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 27  कष्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, मुझे सबसे पहले एक

 लोक-सभा  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासीम

 मिमी  मल

 पोलेंड  के  शिष्ट  संडल  का  स्थागत

 ]

 कष्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मुझे  सबसे  पहले  एक  घोषणा  करनी

 अपनी  ओर  ला  सभा  के  माननीय  सदस्यों  की  ओर  तथा  सभा  के  माननीय
 सदस्यों  की  ओर  से  पोलेंड  जनवादी  गणराज्य  के  मा्ंल  आफ  दि  सेज्म  महामह्विम  रोमत
 नौब्सकी  तथा  पोलेंड  संसदीय  शिष्टमंडल  के  अन्य  सदस्यों  जो  कि  हमारे  माननीय  अतिथि  के
 रूप  में  मारत  यात्रा  पर  आए  स्वागत  करते  हुए  अत्यन्त  प्रसस्नता  हो  रही

 दिष्ट  मंडल  के  अन्य  माननीय  सदस्य

 .  (1)  श्री  मार्क  वाइस  मार्शल  आफ  दि  सेज्म '
 (2)  श्री  जीसला  बालीकी

 (3)  श्री  बोगदन  क्रोलेस्की

 (4)  श्रीमती  जोजेफ  ए०  मतिनकोस्वा

 (5)  श्रीमती  एरेना  स्जीगल्स्का

 (6)  श्रो  जोसेफ  केल्ब

 यह  शिष्टमंडल  26  1987  की  सुबह  दिल्ली  पहुंचा  ।  अब  वे  चिधोष  कक्ष  में  बेठे  हैं  ।
 हम  कामना  करते  हैं  कि  उनकी  भारत  यात्रा  शुभ  और  लाभप्रद  रहे  ।  उनके  माध्यम  से  हम  पोलेंड  के

 सरकार  और  पो्लेंड  जनवादी  गणराज्य  के  भित्र  लोगों  को  अपना  एवं
 शुभकामनाए  प्रेषित  करते

 |

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  हम  उनके  प्रति  शसेक्य  की  भाढ़ना  व्यक्त  करते
 अधम्मणं»+म««»»»»«न््«ः  ee
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 प्रइनों  क ेमौखिक  उत्तर

 ]
 है

 हो  पी०  कुलमदईबेलू  :  मैं  पीठाध्यक्ष  जी  सं०  प्रश्न  संख्या  44  के  बारे  में

 करण  चाहता  हूं  जो  गोरखा  नेशनल  लिबरेशन  फ्रट  के  नेता  सुभाष  धीसिंग  के  बारे  में  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  सदन  में  ऐसे  प्रदनों  की  अनुमति  किस  प्रकार  दी  जा  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  मामले  की  जांच  करूंगा  ।

 भी  पी०  कुलनदई  वह  सदन  के  सदस्य  नहीं  हैं  ।  किन्तु  उनके  नाम  का  उल्लेख  प्रदन
 में  किया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोव्य  :  मं  देखुंगा  |  मैं  इस  सम्बन्ध  में  जांच  करूंगा  ।

 की  पी०  कुलनवईबेलू  :  स्पष्ट  रूप  से  यह  संकेत  किया  गया  है  कि  यह  एक  अलगाबवादी
 आंदोलन  क्या  आप  सदन  में  ऐसे  प्रश्नों  के लिए  अनुमति  देंगे  ?

 अध्यक्ष  महोवय  ;  मैं  जांच  करूंगा  ।

 प्रो०  सघु  इंडबते  :  केवल  उनका  विवरण  दिया  जा  सकता

 अध्यक्ष  महोदव  :  थ्री  जी०
 क्षी  सोमनाथ  रथ  ।

 उड़ीसा  के  वक्षिणो  भाग  में  पर्यटक  काम्प्लंक्स

 42.  श्री  ोमनाथ  रथ  :  आया  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  उड़ीसा  के  दक्षिणी  भाग  में  पयंटकों  क ेआकर्षण  के  अनेक  उपयुक्त  स्थलों
 के  विद्यमान  होने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वहाँ  पर  एक  पर्यटक  काम्पलँबस  स्थाप्रित  करने  के  किसी
 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 भरवा  है
 परधेटम  सम्त्रो  मोहस्सद  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  प  र  रख  दिया ।  .

 :  विवरण
 और  :  उड़ीसा  के  दक्षिणी  भाग  में  निम्नलिखित  पर्यटन  विकास  स्कीमें

 पैदित  की  जा  चुकी  हैं/विचाराधीन  हैं  :  ॥॒
 ह  मैं  अ

 5:
 रुपयों  में  ) “

 क्रम  स्कीम  का  नाम
 '

 स्वीकृति  वर्ष  स्वीकृत  राशि  रिलोज  की  गई  राधि

 _ कमसं० स्कोमकानाभ स्वीकृति वर्ष स्वीक 2: . ३ 4 2. ः एन प् वर _ चिल्का भील के लिए 200 की . ही 0 2. चिल्का नौका दोड़ . | 3. चिल्का झील की मास्टर प्लान 825 20४
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 2.  3  व  5

 4.  चिल्का  कील  न  354...  3:54  .

 खरीद

 5,  तप्त  पानी  में  मार्गेस्थ  1985-86  354...  5:00

 सुविधायें

 6.  सूनावेड़ा  में  मार्गस्थ  सुख-सुविधाएं  ।  698  500

 7.  चिल्का  फ्रील  में  जल  क्रीढ़ाए  1986-87  विचाराधीन
 ््ि

 8.  गोपालपुर  समुद्रत्ट  1986-87 ;  विचाराधीन

 9.  महेन्द्रगिरि  ट्रेकिंग  बेस  ेृ
 विचाराधीन

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।
 ्

 श्री  सोमनाथ  रय  :  महोदय  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  पर्यटन  को  विद्योष  महृत्व  दिया  गया
 है  ।  मानतीय  मंत्री  जी  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  अंतिम  तीन  मदों  अर्थात्  चित्का  कील  में  जल

 क्रीडाएਂ  समुद्र  तट  विहार  स्थलਂ  तथा  महैन्द्रगिरी  ट्रेकिंग  के  बारे  में  मामला  अभी

 विचाराधीन  इन  सभी  का  कार्यान्वयन  किया  जा  सकंता  इसके  अतिरिक्त  मैं  मंत्री  महोदय
 को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  उड़ीसा  के  दक्षिणी  भाग  विशेषकर  गंजम  जौगड़ा

 तथा  अन्य  स्थानों  में  बागुडा  मंजानगर  में  कृत्रिम  क्रील  तथा  फूलबानी  जिले  और

 नस  री  में  5  पहाड़ी  क्षत्रों  के
 ऊपर  कलिंगा  में  दुलंभ  जाति  के  काले  हिरण  सड़कों  के

 किनारे  निर्भीकता  से  घूमते  रहते  हैं  ।  इन  सभी  क्षंत्रों  में  सुन्दर  पहाड़  तथा  पुराने  स्मारक  आदि  *

 क्या  मंत्री  महोदय  फलबानी  जिले  में  चिल्का  से  कलिंगा  तथा  इन  सभी  स्थानों  पर  पर्यटन  प्रयोजनों

 हेतु  यहाँ  एक  काम्म्लैक्स  बनाने  पर  बिचार  करेंगे  ।

 मुफ्ती  मोहम्मद  सईद  :  उड़ीसा  में  कुल  16  योजनाओं  पर  चल  रहा  जद्मां,तक

 .  गौपांलपुर  समुद्र  तट  बिहार  स्थलਂ  तथा  चिल्का  कील  पर  अन्य  सुविधाओं  का  संबंध  राण्य  सरकार

 ते  परियोजनाओं  की  पूरी  रिपोर्ट  नहीं  दी  हम  उनकी  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं

 श्री  सोमनाथ  क्या  माननीय  मंत्री  उन  स्थानों  सहित  जिनका  मैंने  उड़ीसा  के  दक्षिणी

 भाग  में  पर्यटन  काम्प्लेक्स  हेतु  उल्लेख  किया  इन  स्थानों  के  नाम  उड़ीसा  सरकार  को  मेजेंगे  और

 अपने  सहयोगी  विमानन  मंत्री  से  मुवश्नेश्वर  से  गोपालपुर  तक  व्रायुवृत  सेवा  आरम्भ  करने  की  बात

 करेंगे  ताकि  उड़ीसा  के  दक्षिणी  भाग  में  पर्यटन  पर  इसका  प्रभाव  पड़े  ?

 मुफ्ती  मोहम्मद  सईव  :  जहां  तक  वायुदृत  सेवा  के  प्रावधान  का  सम्बन्ध  विचार  में

 गोपालपुर  सभुद्रतट  विहार  स्थल  के  लिए  पूर्णतया  विकसित  क्षेत्र  नहीं  राज्य  सरकार  ने  वहां  पर

 एक  विहार  स्थल  बनाने  की  एक  योजना  प्रस्तुत  की  थी  ।  जब  वहां  पर  बुनियादी  सुविधायें  उपलब्ध
 तब  हम  वहां  वायुदृत  सेवा  शुरू  करने  के  बारे  में  सोच  सकते
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 की  सुरेस्पाल  तिह  :  भारत  में  विदेशी  या  स्वदेशी  पर्यटकों  को  वास्तव  में  बढ़ावा  देने  के

 लिए  पर्यटन  स्थलों  पर  पर्याप्त  संख्या  में  होटलों  का  होना  अनिवायं  पर्यटकों  के  रहने  के  लिए

 अच्छा  स्वच्छ  ओर  सस्ता  स्थान  होना  चाहिए  ।  किन्तु  हमारे  पास  इनकी  बहुत  कमी  क्या  यह

 सच  नहीं  है  कि  भारत  में  होटल  मालिक  पिछले  कुछ  समय  से  सरकार  से  यह  अनुरोध  कर  रहे  हैं  कि

 इस  काम  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  मान्यता  दी  जाए  ?  वास्तव  में  यह  विदेशी  मुद्रा  कमाने  बाला

 एक  जाना  माना  उद्योग  है  |  किन्तु  अभी  तक  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  और  इसके  परिणामस्वरूप

 होटल  उद्योग  में  उतना  अच्छा  काम  नहीं  हो  रहा  जितना  कि  होता  चाहिए  क्या  मैं  माननीय
 मंत्री  जी  से जान  हूं  कि  क्या  भारत  में  होटल  मालिकों  को  ऐसी  मान्यता  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराघीन  है  ?

 सुप्ती  सोहम्सद  सईद  :  यह  सच  है  कि  उन  दिनों  जब  अधिकांश  संख्या  में  विदेशी  पर्यटक  :

 भारत  आते  हैं  तो  हमारे  देश  में  उनके  रहने  के  लिए  पर्याप्त  स्थान  उपलब्ध  नहीं  होता  ।  केन्द्र

 सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  ने  पर्यटन  के  लिए  ये  बुनियादी  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिए  कुछ
 प्रोत्साहन  दिए  नौ  राज्यों.में  पयेटन  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई  वित्त
 लय॑  ने  होटल  बनाने  तथा  अन्य  सुविधायें  देने  के  लिए  कुछ  रियायतें  दी  हैं  ।

 डी०  के०  तारादेवो  :  मैं  जानना  चाहती  हूँ  कि  क्या  सरकार  ने  बैस््टने  घाट
 क्षेत्र  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  कोई  व्यापक  योजना  बनाई  है  ।  और  यदि  हो  तो  कया  कर्नाटक
 राज्य  के  चिकमंगल्र  स्थान  को  उसे  योजना  में  शामिल  किया  गया

 मुफ्ती  सोहस्भद  सईद  :  यह  इस  प्रएन  से  संबंधित  नहीं  है  ।

 झरध्यक्ष  महोदय  :  मुख्य  प्रदन  उड़ीसा  के  बारे  में  हैਂ
 ''

 श्री  जगम्माय  राब  :  गोपालपुर  दक्षिण  उड़ीसा  क्षेत्र  में  एक  समुद्र  तट  विहार  स्थल
 है  ।  इस  समय  वहां  पर  समुद्र  तट  में  कटाव  हो  रहा  है  ।  क्या  पर्यटन  विभाग  को  कटाव  से

 बबफते:के  लिए  कोई  कदम  उठाएगा  ?  क्या  पर्यटन  विभाग  वहां  आने  वाले  पर्यटकों  के  लिए

 भूृंह  बदायेगा  ?  वहां  पर  केवल  एक  ही  होटल  है  अर्थात  ओबराय  होटल  ।  यह  बहुत  मंहगा

 होटल  एक  पयेटक  गृह  के  प्रवधान  से  पर्यटकों  को  काफी  सुविधा  क्या

 विभाग  इस  दिशा  में  प्रयास  करेगा  ?

 भुफ्ती  भोहस्भद  सईद  :  मोपालपुर  में  एक  समुद्र  तट  विहार  स्थल
 बनाने

 का  हमारा  इरादा

 हमने  राज्य  सरकार  को  इस  संबंध  में  एक  व्यापक  रिपोर्ट  देने  के लिए  कहा
 उ्होंने  रिपोर्ट  नहीं  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  श्रीमती  जयम्ती  पटनायक  ।

 .

 क्षी  चिम्तामणि  जेना  :  मैं  शुरू  से  अपना  हाथ  उठा  रहा  हूं  ।
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 अध्यक्ष  महोदम  :-  महिला  सदस्य  को  प्राथमिकता  दी  जानी

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  ।  नि

 सघु  दंडबते  :.  उड़ीसा  के  मुख्य  मंत्री  अपनी  पत्नी  के  माध्यम  से  लोक  सभा  को

 वाही  में  हस्तक्षेप  कर  रहे  हैं  ।  े

 झोमती  जयन्ती  पटनाथक  :  मैं  अपनी  ओर  से  ही  प्रदन  पूछती  अपने  -  शानदार  दृदयों
 तथा  विद्यालता  के  कारण  चिल्करा  कील  पर  न  केवल  राज्य  को  बल्कि  पूरे  देश  को  गव॑  कुछ  उपाय

 किए  गए  हैं  तथा  एक  जल-क्रीडा  परियोजना  भी  विचाराधीन  मुझे  यह  पृछने  की  भ्रनुमति  दी

 जाये  कि  क्या  सरकार  को  बारकुल  तथा  चिल्का  सम्पूर्ण  जल-क्रीडा  काम्प्लैबस  बनाने  के  लिए

 राज्य  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ।  और  बदि  तो  उस  काम्प्लैक्स  का  का  शुरू  करने  को  तिथि

 तथा  इसके  पूरा  होने  की  तिथि  क्या  है  तथा  इस  परियोजना  के  लिए  कितमा  धन  दिया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  और  उसे  चालू  करने  की  तिथि  भी

 मुफ्ती  मोहम्मद  सईव  :  के-द्र  सरकार  चिल्का  कील  के  लिए  वित्त  प्रदान  करने  को  तैयार

 है  और  बुहृद  योजना  भी  तैयार  की  गई  अब  राज्य  सरकार  द्वासा  योजना  प्रस्तुत  की  जानी  है  ।

 हम  चिल्का  भील  जल  क्रीड़ाओं  के  लिये  कुछ  धन  दे  रहे  हैं  ।  हम  उनके  प्रस्ताव  की  प्रतीक्षा  कर  रहे
 ५

 थी  क्लिन्तामणि  जेता  :  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  उड़ीसा  सरकार
 ने  विधोषकर  उड़ीसा  के  दक्षिणी  भाग  में  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  हेतु  कुछ  होटलों  की  स्थापना
 के  लिये  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ?  यदि  हां  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या
 कितने  होटलों  के  लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  है  और  पर्यटकों  को  आकवित  करने  के  लिए  ऐसे
 होटलोंब्की  स्थापना  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  निर्णय  किया  जा  रहा  है  ?

 ...  झपती  सोहस्भद  जहां  तक  उड़ीसा  सरकार  की  बात  है  उन्होंने  होटल  बनाते  के  लिए

 पर्याप्त  बुनियादी  सुविधायं  एकत्रित  कर  ली  वहां  पर  होटलों  की  श्र  खला  है  और  उनमें  क्षमता
 से  अधिक  लोग  नहीं  रहते  ।  इसलिए  मेरे  विचार  में  ऐसा  कोई  नया  प्रस्ताव  हमारे  समक्ष  नहीं  रखा

 गया  है  ।

 कपड़ा  सिलों  हारा  फालतू  भूसि  की  बिक्री

 न
 $43.  झो  शरद  विधे  :  े  +

 भी  एजच०  एन०  नन््जे  गौडा  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  झुछ  घिलों  ने  इस  आधार  पर  पअ्पनी  फालतू  मूमि
 बेचने  की  अनुमति  मांगी  है  कि  इतकी  बिक्री  से  प्राप्त  होने  वली  राशि  को  आधुनिकीकरण  पर  व्यय
 किये  जाने  की  आवधयकता

 ह
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 यदि  तो  राष्ट्रीय  कंपड़ा  निगम  की  इन  मिलों  के  नाम  कया

 इस  मामले  में  क्या  नि्णेय  क्रिया  गया  और

 इस  निर्णेय  से  कपड़ा  उद्योग  को  किस  सीमा  तक  सहायता  मिलेगी  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  .  रामनिवाप्त  :  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  हि

 विषरण  >

 तथा  )  हालांकि  एन  टी  सी  ने  भूमि  की  बिक्री  क ेलिए

 सरकार  का  अनुमोदन  चाहा  है  लेकिन  अलग  अलग  एनटी  सी  एककों  ने  अपनी  बे  शी  मूमि  को  बेचने

 के  लिए  सरकार  की  अनुमति  नहीं  भांगी

 सरकार  ने  एन  टी  सी  एककों।सहा पक  निगमों|  नियन्ञ्रक  कम्पंती  की  वेशी  भूर्मिकी
 बिक्री  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  सम्तितिं  का  गठन  किया

 बिक्री  आय  को  आधुनिकीकरणश्रमिंक  सुव्यवस्थीकरण  की  एक  अनुमोदित  योजना  के

 लिये  उपयोग  किया

 शी  दा  रद  विधे  :  क्या  सरकार  को  यह  मालूम  है  कि  जहां  तक  बम्बई  शहर  का  सम्बन्ध

 कपड़ा  मिलों  को  अपनी  फालतू  भूमि  बेचने  की  अनुमति  देता  उसके  लिए  एक  खतरा  है  ?  राष्ट्रीय
 कपड़ा  निगम  की  मिलों  की  देखा-देखी  मिल  मालिकों  ने  भी  अपनो  फालतू  भूमिक्की  बेचने  की

 अनुमति  मांगना  शुरू  कर  दिया  बम्बई  में  जहां  मूमि  बहुत  की  मती  अधुनिकीकरण  के  नाम  पर

 वे  करोड़ों  रुप  ये  कमा  रूकते  हैं  इस  राशि  को  अन्य  उद्योगों  में  लगा  कर  उन  मिलों  को  फिर  बन्द  कर
 सकते  इस  के  परिणामस्थरूप  बम्बई  में  बहुत  बेरोजगारी  फैल  जाएगी  और  मिलों  को  बिल्कुल  बन्द

 कर  दिया  जायेगा  ।  क्या  सरकार  को  इस  भयंकर  स्थिति  करी  जानकारी  *

 झ  रामनियास  सिर्धा  :  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  बम्बई  में  मिलों  की  आवश्यकता  से  अधिक

 भूमि  को  बेचते  से  एक  संकट  पेंदा  हो  ज!येगा  ।  वास्तव  में  इससे  अम्बई  में  अथ॑ब्यवस्था  तथा  शहरी

 वातावरण  में  सुधार  होगा  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा  निग्रम  की  तथा  निदी  मिलों  के  आधुनिकीकरण
 के  लिए  बहुत  अधिक  धनराशि  की  आवध्यकता  जब  तक  इन  मिलों-का  आधुनिकोकरण  नहीं
 होता  है  यह  सच  है  कि  ये  मिलें  भविष्य  में  बन्द  हो  आधुनिकीकरण  के  लिए  धन  लगाना

 होगा  तथा  उन्हें  आधुनिक  बनाना  ताकि  वे  अन्य  मिलों  का  मुकाबला  कर  सकें  |

 जूहां  तक  इस  धनराशि  को  अन्य  उद्योगों  में  लगाने  का  सम्बन्ध  मिल  मालिक  तथा  राष्ट्रीय
 कपड़ा  निगम  राज्य  सरकार  के  परामष्णां  से  सुस्पष्ट  प्रबध्ध  करने  को  तैयार  हैं  ताकि  इस  धनराशि  का
 प्रयोग  उसी  उ्दं एय

 के  लिए  किया  जाये  जिएके  लिए  आनुनिक्ोकरणं  किया  गया  उन्होंने  स्पष्ट
 रूप  से  ऐसा  कहा  हैं  ।  इसकी  नीलामी  कैसे  की  जीये  इस  ब।त  के  लिए  हम  राज्य  सरकार  का  सहयोग
 प्राप्त  कर  सकते  हम  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  के  पास  जा  सकते  हैं  तथा  उनसे  पछ
 सबसे  हैं  कि  धन  की  आवद्यूकता  किस  लिए  है  तथ्रा  सभी  सुरक्षा  उपाय  किये  जा  सकते  हैं  ।  अतः

 6
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 माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  जो  आशंका  ब्यक्त  की  हैं  उसका  उचित  ढंग  से  ध्यान  रखा  जा  सकता

 है  ।

 वास्तव  यदि  इन  मिलों  का  आधुनिकीकरण  नहीं  किया  गया  तो  बेरोजग'री

 बम्बई  में  इन  उद्योगों  को  बचाने  के  लिए  इन्हें  अधिक  अर्थक्षम  बनाना  होगा  ।  एक  उपाय  जिससे

 इनको  अधिक  अथंक्षम  बनाया  जा  संकता  इस  फालतू  भूमि  को  बेचकर  उनको  कुछ  धन  प्राप्त
 कराना  ताकि  अपने  आधुनिकीकरण  कार्यत्रमों  के  लिए  वे  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बंक

 इत्यादि  से  अधिक  धन  प्राप्त  कर  सके  ।

 श्री  ध्वरद  विधे  :  इस  प्रस्ताव  को  में  रखते  हुए  कि  सुस्पष्ट  निगम  बभाये

 जायेंगे  ताकि  घनराशि  को  अन्यत्र  न  लगाया  सके  फिर  भी  बग्बई  में  इस  बात  की  आध्वंका  है  कि
 उनमें  कई  ढूंढ  ली  जायेंगी  जिसके  परिणामस्वरूप  वास्तविक  आधुनिकीकरण  निधिकी

 स्थापना  बिल्कुल  भी  नहीं की  जा  क्या  सरकार-को  इस  बात  की  है  कि  सभी  कपड़ा
 कर्मचारी  संघ  फालतू  भूमि  की  बिक्री  की  इस  योजना  के  खिलाफ  हैं  और  यहां  तक  कि  महाराष्ट्र  के

 मुख्य  मंत्री  ने  भी  यह  सावेजनिक  रूप  से  कहा  हैं  कि  वह  इसके  विरुद्ध  इस  बात  को  ध्यान  में
 '

 रखते  हुए  क्या  सरकार  इस  विचार  को  त्याग  देगी  ?

 प्रो०  मधुदण्डबले  :  वे  मुख्य  मंत्री को  हटा  सकते  हैं  ।
 '  *

 श्री  रामनिशपस्त  मिर्धा  :  मिलों  को  अधंक्षम  बनाने  के  लिये  ममि  को  बेचना  आवश्यक

 है  ।  यह  सही  नहीं  है  कि  सभी  श्रमिक  संघ  इसके  खिलाफ  हैं  ।  जिम्मेदार  श्रमिक  संघ  नेता  हमसे
 मिले  हैं  औरु  हमें  बताया  है  कि  इन  कारण  इकाइयों  को  अर्थक्षम  बनाने  का  यह  भी  एक  तरीका
 किसी  को  जी  श्रमिकों  के  कल्याण  में  रुचिਂ  रखता  उद्योग  के  भविष्य  को  ध्यान  में  रखना

 होगा  ।  इत्यादि  की  बात  कह  कर  आप  इन  सभी  बातों  को  नकार  सकते  हैं  परन्तु  हमारे
 सामने  मिलें  बन्द  हो  रही  हैं  क्योंकि  यें  उपाय  किये  जा  रहे  रचनात्मक  श्रमिक  संघवाद  चाहता
 है  कि  रचनात्मक  एवं  व्यावहारिक  रवया  अपनाना  चाहिए  ताकि  श्रमिक  तथा  राज्य  सरकारें  साथ
 बेठें  और  एक  मसविरा  तंयार  करें  कि  आधुनिकीकरण  कैसे  किया

 श्री  एच०  एम०  नन्जे  गोडा  :  आधुनिकीकरण  के  बाद  भी  कुछ  इकाइयाँ  अधंक्षम
 नहीं  हो  सकतीं  ।  क्या  सरकार  ने  इस  की  जांच  की  है  कि  वे  कौन  सी  इकाइयां  हैं  जो
 करण  के  बाद  भी  अधथंक्षम  तहीं  होंगी  ?  दूसरे  श्रमिक  विस्थापन  रोकने  के  लिये  उन्होंने  क्या  प्रस्ताव
 रखा  है  ?  बहुत  सी  निजीकरण  मिलें  हैं  जो  प्रतिदिन  छंटनी  की  घोषणा  कर  रही  वहां  काम  करने
 वाले  श्रमिकों  की  परवाह  कोई  नहीं  कर  रहा  कर्नाटक  में  दो  कारण  मिलें

 दा  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  श्रमिकों  के  संबंध  में  कोई  विशेष
 प्रस्ताव  दिया  है  तथा  ऐसी  मिलों  में  कार्यरत  श्रमिकों  के  बारे  में  सरकार  का  कया  करने  कां  प्रस्ताव

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  धनराषि  में  दृष्टि  करने  के  लिए  आपने  क्यो  प्रध्ताव  रखे  हैं  ।

 थ्रो  रामनिवास  सिर्धा  :  कपड़ा  मिलों  के  आधुनिकीकरण  हेतु  सरकार  ने  750  करोड़  रपये

 निर्धारित  किये  हैं  और  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेंक  ने  एक  केन्द्रीय  एजेंसी  की  स्थापना  की  है  जो

 7
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 विभिम्न  मिलों  से  प्राप्त  प्रस्ताव  की  जांच  करती  है  और  यह  देखती  है  कि  क्या  आधुनिकोक्रण  से

 उन्हें  अर्थक्षम  बनाया  जा  सकता  केन्द्रीय  एजेंसी  में  उनके  पास  एक  विशेषज्ञों  का  दल  है  जो  इन

 मिलों  की  अथेक्ष  मंता  की  जांच  करता  हैं  और  उनके  संतुष्ट  हो  जाने  के  बाद  कि  आधुनिकीकरण  से

 उन्हें  अथंक्षम  बनाया  जा  सकता  है  धनराशि  की  कुछ  मात्रा  स्वीकृत  कर  दी  जाती  है  ।

 जहां  तक  राज्य  सरकारों  का  सम्बन्ध  है  मुझे  आशंका  है  कि  हमें  राज्य  सरकारों  से  अधिक

 सुकाव  नहीं  मिले  हैं  कि  इसे  कैसे  किया  जा  सकता  गुजरात  ने  श्रमिक  संघ  के  साथ  परामर्श  करके

 एक  सराहनीय  कदम  उठाया  है  ।  ग्यारह  मिलों  को  बन्द  किया  जा  रहा  उन्होंने  इकट्ठे  बैठकर

 श्रमिकों  के  बारे  में  चर्चा  की  ।  उन्होंने  यह  फैसला  किया  कि  इन  मिलों  से  किसे  बन्द  किया  जाना

 तथा  किस  मिल  की  भूमि  बेची  जानी  चाहिए।वे  भारत  सरकार  के  पास  एक  अर्थक्षम  .

 परियोजना  लेकर  आये  हमने  उस  योजना  के  क्रियान्वयन  में  सभी  प्रकार  की  सहायता  देने  का
 सन  दिया  परन्तु  वह  योजना  अथवा  उस  विषय  के  लिये  कोई  भी  योजना  केवल  तभी  ब्यवहायं  हो
 सकती  है  यदि  श्रमिक  संघ  सहयोग  करें  और  एक  उत्तरदायी  दृष्टिकोण  अपनायें  ।

 भरी  मुरली  देवरा  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  पहले  कहा  है  कि  आधुनिकीकरण  से  श्रमिक

 बेरोजगार  नहीं  होंगे  ।  बम्बई  में  1983  में  इन  श्रमिकों  को  रोजगार  देने  के  उह  श्य  से  13

 कपड़ा  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  ।  पर  आधुनिकीकरण  की  आड़  में  अभी  तक  30,000
 श्रमिक  बेरोजगार  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  तथा  जो  इन
 लोगों  को  नौकरी  देने  के  लिए  वचनबद्ध  उन  पर  ध्यान  देगी  ?  यदि  तो  क्या  सरकार  इन
 मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  समा'त  करेगी  ।  यदि  इन  -  रुग्ण  मिलों  के  मालिक  इन  लोगों.को  नौकरियां
 देने  के  लिए  तैयारुहों  ?

 |

 कली  रामनिवास  मिर्घा  :  आधुनिकीकरण  का  आशय  श्रमिकों  का  उचित  उपयोग  करने  काये
 के  वितरण  से  है  तथा  श्रमिकों  की  कुछ  छंटनी  करने  से  भी  है--यदि  आप  इसका  अर्थ  इस  ढंग  से
 लगाना  चाहते  सरकार  ने  श्रमिकों  को  देय  कानूनी  सुविधाओं  के  अतिरिक्त  उन्हें  विशेष
 धायें  देने  लिये  निगम  बनायें  हैं  जिनको  आधुनिकीकरण  प्रक्रिया  क ेफलस्वरूप  युक्ति  संगत  बनाया
 जाना  चाहिये  ।  भारत  सरकार  ऐसा  करने  की  इच्छुक  है  और  हमने  राज्य  सरकारों  को  लिखा  है  कि
 यदि  ऐसी  जांच  पड़ताल  के  बाद  वे  सुझाव  भेजते  हैं  तो  केन्द्र  आधुनिकीकरण  के  एक '
 अंग  के  रूप  कानूनी  सुविधाओं  जिनके  श्रमिक  अधिकारी  के  अतिरिक्त  उनको  सुविधायें  प्रदान
 करेंगी  ।  ेਂ

 प्रोਂ  भधुवरडवते  :  उद्योगफ्तियों  की  फालतू  भूमि  चाहे  बहु  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम
 से  सम्बन्धित  है  अंधवा  निजी  मिल  गालिकों  से  ओर  कृषकों  की  फालतू  भूमि  की  तुलना  करके  इस
 प्रदन  के  दूसरे  पहलू  पर

 मैं  प्रकाश  डालना  चाहता  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  फालतु  भूमि  के
 विषय  में  हम  देखना  चाहते  हैं  कि  इसे  वास्तव  में  बेच  दिया  पैसा  प्राप्त  कर  लिया  जाये  औरਂ

 आधुनिकीकरण  के  लिए  इसका  प्रयोग  किया  परन्तु  जब  किसान  की  अधिकतम  सीमा  से
 अधिक  फालतू  भूमि  का  प्रदन  आता  है  तो  उस  मामले  में  उसे  बहुत  कम  मुआवजा  दिया  जाता
 जहां  तक  उद्योगों  का  संबंध  है  और  जहां  तक  राष्ट्रीयकृत  उद्योगों  का  संबंध  तो  बिल्कुल
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 अलग  मानदण्ड  रखने  की  कोक्षिदा  करते  आप  इसे  खले  बाजार  में  बेचने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं

 तथा  आधुनिकीकरण  के  नाम  पर  जितना  अधिक  सम्भव  हो  सके  धन  कमाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 उद्योगपतियों  तथा  कृषकों  की  फालतू  मूमि  की  बिक्री  के  मामले  में  क्या  आप  यह  असंगति  दूर  करने

 की  कोशिश  करेंगे  ?

 धाध्यक्ष  महोदय  :  एक  और  आयाम  भी  मूमि  के  अतिरिक्त  किसी  भी  वस्तु  की

 तम  सीमा  नहीं

 श्री  रामनिवास  मिर्धा  :  यह  जानकर  संतोष  हुआ  हैं  कि  माननीय  विद्वान  सदस्य

 कृषि  के  विषय  में  भी  रुचि  रखते  हैं  ।  ये  दोनों  चीजें  बिल्कूल  भिन्न  अब  किसान  पर  कुछ  नियम

 लाग॒  होते  हैं  ।  मिलों  से  संबंधित  मृमि  एक  बिल्कूल  अलग  समस्या  भमि  की  अधिकतम  सीमा

 अथै  में  उनके  पास  फालतू  भूमि  उनके  पास  वह  मूमि  है  जो उनकी  तत्कालिक  आवश्यकताओं

 से  अधिक  है  जिसे  वे  अपनी  अधंक्षमता  में  सुधार  लाने  के  लिए  बेचना  चाहते  यही  कारण  है  कि

 वे  राज्य  सरकारों  के  पास  आते  हैं  श्वौर  हम  उनकी  बात  का  समर्थन  करते

 प्रो०  मधुदण्डवेते  :  मध्यम  वर्ग  तथा  गरीब  वर्ग  के  लोगों  को  मकान  बनाने  के  लिए  सस्ते  मूल्य
 पर  जमीन  की  आवश्यकता  यदि  आप  इसे  खुले  बाजार  में  बेचते  हैं  तो  वे  मूमि  कमी  भी  नहीं

 दूसरी  दृष्टि  से  जो  बात  श्री  दिघे  ने  कही  है  उसके  अतिरिक्त यह  बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  आप  समभे  भूमि  को  छोड़कर  किसी  अन्य  चीज  पर

 अधिकतम
 सीमा  नहीं  है  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  श्रमिकों  के  प्रति  सम्मान  तथा  प्रकट  करते  हुए  क्या  मैं

 सरकार  से  जान  सकता  हूं  कि  वह  उन  उद्योगपतियों  की  उस  चालाकी  पर  विचार  करेगी  जो  अपने ह
 व्यक्तिगत  हितों  के  लिए  मिलों  का  क्षोषण  करके  उन्हें  रुण्ण  बना  देते  हैं  और  सरकार  को  सौंप  देते

 ढ़

 उनको  वापस  अच्छी  हालत  में  लाने  के  बाद  सरकार  को  उन्हें  फिर  वापस  नहीं  सौंपनी  चाहिए  ।

 मैं  अपने  साथी  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  श्रमिकों  के  नांम  पर  उन  मिलों  को  वापस  उन्हें

 सौंप  दिया  जाना  चाहिये  |  कया  सरकार  इस  बात  से  सहमत  है  कि  वह  ऐसा  नहीं  करेगी  ।

 आओ  रामनिवास  मिर्धा  :  जिन  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  है  वे  अब  सरकारी

 सम्पत्ति  उनका  संचालन  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  करता  तेरह  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं
 किया  गया  है  और  केवल  उनका  प्रबन्ध  राष्ट्रीय  कफंड़ा  निगम  द्वारा  किया  जाता  इन  संगठित

 मिलों  को  किसी  को  भी  देने  का  प्रएन  ही  नहीं  है  ।  यदि  हम  ऐसा  करते  भी  हैं  तो  हम  उन्हें  राज्य

 सरकारों  को  देंगे  किसी  श्रमिक  सहकारी  संस्थाओं  को  देंगे  अथवा  ऐसी  ही  किसी  संस्था  को

 पाकिस्तान  में  प्रशिक्षित  घुसपेठियों  को  घुसपेठ

 न
 +46  थ्री  एस०  एम०  गुरड्डो

 झो  जो०  एस०  बसबराज्  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 जन न  खत  तन  नत+  न  ननन-ततनन  >  जमे  ०

 क्या  सरकार  ने  पाकिस्तान  में  प्रशिक्षित  धुसपैठियों  की  भारत  में  घुसपैठ  रोकने  के  लिए
 पाकिस्थान  से  लगी  सीमा  पर  कोई  और  उपाय  किए

 यदि  हां,.तो  1986  और  1987  के  दौरान  भारत  पाकिस्तान

 सीमा  पर  मुठमेड़ों  में  कुल  कितने  घुंसपेठिए  मारे  और

 क्या  पहले  के  महीनों  की  तुलना  में  अब  पाकिस्तान  से  घुसपेंठ  की  घटनाओं  में  कमी
 भाई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंद्रान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  और  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 पी०  :  भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  तैनात  सीमा  सुरक्षा  बल  बराबर  सतर्क

 रहता  भारत  प।किस्तान  सीमा के  पंजाब  क्षेत्र  को  भी  1987  में  सेना  के  संचालनाह्मक

 नियंत्रण  में  रखा  गया
 |

 सीमा  सुरक्षा  बल  के  साथ  मुठमेड़ों  के  दौरान  79  जुसपैठिये  मारे

 1986  से  1986  तक  की  अवधि  के  दौरान  भारत-पाकिस्तान  सीमा
 1039  घुसपेठिये  पकड़े  गए  जबकि  अगस्त  से  1986  तक  की  अवधि  के  दौरान  1028

 धुसपठिये  पकड़  गए  थे  ।

 भी  एस०  एम०  गुरड्डी  :  हमारे  प्रधान  मेंत्री  और  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  ने  बंगलौर  में
 घुत्रपैठियों  और  हमारी  सीमाओं  को  सील  करने  के  बारे  में  चर्चा  करते  समय  हमारी  सीमा  में  घुसने
 वाले  आतंकवादियों  की  समस्या  पर  भी  चर्चा  की  उनकी  इस  चर्चा  का  क्या  हुआ  ?  बंगलौर
 बेठक  के  क्या  कोई  घुसपेठिये  हमारी  सीमाओं  को  -  पार  करके  आए  हैं  और  अगर  ऐसी  बात
 तो  हमारी  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?  .

 की  पी०  चिदम्धश्म  :  माननीय  सदस्यों  को  स्मरण  होगा  कि  धंगलौर  बैठक  के  बाद  गृहससचिव
 के  नेतृत्व  में  एक  शिष्ट  मंडल  ने  पाकिस्तान  का  दौरा  किया  था  हमारे  अधिकारियों  तथा  पाकिस्तानी
 अधिकारियों  के  बीच  बातचीत  हुई  थी  ।  कुछ  बातों  पर  सहमति  हुई  थी  और  हमें  आशा  है  कि  इस
 वार्तालाप  के  दौरान  हुए  समभौते  का  पाकिस्तान  पालन  यह  देखने  के  लिए  कि  स्थिति  में
 सुधार  हुआ  है  या  हम  सीमाओं  पर  बहुत  सतकंता  बरत  रहे

 ॥॒
 क्री  एस०

 एम  ग्रडडी
 :  आज  मैंने  इंडिय  न  में  यह  पढ़ा  है  कि  पाकिस्तान  प्रशिक्षित

 घुसपंठियों  को  भारत  में  मेज  रहा  क्या  हमारे  गृहमंत्री  इस  बात  से  अवगत

 भी  पी०  चिवस्थश्स  :  हमें  इस  बात  का  पता  है  कि  आतंकवादियों  के  कछ  य्रुपों  को
 पाकिस्तान  से  सहायता  मिली  हम  अपनी  पर  बहुत  सतकंता  रहे  हैं  ।  आंकड़े मैंने  बताये  हैं  वे  यह  दर्शाते  हैं  कि  हमारा  सीमा  सुरक्षा  काफी  संख्या  में  घुसपैठियों  को  पकड़ने  में

 सक्षम  रहा  अब  चूंकि  सोमावर्ती  क्षेत्र  सेना  के  संचालनात्मक  नियंत्रण  में  आ  गया  हमारी क्तकंता  बढ़  गई  है  ओर  घुसपेठ  को  रोकने  में  हमारी  क्षमता  भी  बढ़ी  है  ।
 ॥
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 है
 क्री  एम०  एस०  गिल  :  कया  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  मारे  गये  और  पकड़े

 गये  लोगों  की  राष्ट्रीयता  चार  क्या  संख्या  है  स  अर्थात्  इस  अवधि  के  दौरान  मारे  गये

 79  व्यक्तियों  और  पकड़  गये  1039  व्यक्तियों  में  से  कितने  लोग  कितने  पाकिस्तानी  और

 कितने  बंगला  देशी  थे  ?
 ;

 श्रो  पी०  थिवस्बरम  :  फिलहाल  मारे  गए  लोगों  की  राष्ट्रीयता  .  के  बारे  में  बताना

 मुश्किल  *

 oth  ओर  संयद  शहाबुद्दीन  :  इस  प्रदन  के  सन्दम  मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  पंजाब  पुलिस  के

 महानिदेशक  श्री  जुलियस  रिबेरों  के  वक्तव्य  की  क्षोर  आकर्षित  करना  चाहता  हूँ  कि  पंजाब  क्षेत्र  में

 भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  मारे  गए  90%,  लोग  बंगला  देशी  है  |  इनमें  औरतें  और  बच्चे  शौमल

 इस  जानकारी  का  ब्यौरा  राष्ट्रीय  समाचार  पत्रों  में  छपा  जैसा  कि  हम  जानते  हैं
 कि  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  को  पार  करके  बंगला  देहा  के  नागरिक  इस  उप-महाद्वीप  में  प्रवेश  करने  का

 प्रयास  कर  रहे  हैं  मैं  यह  भी  जानता  हूँ  कि  सीमा  पर  तैनात  अधं-संनिक  बल  घुसर्पठियों  के  दलों  में

 हमेशा  मे  द  नहीं  कर  सकते  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  एक  सत्य है  और  किस  आधार  पर

 पुलिस  महानिदेशक  ने  यह  वक्तव्य  दिया  कि  सौमा  पर  मारे  गये  90  प्रतिशत  लोग  बंगला  देह  के

 नागरिक  हैं  ।  अगर  ऐसी  बात  है  तो  औरतों  और  बच्चों  की  हत्या  को  सेकने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्री  :  इस  तथ्य  से  तो  सभी  अवगत  हैं  कि  पाकिस्तान  की  सीमा  के

 साथ-साथ  हमने  बहुत  अधिक  सतकंता  बरती  है  और  हम  विशेष  रूप  से  पाकिस्तान  स  हमारे  देह  में

 आने  वाले  आतंकवादियों  की  घुसपैठ  के  बरे  में  बहुत  जागरूक  रहे  हैं  |  चुनौती  दिए  जाने  अगर

 घुसपैठिये  आत्म  समपंण  नहीं  करते  हैं  और  संदेहजनक  हालात  में  आते  हैं  तो  हमने  इस  बारे  में  गोली

 मार  देवे  का  सिद्धान्त  अपना  रखा  है  ।  मुर्के  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  सदस्य  को  यह  प्रतिशत

 की  जानकारी  कहां  से  मिली  मुझे  अभी  यह  देखना  परन्तु  तथ्य  यह  है  कि  इस  प्रक्रिया  स्ते  हमें
 फायदा  हुआ  है  ओर  उस  सीमा  पर  हम  इन  खतरनाक  आतंकवादियों  की  घुसपैठ  को  प्रभावशाली  ढंग

 से  रोकने  में  कामयाब  रहे  हैं  ।

 प्रो०  मधुवण्डवर्ले  :  समाचार  पत्रों  में  यह  प्रकादित  हुआ  यदि  यह्-कन्ष्पोजीटर  की
 गलती  नहीं  है

 **

 सरदार  बूटासिह  :  ठीक  प्रेस  आपके  लिए  वेद  वाक्य  हो  सकता  किन्तु  दूसरी  प्रेस
 में  जो  खबरें  छपी  हैं  मैं  उन सबको  लेकर  नहीं  चलना  चाहता  ।

 श्री  संयव  धाहाबुद्दीन  :  पंजाब  पुलिसਂ  महानिदेशक  के  बारे  में  आपके  क्या  विचार  हैं  ?  किस

 आधार  पर  उन्होंने  वक्तव्य  दिया  ?  यह  एक  बहुत  वरिष्ठ  अधिकारी  का  वक्तव्य  है  ।

 ]
 |

 एक  म।ननोय  सदस्य  :  एक  आधघ  बंगला  देशीय  का  नाम  तो  बता  जो  उधर  मारे  गए
 हैं  !

 ्
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 थी  सैयद  शहाबुद्दीन  :  यह  सवाल  रिबरो  साहब  से  कीजिए  ।
 ह

 |

 श्री  दिनेश  गोस्वामी  :  पाकिस्तान  सरकार  और  हमारी  सरकार  के  बीच  छपी  चर्चा  के

 जूद  पाकिस्तान  सरकार  ऐसा  दृष्टिकोण  अपनाती  हुई  श्रतीत  होती  है  जेसे  कि  वह  घुसपंठं  की

 विधि  में  शामिल  नहीं

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्ष्या  पाकिस्तान  सरकार  का  ध्यान  इन  मामलों  की

 तरफ  आकर्षित  किया  गया  है  और  अगर  हां  पाकिस्तान  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और  क्या

 माननीय  गृह  मंत्री  इस  सभा  को  इसकी  जानकारी  देने  की  कृपा  करेंगे  ताकि  हमें  भी  सही  स्थिति  का

 पत्ता  चल  जाये  ?

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  बता  तो  दिया  पहले  ।

 [  अनुवाद  ]

 सरदार  बूटासिह  :  दोनों  देशों  क ेबीच  सच्चिव  स्तर  पर  हुई  बातचीत  के  बारे  में  मेरे  माननीय
 साथी  ने  पहले  ही  उल्लेख  कर  दिया  है  विज्ञप्ति  में  जिन  विशेष  बातों  का  उल्लेख  किया  गया
 थावे  भी  मेरे  पास  हैं  ।

 (1)  भारत  के  गृह  सचिव  द्वारा  उठाये  गये  मामले  पर  पाकिस्तान  सरकार  के  आघ्तरिक  सचिव
 ने  यह  पुष्टि  की  कि  उनकी  सरकार  पंजाब  में  और  कहीं  पर  भी  सभी  प्रकार  के  आतंकवाद  के  विरुद्ध

 इस  सन्दर्म  में  पाकिस्तान  सरकार  ने  इंस  बात  को  दोहराया  है  कि  भारत  के  खिलाफ  यह  न  तो
 आतंकवादौ  गतिविधियों  का  समथंन  करती  है  और  न  ही  करेगी  ।  इस  संदर्भ  में  भारत  सरक,र  के

 गृह  सचिव  ने  इसी  तरह  का  आहवासन  दिया  ।

 (2)  यह  भी  स्वीकार  किया  गया  है  कि  गे  र-कानूनो  ढंग  से  सीमा  पार  करना  और
 वाद  एक  दूसरे  के  साथ  परस्पर  जुड़  गये  हैं  ।  इन  मामलों  पर  आगे  चर्चा  करने  के  लिए  सहमत  होते

 हुए  दोनों  पंक्षों  ने अवेध  रूप  से  सीमा  पार  करना  रोकने  के  लिए  उनकी  सुरक्षा  बलों  में  सहयोग
 बढ़ाने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाने  का  निर्णय  लिया  ।

 श्री  विमेश  गोस्वासी  :  क्या  सह-सबूत  पाकिस्तान  के

 सामने रखा गया ? सरदार बूटासिह : उनके सामने यह सबूत रखने के बाद ही उन्होंने इस बात को माना । अध्यक्ष महोदय : अगला प्रइन । श्रीमती के० मंडारी । झीसतो ढो० के० भंडाशो ; प्रश्न संख्या 47।
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 रक्षा  मंत्री  विध्वताथ  प्रताप  :
 महोदय  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  राजा  साहिब  क्या  हां  आप  मुझे  कह  रहे  हैं  अथवा
 कोर

 ह

 श्री  विदयनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैंने  तो  सिफे  आपको  कहा  है  ।

 प्रो०  मधुदण्डबले  :  आप  को  भी  कह  सकते  हैं  ।

 शी  बिषयनाथ  प्रताप  सिंह  :  मुझे  आशा  हैं  कि  आप  हमें  ऐसा  विकल्प  नहीं  देंगे  ।

 दाजिलिंग  जिले  के कलिमपोंग  सब-डिवी भन  में

 एक  पुल  का  वह  जाना

 *+47.  श्रीमती  डी  के  भंडारी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दाजिलिंग  जिले  के  कलिमपोंग  सब-डिवीजन  तीस्ता  नदी  पर  बना  पुल  पिछले

 महीने  भरम्मत  के  दौरान  ढह  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  दुधघंटना  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  कौन  सी  कायंवाही  की  गई

 इसमें  किस  किस्म  की  और  कितनी  क्षति  हुई  ओर  लोग  हताहत  हुए  और  उन्हें
 कितना  मुआवजा  दिया

 क्या  सरकार  इस  पुल  के  स्थान  पर  कंकरीट  सीमेंट  का  पुल  बनाने  के  बारे  में  विधार
 कर  रही  और

 यदि  तो  निर्माण  कार्य  के  कब  तक  छुरू  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  और  इसके  कब

 तक  पूरा  होने  संभावना  है  ?,

 रक्षा  संत्री  विश्वनाथ  प्रपात  :  हां  ।

 (et)  तीस्ता  भूला  पुल  जब  30-1-1987  को  उतारा  जा  रहा  था  तो  वह  नदी  में  गिर

 उसके  गिरने  के  कारणों  का  पता  लगाने  और  उसके  लिए  जिम्मेवारी  निर्धारित  करने  की  दृष्टि  से

 उसी  दिन  जांच  अदालत  गठित  करने  के  आदेश  दे  दिए  गए  ।  इस  अदालत  की  रिपोर्ट  अभी  नहीं
 मिली

 जांच  अदालत  की  रिपोर्ट  मिलने  के  बाद  ही  पता  चल  सकेगा  कि  दुर्घटना  के  कारण

 कितना  और  किस्त  किस्म  का  नुकसान  हुआ  ।  इस  दुर्घटना  में  6  इंजीनियरी  जो  पुल  की

 मरम्मत  का  कार्य  कर  रही  के  2  अन्य  रंकीं  की  मृत्यु  हो  गई  और  2  3  जूनियर  कथीशन

 अफसर  तथा  6  अन्य  रेंक  घायल  मृतकों  के  लजदीकी  रिश्देद्वारों  को  तथा  घायलों  को  पेन्शन

 .  संबंधी  रुवं  अन्य  लाभ  दिए  जाएंगे  ।
 .
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 न  -  i  ne  हों ॑क्ा++++++ 5

 (a)  यहाँ  पर  स्थायी  पुल  का  निर्माण  1987-88  8  के  शुरू  करने  और  उसे  1990-9)

 तक  पूरा  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 झीमती  डो०  के  भंडारी  :  अध्यक्ष  हम  पव॑तीय  पिछड़े  क्षंत्रों  के  विकास  के  लिए

 कोरी  सहानुमूति  प्रकट  करते  रहते  हैं  परन्तु  वास्तव  में  हम  इन  साधन  क्षमता  सम्मन््न  क्षेत्रों  की
 हेलना  करते  हैं  और  सम्पन्न  राज्यों  और  लोगों  को  और  संपन्न  बनाते  जाते  हैं  ।  हमारे  देखते-देखते

 तीस्ता  पुल  दूसरी  बार  ढह  गया  है  ।  पिछले  वर्षाकालीन  सत्र  में  मैंने  इस  मामले  को  उठाया  था  और

 सरकार  से  अनुरोध  किया  था  कि  इस  फूला  पुल  के  स्थान  पर  एक  केकरीट  का  चौड़ा  औरस्थायी  पुल
 बनाया  एक  तरफ  तो  हम  चन्द्रमा  और  बाहरी  आतरिक्ष  में  जाने  के  लिए  आगे  बढ़  रहे

 परन्तु  शायद  इसी लिए  हम  अपनी  बेचारी  पृथ्वी  की  अवहेलना  कर  रहे

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  सच  है  कि  जो  तीस््ता  पुल  महीने  ढ्ह
 गया  हैਂ  उसकी  अवधि  पूरी  हो  गई  है  |  यदि  हां  तो  पहले  से  कोई  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  गई  ?

 श्री  विशवताथ  प्रताप  सिह  :  क्या  मैं  माननीय  सदस्य  की  बात  को  सही  कर  सकता  हूं  ?  यह
 पुल  दूसरी  बार  नहीं  ढहा  «  ॥॒

 धीमतो  डो०  के०  भंडारो  :  यह  दूसरी  बार  ढहा  1986  भी  यह  पुल  ढहा  था  ।
 )

 भरी  विश्वनाथ  प्रतापसिह  :  वहां  एक  आर०  सौ०  पुल  था  जो  बाद  में  बह  गया
 इसलिए  हमें  यह  नहीं  कहना  च।हिए  कि  यह  पुल  ढह  गया  था  ।  जहां  तक  इस  भूला  पुल  का  संबंध  है
 हमें  इस  बात  को  समभना  चाहिए  कि

 ये  पुल  अस्थायी  रूप  से  बनाये  जाते  हैं  तथा  ये  पुल  हम।रे
 वहन  और  संचार  साधनों  में  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  बनाए  जाते  इन  पुलों  की  नियमित  रूप
 से  छोटी  तथा  बड़ी  मरम्नतें  की  जानी  होगी  ।  टावर  का  जैसे  कुछ  दोष  इन  पुलों  में  आ  ही
 जाते  साथ  ही  कई  अन्य  बातें  भी  हो  जाती  हैं  ।  पुल  का  रखरलाब  नियमित  रूप  से  किया  जाता  है
 1974,  1978

 8  और  1980  में  छोटी  मरस्मतें  की  एक  बड़ी  मरम्मल  1981  में  कीं  गई
 जब  तक  बड़ी  मरम्मत  की  जाती  है  तो  पुल  को  नीचे  उतारा  जाता  पुल  को  जब  नदी  में  उतारा
 जा  रहा  था  तभी  यह  घटनों  हुई  तथां  उस  समय  तक  यह  बात  नहीं  जबकि  पह  चाल  था  और
 हरेक  व्यक्ति  को  अपने  ही  जोखिम  पर  इस  पुल  पर  जाने  की  अनुमति  दी  गई  इसलिए  पुल  को
 नदी  में  उतारे  जाने  की  प्रक्रिया  में  ही  यह  दु:खद  घटना  घटी  |एक  जांच  अदालत  गठित  की  गई  है
 और  इसके  फैसले  से  ही  पुल  के  गिरने  की  जिम्मेदारी  निर्धारित  की  जाएगी  ।

 ह
 लेकिन  जहाँ  तक  इन  पुलों  की  अवधि  का  संबंध  है  ये  पुल  हैं  इतकी  नियमित

 रूप
 से  मरम्मत  की  जानी  इसी  दृष्टि  से  वहां  एक  पक्का  पुल  बनाने  का  फैसला  किया

 गया  पहले  यह  संभव'नहीं  क्योंकि  तीस्ता  बांच  अभी  बताया  जाना  था  और  यह  एक  विवाद
 की  समस्या  अर्थात  वहां  एक  पक्का  पुल  बनाया  जायेया  नहीं  ।  खेर  हमने  एक  आर०  सी०  सी०
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 *  पुल  बनाने  का  फंसला  किया  है  तथा  जंसा  मैंने  वहा  है  कि  1191  तक  यह  पूर्ण  हो  यह
 1987-88  में  आरम्भ  किया

 भीमती  डो०  के०  भंडारी  :  मेरे  प्रघन  के  भाग  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है
 कि  एक  स्थायी  पुल  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  लेकिन  मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहूंगी  कि
 क्या  केवल  प्रस्ताव  ही  किया  गया  है  या  वहां  पुल  निर्माण  के  लिए  भी  कुछ  घन  भी  स्वीकृत  किया
 गया  है  या  नहीं  ।  मैं  माननीय  मन्त्री  से  जानना  चाहूंगी  कि  उस  क्षेत्र  की  रक्षा  तथा  आथिक  स्थित
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  इस  क्षंत्र  की  स्थलाकृति  और  वहां  होने  वाले  मू-स्खलनों  को  देखते  हुए
 क्या  यह  पुल  बहा  ओर  चौड़ा

 थी  विध्वनाथ  प्रताप  स्थिति  इंस  तरह  है  सीमा  सड़क  संगठन  के  महानिदेशक  ने  कहा

 है  कि  प्रस्तावित  पुल  के  डिजाइनों  को  अन्तिम  रूप  देना  तथा  निर्माण  के  लिए  निविदा  जारी  करने
 जंसी  प्रारम्भिक  कार्यवाहियां  शीघ्र  की  जा  रही  हैं  और  उनकी  यह  कोशिश  है  कि  यह  कार्य  1987-

 88  के  कार्य  सीजन  में  प्रारम्भ  हो जाए  ।  यह  अब  केवल  एं+  प्रस्ताव  का  ही  प्रदन  नहीं
 कई  ठोस  कदम  उठाये  जा  रहे  निश्चित  रूप  से  यह  पुल  उस  भूला  पुल  से  जो  कि  एक  अस्थायी

 पुल  बड़ा  होगा  और  अधिक  भार  सहन  कर

 जहां  तक  मू-स्खलनों  आदि  का  सम्बन्ध  है  उनंका  ध्यान  रखा  गया  है  ।  यह  परियोजना

 भ-सखलन  वाले  क्षंत्र  स ेलगभग  1-5  किलोमीटर  दर

 श्री  पीयुष  लिरको  :  यह  क्षत्र  एक  बहुत  संवेदनशील  क्षंत्र  है  तथा  रक्षा  मंत्रालय  को  भी

 इस  क्षेत्र  की  संवेदनशीलता  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  वहां  और  पुल  भी  है  अर्थात्  उसी

 तीस्ता  नदी  पर  शिवोका  पुल  है  ।  उसकी  गारन्टी  अवधि  समाप्त  हो  गयी  है  यह  लगभग  100  साल

 पुराना  हो  चुका  क्या  सरकार  उस  पुल  का  पुनरुद्धार  करने  पर  विचार  कर  रही  है  या
 या  सरकार  इसे  पहले  ढहने  देना  चाहती  है  और  फिर  वह  उस  पुल  को  ढहने  से  बचाने  के  लिए
 आयेगी  ?

 श्री  विधवनाथ  प्रताप  सिह  :  हम  किसी  भी  प्रकार से  इसे  ढहँने  नहीं  दे  रहे  हैं  अब  भारत  में

 सभी  पुलों  से  संबंधित  यह  जानकारी  कि  कया  कोई  पुल  ढह  रहा  है  मैं  भाज  यहां  नहीं  लाया  हूं  ।

 भरी  सदन  पांडे  :  माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  ने  एक  ज़िज  का  तो  उद्धार  करने  की  बात  कही  है
 लेकिन  एक  ब्रिज  और  जिसका  जिक्र  माननीय  सदस्य  ने  किया  है  तथा  उसके  अतिरिक्त  छोटे  और

 बड़े  बहुत  से  पूल  इस  महत्त्वपूर्ण  राजमार्ग  के  ऊपर  उन  सबकी  जांच  कराने  की  आवश्यकता

 एक  समस्या  और  उधर  जाने  वाले  लोगों  के  सामने  आती  रहती  है  कि  सिलीगुड़ी  से  जो  रास्ता

 गंगटोक  जाता  है  उस  पर  लेंड  स्लाइड्स  बराबर  होते  रहते  हैं  ।  यह  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  खतरनाक

 बन  सकता  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  माननीय  रक्षा  मंत्री  जी  क्या  स्वयं  इस  क्षेत्र  का  ह

 दौरा करेंगे और वहां की आवश्यकता को देखते हुए उसके अनुसार वहां परमानेन्ट और साल-भर जलने योग्य सड़क व रास्ता बनाने का कार
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 खली  विदवमाय  प्रताप  यह  सुकाव  जो  माननीय  सदस्य  ने  *  दिया  है  उसको  मैंने  नोट

 कर  लिया
 ः

 |  बालकबि  बेरागी  :  अध्यक्ष  मदन  का  प्रस्ताव  विश्वनाथ  जी  स्वीकार  करेंगे  तो

 मदन  दहन  हो  ज  एगा  |

 ]

 पाकिस्तात  हारा  परमाणु  हथियारों
 का  निर्माण

 +48,  श्लोसती  जयन्ती  पटनायक  :  े

 ली  मुरलो  देवरा  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पाकिस्तास  परमाणु  हथियारों  का

 निर्माण  करने  के  लिए  लगातार  प्रयत्न  कर  रहा  जैसाकि  पाकिस्तान  में  अमरीका  के  निवर्समान

 राजदूत  के  इस  आशय  के  कथित  वक्तव्य  से  पता  चलता  है  कि  वह  पाकिस्तान  को  परमाणु  हथियार

 बनाने  की  उसकी  महत्वाकांक्षा  से  रोक  नहीं  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  पाकिस्तान  से  होने  वाले  इस  खतरे  का  मुकाबला
 -  करने  के  लिए.अपनी  परमाणु  नीति  की  समीक्षा  करने  का  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडुआडों  :  जी  हां  ।

 सरकार  पाकिस्तान  के  नाभिकीय  कांयंक्रम  के  गर  शांति  पूर्ण  आयामों  की  ओर  से

 चितित  इस  पहलू  पर  तथा  उन  अन्य  सभी  पहलुओं  पर  निरन्तर  निगाह  रखी  जाती  है  जिनका

 देश  की  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़  सकता

 ओोमती  जयम्ती  पटनायक  :  अमरीकी  प्रचार  माध्यम  तथा  अमरीकी  प्रशासन  द्वारा  भी  यह
 बात  स्वीकार  की  गई है  कि  पाकिस्तान  ने  परमाणु  बम  के  विभिन्न  हिस्सों  को  तैयार  कर  लिया  है
 तथा  उन्हें  उसने  नाभिकीय  प्रतिष्ठानों  के  तहलानों  में  तंधार  रखा  अमरीकी  सरकार  ने  अपनी

 भू-राजनीतिक  नीतियों  के  कारण  पाकिस्तान  का  कोई  वास्तविक  रूप  में  प्रतिरोध  नहीं  किया  है  बल्कि  .
 उनकी  सांठ-गाठ  से  पाकिस्तान  के  पास  अब  नाभिकीय  क्षमता  एक  ओर  तो  भारत  की  विचार
 धारा  का  प्रदन  दूसरी  ओर  देश  की  सुरक्षा  को  खतरा  इस  स्थिति  में  यद्यपि  मंत्री  महोदय  ने

 इस  बात  पर  बहुत  चिन्ता  व्यक्त  की  है  लेकिन  उन्होंने  आणविक  नीति  की  समीक्षा  करने  के  बारे  में
 उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  मैं  यह  पूछना  चाहती  हूं  कि  क्या  सरकार  को  अपनी  आणविक  नीति  स्पष्ट  नहीं
 करनी  चाहिए  ।  वह  भी  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  हम  यही  कहते  आ  रहे  हैं  कि  हमने
 अपनी  आणविक  नीति  खुली  रखी.है  ?  बया  यह  परमाणु  बम  बनाने  के  लिए  उचित  समय  नहीं  है
 और  प्रतिरक्षा  सामरिक  दृष्टि  से  क्या  हमें  आवश्यक  डिलीवरी  पद्ध  ति  सहित  आणविक  अस्त्रों  को

 नहीं  रखना

 भी  एड्आडों  फंलोरो  :  जिस  रिपीर्ट  का  उल्लेख  माननीय  सदस्य  ने  किया  है  हमने  वह  देखी
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 है  जैसा  कि  सीनेटर  क्रांसटस  जँसे  माननी  थे  सदस्यਂ  वाशिंगटन  पोस्ट  ज॑से  जंक  एण्डरसनਂ
 जैसे  संवाददाता  आदि  ने  जिक्र  किया  कि  यह  एक  विश्वसनीय  जानकारी  है  तथा  जिसे  संयुक्त
 राज्य  अमरीक़ा  में  सभी  वर्गों  के  लोगों  ने  प्रकट  किया  और  जानकारी  के  अनुसार  अधिक  विध्वस

 नीय  यह  लगता  है  कि  पाकिस्तान  आणविक  विशेषज्ञता  विकसित  कर  रहा  है  जिसका  पूरी  तरह
 शांतिपणं  प्रयोजनों  के लिए  उपयोग  नहीं  किया  जाएगा  ।  जँसाकि  मैंने  कहा  है  हम  स्थिति  का  जायजा
 ले  रहे  जहां  तक  बम  बनाने  और  तत्संबंधी  ब्यौरों  की  बात  है  यह  मंत्रालय  कहेंगा  कि  हमारी
 सरकार  की  यही  नीति  होगी  कि  इस  समय  हमारी  बम  बताने  की  कोई  तैयारी  नहीं  इससे

 क्षघिक  जानकारी  सँबंध्ति  मं१्रालय  अर्थात्  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकों  से  प्राप्त  की  जा  सकती

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बात  सभा  को  संतुष्ट  नहीं  करेगी  ।

 झीसती  जयन्तो  पटनायक  :  हमें  इस  बात  को  नोट  करते  हुए  खुशी  है  कि  अमरीकी  कांग्रेस
 अमरीकी  राष्ट्रपति  द्वारा  यह  प्रमाणित  किये  जाने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  कि पाकिस्तान  के  पास  परमाणु  बैम
 नहीं  है  इसलिए  उसे  भारी  मात्रा  में  सैनिक  सहायता  दीं  जानी  यह  सच  नहीं  है  कि  जनरल
 जिया  की  हाल  की  क्रिकेट  कूटनीति  अमरीकी  कांग्रेस  का  मन  जीतने  के  लिए  है  जिसे  थोड़े  समंय
 बाद  ही  निर्णय  करना  है  कि  क्या  सरकार  पाकिस्तान  को  4.02  विलियन  डालर  की  उसे  भारी
 सैनिक  सहायता  को  प्रदान  करते  लिए  सिमिग्टन  संशोधन  को  लचीला  करना  जिसमें
 धक्ति  को  कई  गुना  बढ़ाने  वाले  भी  शामिल  हैं  ?

 अमरीकी  राष्ट्रपति  की  पाकिस्तान  को  भारी  सेनिक  सहायता  दिये  जाने  के  विषय
 -  पर  तीब़  दिलचस्पी  को  देखते  हुए  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या  सरकार  अमरीकी  कांग्रेस  की  राय  के

 साथ  अमरीकी  जनता  की  धारणा  का  फायदा  उढा  सकती  है  और  यदि  हां  तो  सरकार  द्वारा  कांग्रेस
 की  राय  के  साथ-साथ  अमरीकी  लोगों  की  राय  तैयार  करने  और  अमरीकी  प्रशासन  पर  दबांव  डालने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 हैं
 ताकि  पाकिस्तान  को  मात्रा  में  आणबिक  सहायता  की

 सप्लाई  रोकी  जा  सके  ?

 विदेश  संत्री  भों  मारायण  व  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  श्स
 आशावाद  का  समर्थत  करता  हूं  कि  अमरीकी  कांग्रेस  सिमिगटन  संशोधन  को  हटाये  जाने  के  किसी
 भी  प्रदत्त  का  विरोध  हम  इस  का  समर्थन  करते  हैं  तथा  हमें  आशा  है  कि  अमरीकी
 जनता  की  राय  स्वयं  सुदृढ़  होगी  और  कांग्र  स  निश्थय  ही  इसका  विरोध  हमें  आशा  है  कि
 यह  इस  संबंध  में  कांग्रंस  किसी  भी  दबाव  का  विरोध  करेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  आशावादी  हैं  ।

 [  मनुवाब  ]

 झी  मुरली  देवरा  :  जैसा  कि  हम  ज्वाहते  हैं  कि  1979  में/संयुक्त  राज्य  अमरीका में  सिर्मिक्टन

 17
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 ee  ते  5-7  755“  “5

 संशोधन  नारित  किया  गया  था  और  सिमिगटन  संशोधन  के  अनुसार  कोई  भी  देश  जो  अमरीका  से

 सैनिक  या  अधिक  सहायता  पाने  वाला  है  उसे  अमरीकी  सरकार  को  यह  सिद्ध  करना  चाहिए  किवे  .

 आणबविक  अस्त्र  नहीं  बना  रहे  हैं  और  मैं  पाकिस्तान  में  अमरीका  के  निवर्तमान  राजदूत  डीन  हिन्दन

 की  केवल  एक  पंक्ति  को  उद्धृत  करना  चाहता  हूं  जिन्होंने  कहा  है

 के  पास  एक  परमाण  विस्फोट  यन्त्र  के  लिए  सभी  आवश्यक  उपकरण
 *

 मैं  माननीय  मंत्री  से  402  मिलियन  डालर  की  प्रस्तावित  सहायता  के  बारे  में  पूछना  चाहूँगा

 जो  कि  अमरीकी  कांग्रेस  तथा  अमरीका  सीनेट  के  विचाराधीन  यही  समाचार  पत्रों  में  आज  क्री

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार  वाशिंगटन  में  अमरीकी  कांग्रेस  तथा  अमरीकी  सीनेट  द्वारा

 हमारे  मामले  में  प्रभावी  पक्ष  के  में  क्या  कर  रही  है  ।

 क्षी  नारायण  दशा  तिथारी  ;  वाशिंगटन  में  हमारा  दूर्तावास  अन्तर्राष्ट्रीय  नियम  और

 परम्पराओं  के  तहत  उन्हें  राजी  करने  के  लिए  जो  कुछ  भी  उचित  करेगा  नि:संदेह  हम  नहीं

 कह  सकते  हैं  कि हम  उस  तरह  अपना  पक्ष  मनवायेंगे  लेकिन  जो  कुछ  उचित  होगा  हम  और

 «मैं  आश्या  करता  हूँ  कि  जो  कुछ  भी  श्री  हिन्टन  ने  कहा  है  वह  भी  अमरीकी  कांग्रंस  में  प्रभावी  रूप

 से  सुना  जाएगा  ।

 झी  सी०  माधव  रेडडो  :  जो  जानकारी  हमें  सप्लाई  की  गई  थी  वह  ज्यादातर  हमारे

 देश  के  बाहर  के  ल्ोंतों  पर  आधारित  है  जैसी  कि  जो  कुछ  सेनेटरों  ने  कहा  है

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  हमारी  सैनिक  आसूचना  या  किसी  अन्य  स्रोत  ने  हमें  बताया  है  कि

 पाकिस्तान  ने  यूरेनियम  सगृद्ध  करने  की  प्रक्रिया  को  विकसित  कर  लिया  क्योंकि  इसके  पश्चात्

 बम  बनाना  आसान  हो  जाता  क्या  उनके  पास  यूरेनियम  समृद्ध  करने  का  एक  संयंत्र  है  जो  कि

 हमारे  लिए  अधिक  महत्वपूर्ण  क्या  हमारे  पास  इसके  बारे  में  कोई  जानकारी  है  ?

 थी  एडुआर्डो  जँसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  मुझे  यकीन  है  पाकिस्तान  की

 एक  परियोजना  है  जिसे  काहुटा  परियोजना  कहते  हैं  तथा  यह  यूरेनियम  समृद्ध  करने  के  लिए  है  ।  यह
 ह

 एक  बात  है  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  पाकिस्तान  को  उस  समृद्ध  यूरेनियम  की  आवध्यकता  नहीं  है

 जिसे  शान्तिपूर्ण  प्रयोजनों  के  लिए  तैयार  कर  रही  क्योंकि  पाकिस्तान  के  विद्युत  रिएक्टरों

 में  प्राकृतिक

 य्रेनियम का प्रयोग किया जाता इसलिए इसका आशय केवल यह है कि क्षावदयक नहीं है कि यह कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए हो । जो० शौ० स्वेल : मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है यदि मैंने उसे ठींक सुना है कि हमारी बम बनाने की तैयारी नहीं है । मुझे यकोन है कि वह पोकरन के अन्त स्फोट से अनभिन्न नहीं हो सकते मैं जानना चाहूंगा कि क्या उनका मतलब यह है कि हम।री बस बनाने की क्षमता है या एक नीति रूप में हमने बम बनाना शुरू नहीं किया | एड्श्माडों फँंलोरो : मैं यहां आणविक नीति की बात पर निष्िचत रूप से कह सकता हूं कि किसी भी समय हमारा बम बनाने का हरादा नहीं रहा है और इस समय भी हमारा बम बनाने
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 का  इरादा  नहीं  हम  आणविक  निरस्त्रीकरण  के  हिमायती  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  भ्राणविक
 निरस्त्रीकरण  के  लिए  सक्रिय  हैं  और  हम  इसमें  विश्वास  रखते

 ह

 अब  जहां  तक  सामथ्यं  का  सम्बन्ध  है  यह  फिर  एक  ऐसा  प्रश्न  है  जिसका  उत्तर  देने  के  लिए
 मैं  उपयुक्त  व्यक्ति  नहीं  हूं  ।

 हु

 क्री  राम  मगीना  सिश्र  :  आपके  माध्यम  से  मैं  मन््त्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि
 सारा  देश  बड़ा  चिन्तित'है  यह  सुनकर  कि  पाकिस्तान  परमाणु  बम  बना  रहा  जहां  तक

 अमेरिका  का  सवाल  भोजपुरी  में  एक  कहावत  सुपद  करिये  अमेरिका  कहता

 कुछ  है  और  करता  और  है  ।  वह  उसको  नाता  प्रकार  के  अस्त्र-शस्त्र  दे  रहा  है और  उसकी  फोजें  भी
 आ  कर  देखरेख  कर  रही  हैं  और  पाकिस्तान  परमाणु  बम  बना  रहा  हमारे  मन्त्री  जी  कहते  हैं  कि
 नीति  का  सवाल  मैं  जानता  हूँ  कि  जब  परमाणु  बस  बनेगा  और  युद्ध  होगा  और  परमाणु  बम
 का  भारत  पर  गिरने  तब  आप  क्या  क्या  आप  भोरतवणषं  के  लोगों  को  आश्वस्त  करेंगे
 कि  परमाणु  बम  अगर  पाकिस्तान  बनाता  तो  उसके  जवाब  में  हम  भी  तैयार  हम  उसे  वनाएंगे
 या  और  अस्त्र-शस्त्र  जिन  से  उत्त  का  जवाब  दे  सकें  ?

 थी  नारायण  वत्त  तिवारी  :  सामान्य  सदस्य  ते  जो  भावना  व्यक्त  की  उस  के
 संबंध  में  मैं  विनम्रतापृवंक  यह  कहना  अपना  कत्त व्य  समझता  हूं  कि  यह  जो  जन  भावना  इस
 से  हम  भली  अवगत  हैं  और  उसके  प्रति  श्रद्धानत  भी  एक  तो  यह  जन  भावना  है  और  दूसरी
 जन  भावना  यह  भी  है  कि  सारे  विध्व  में  जो  अणु  बमो  के  विस्फोट  होते  वे  रुके  ।  तो  दोनों  प्रकार
 की  जन  भावनाएं  अगर  इस  प्रकार  की  कोई  स्थिति  पैदा  हुई  भौर  अगर  पाकिस्तान  ने  अणु  का
 बम  जिसकी  बात  उन्होंने  तो  अवश्य  उस  समय  उचित  कार्यवाही  की

 श्री  राम  नगीना  मिश्र  :  बनाएंगे  या  नहीं  बनाएंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  का  कया  अर्थ  है  नेक्स्ट  कवश्चन  ।

 ]
 ह  हि

 के
 ४  सरकारिया  आयोग  का  प्रतिवेदन

 ह

 *  #50,  शी  एच०  एस०  पटेल  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारिया  आयोग  का  कार्य  पूरा  हो  गया

 क्या  सरकारिया  आयोग  ने  कोई  अन्तरिम  प्रतिवेदन  भ्रस्तुत  किया

 यदि  तो  तत्संबम्धी  ब्योरा  क्या  और
 ह

 अन्तरिम  प्रतिवेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्री  बूटा  :  जी  श्रीमान  ।
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 जी  श्रीमान  ।-

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 »  प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  ।
 ु

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  इस  आयोग  को  कुछ  समय  पहले  नियुक्त  किया  कया  .

 सरकार  यह  जाने  की  इच्छुक  नहीं  है  कि आयोग  की  रिपोर्ट  कब  आयेगी  क्या  सरकार  आयोग  को
 *

 अपनी  रिपोर्ट  क्षीध्र  पूरा  करने  के  लिए  कहेगी  ?

 सरवार  बटा  सिंह  :  तक  पिछली  का्याविधि  विस्तारण  का  सम्बन्ध  है  आयोग  की  कार्या

 वधि  30  अप्रैल  1987  तक  बढ़ा  दी  गई  है  । और  अधिक  समय  बढ़ाने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  हमें  आशा  है  कि  आयोग  को  जो  तिथि  दी  गई  है  उस  तिथि  तक  आयोग  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर
 ह  '

 गोवा  में  पर्यटकों  का  अंगमन

 +52,  श्री  शताराम  तावक  :  क्या  परयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  (31  1987  गोवा  में  कितने  स्वदेशी  एवं  विदेशी
 '  चयंठकों  के  आने  का  अनुमान

 कया  गोवा  में  गत  दिसम्बर  में  हुई  घटनाओं  के  कारण  इस  अनुमानित  संझुया  मे  कोई
 .  परिवर्तन  होने  की  संभावना  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संघ  राज्य  क्षंत्र  में  फिर  से  स्थिति  सामान्य  हो  जाने  के  ब.रे  में  प्रचार
 करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  और  गोवा  प्रशासन  द्वारा  किये  जाने  वाले  उपायों  का  ब्यौरा  क्या

 परयंदन  भन््जो  मोहम्मद  :  और  एक  विवरण  सदन  पटल  पर
 रख  दिया

 ह  ह

 विवरण  ,

 और  1986  के  दौरान  गोवा  में  स्वदेशी  और  अन्तर्राष्ट्रीय  दोनों  प्रकार  के  9-16
 लाख  पर्यटक  आगमन  का  अनुमान  है  ।  यह  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  15%  %०  भी  वृद्धि  को  दर्णाता
 पिछले  दिसम्बर  के  महीने  में  गोवा  में  हुई  घटनाओं  का  पर्यटन  अ।गमन  पर  प्रभाव  का  वक्त  अन्दाजा
 नहीं  लगाया  जा  चूंकि  इसके  बाद  के  महीमों  के  पर्यटक  आगमनों  के  सही-सही  आंकड़े  उपलब्ध
 नहीं

 ह

 (7)
 कर

 सरकार  और  संघ  शासित  क्षंत्र  प्रशासन  ने  प्रेस  रिपोर्टों  और  विज्ञापनों  के
 जरिए  गोवा  में  फिर  से  सामान्य  हालात  होने  के  बारे  में  पहले  ही  व्यापक  प्रचार  किया

 भरी  श्ञान्ताराम  नायक  :  लाखों  पर्यटक  गोवा  में  एकन्ित  होते  हैं  और  वे  डाजर  लाने  के  साथ

 ३0
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 साथ  एड्स  की  बीमारी  भी  लाते  हैं  जोकि  व्यावहारिक  तौर  पर  हमारे  बहुत  से  लोगों  के  लिए  मौत

 का  सन्देश  है  त
 |

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  सहायता  ।
 हैं

 श्री  धांताराम  नायक  :  इसलिए  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  जहां  तक  कद  मीर  और  कई

 अन्य  स्थानों  का  सम्बन्ध  है  जहां  विदेशी  पर्यटक  एकत्रित  होते  हैं  स्थानीय  लोगों  को  इसे  बीमारी  से

 स्वास्थ्य  मन्त्रालय  की  सहायता  से  अथवा  अन्य  किसी  तर्राके  बचाने  के  लिए  आप  क्या  कदम
 उठाने

 जा  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  से  सहायता  का  स्वागत  है  ?

 एक  माननोय  सदस्य  :  एड्स  के  लिए  एड  ।

 मुफ्ती  मोहम्मद  संपद  :  हमारे  लिए  समस्या  क्या  यहां
 ॥

 आने  वाले  सभी  विदेशी  पर्यटकों

 की  मेडिकल  जांच  कराना  संभव  है  ?  मैं  नहीं  समझता  कि  ऐसा  सम्भव

 श्री  शांताराम  नायक  :  जल्दी  ही  गोवा  में  समारोह  आयोजित  होने  जा  रहा  है  ।  इस  बारे

 में  दो  राय  हैं  कि  समारोह  को  गोवा  में  आयोजित  करना  चाहिए  अथवा  नहों  ।  कुछ  लोग  कहते  हैं

 कि  इसमें  ऐसी  बातें  चित्रित  की  जाती  हैं  जो  भारतीय  संस्कृति  में  नहीं  फिर  भी  कुछ  निजी

 संगठन  आकर  गोवा  में  समारोह  आयोजित  करते  जहां  तक  गोवा  के  समारोह  आयोजितਂ  करने

 का  सम्बन्ध  है  इस  बारे  में  भारत  सरकार  अथवा  पर्यटन  मन्त्रालय  का  क्या  विचार  है  ?

 मुफ्ती  मोहम्मद  संयंद  :  मैं  नहीं  समझता  कि  हमें  इस  बारे  में  कोई  आपत्ति  है  ।
 श्री  थम्पन  थामस  :  गोवा  में  बहुत  से  पर्यटक  विदेशों  से  भा  रहे  कोचीन  और

 जिवेन्द्रम  में  भी  उसी  प्रकार  की  जलवायु  है  और  गोवा  की  ही  तरह  बहां  भी  समुन्द्र  तट  है  जेसे  कोवलम

 में  और  अन्य  ऐसे  क्षंत्रों  में  जहां  प्यंटल  का  त्रिकास  किया  जा  सकता

 प्रो०  सथु  दच्डवले  :  कोंकण  क्षेत्र  में  भी  ।
 ह

 श्री  थम्पन  थामस  ;  कोंकण  क्षत्र  में  भी  ।  इस  प्रकार  क्या  सरकार  समुद्रतट  और  अन्य  बातों

 के  कारण  गोआ  में  आने  वाले  प्यंटकों--वहाँ  बहुत  से  पर्यटक  आ  रहे  हैं--को  देश  के  दक्षिणी
 में  ल ेजाने  और  इस  बात  पर  भी  गौर  करनें  के  लिए  कि  समुद्र  तटीय  क्षेत्र  में  पयंटन  का  विकास

 किया  जाए  और  पयंटकों  को  उस  तरफ  जाने  के  लिए  अधिक  बिमान  सेव।एं  आरम्भ  की  ज।यें  भौर

 परिवहन  साधनों  की  व्यवस्था  की  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  ।  ५

 मुफ्तो  मोहम्मद  सेयद  :  यह  एक  वास्तविकता  है  कि  गोवा  के  लिए  चार्ट  हव।ई
 उड़ान  मैं  सनकता  हूं  कि  गोवा  एक  प्रसिद्ध  गंतव्य  स्थान  बन  चुका  है  और  इसे  पूरे  विश्व  में

 जाना  जाता  है  ।  वहां  बहुत  से  व्यक्ति  आते  बहुत  से  विदेशी  पर्यटक  आते  यही  ब।त  कोवलम
 के  बारे  में  है जहां  हमारा  शतप्रतिश  स्थान.भरा  रहता  पर्यटक  त्रिवेन्द्रम  में  भी  जा  रहे  हैं  परन्तु
 यहाँ  पर्याप्त  आधार  ढांचा  नहीं  इसलिए  कोवलम  के  निकट  कुछ  आवास-ह्थानों  का  निर्माण  करने
 के  लिए  राज्य  सरकार  कुछ  योजनायें  बना  रही  है  अन्य  समुद्री  तटों  के  बारे  में  भी  यही  बात  है  ।
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 बेस््त  में  भारतीयों  का  बनाया  जाता

 +54.  श्री  सतयेन्द्र  ताशयण  सिह  :  न

 डा०  जी०  विजय  रामाराव  :  क्या  विदेदा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ज्तंकवादियों  ने  बेस्त  में  भारतीय  मूल  के  एक  प्रोफेसर  सहित  कुछ  व्यक्तियों

 को  बन्धक  बना  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  किसी  देश  से  सम्पर्क  स्थापित  किया  जो  इन्हें  छुड़ाने  में  सहायता

 कर  और  ,

 यदि  तो  इंस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  सप  लता  प्राप्त  हुई  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  जी  हां

 24  1987  को  अज्ञात  बंदूकघारी  व्यक्तियों  का  एक  गिरोह  बेरुत  यूनिवर्सिटी
 कलेज  के  अहूते  में  घुस  आया  और  चार  प्रोफेसरों  को  पकड़  कर  ले  गया  जिनमें  भारतीय  पासपोर्ट
 धारी  डा०  भिथिलेश्वर  नह  भी  थे

 जो  इस  कालेज  में  व्यवसाय  अध्ययन  विभाग  के  अध्यक्ष  हैं  ।
 अन्य  तीत  बन्धक  अमरीकी  राष्ट्रिक  फिलीस्तीन  की  स्वतन्त्रता  के  लिए  इस्लामिक  जिहाद  नामक
 एक  वर्ग  ने  इस  अपहरण  की  जिम्मेवारी  अपने  ऊपर  ली  हैं  ।

 और  ने  डा०  मिथिलेश्वर  सिंह  कि  रिहाई  के  लिए  उन  सभी  सरकारों
 पौर  संगठनों  से  सम्पर्क  जो  अपहरणकर्ताओं  पर  प्रभाव  डाल  सकते  हैं  और  वह  इस  दिशा
 में  बराबर  पुरजोर  कोशिश  कर  रही  है  ।

 श्री  सतेख्य  नारायण  सिंह  :  अध्यक्ष  महोदय  क्या  सरकार  को  यह  है  कि
 स््तीन  की  स्वतन्त्रता

 के  लिए  इस्लामिक  जिहाद  नामक  संग्रधन  के  एक  दल  मे  हा०  मिथिलेदवर  सिंह
 .  को  हिरासत  में  ले  लिया  क्योंकि  वहां  इस्लामिक  जिहाद  संगठन  में  बहुत  से  दल  हो  गए  उसमें

 से  एक  दल  अमल  शियाइट  है  जोकि  सीरिया  के  प्रभाव  में  एक  अन्य  दल  ईरान  की  सरकार  के
 प्रभाव  में  इस  प्रकार  मैं  यह  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  सरकार  ने  उस  दल  को  पहचान  लिया  है
 जिसने  इन  लोगों  को  हिरासत  में  रखा  है  और  यदि  हां  तो  क्या  उन्होंतते  सम्बन्धित  सरकार  से  डा  ८

 ,  मिथिलेश्वर  सिंह  को  छुड़ाने  के  अपना  प्रभाव  डालने  का  अनुरोध  किया  है  और  उनकी  क्या
 प्रतिक्रिया  रही

 विदेश  मन््त्रो  नारायण  दत्त  :  हमारे  दूतावासों  ने उन  सभी  सम्भावित
 स्रोतों  से  सम्पर्क  स्थापित  किया  है  जो  सावंजनिक  रूप  से  उपलब्ध  हमने  लीविम्ा  सरकार  सीरिया
 सरकार  और  ईरान  सरकार  से  भी  सम्पर्क  स्थापित  किया  लेवनान  के  न्याय  मन्त्री  श्री  नबीह
 बेरी  अपहरणकर्त्ताओं  से

 अपील  की  उनको  विशेष  रूप  से  कहा  है  कि  भारतीय  पासपोर्ट  धारी
 डा०  मिथिलेश्वर  को  हिरासत  में  रखने  का  औचित्य  कया  लेबनान  के  समाचार  पत्रों  में  बड़े-बड़े
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 विज्ञापन  दिए  गए  हैं  जिनमें  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  है  कि  डा०  सिंह  एक  भारतीय  नागरिक

 इस  प्रकार  डा०  भिथिलेश्वर  सिंह  की  रिहाई  के  लिए  हम  अपने  स्तर  पर  भरपूर  कोशिश  कर  रहे

 हैं  ।  ॥

 भरी  सत्येन्द्र  माशंयण  सिंह  :  महोदय  मेरा  विशिष्ट  प्रइम  यह  था  कि  क्या  सरकार  को

 इस्लामिक  जेहाद  संगठन  के  उस  दल  की  जानकारी  है  हिरासत  में  डा०  भिथिलेश्वर  सिंह  हैं  क्योंकि
 उस  स्थिति  में  सरकार  के  लिए  सम्बन्धित  दल  से  बातचीत  करना  संभव  होगा  ।

 मैं  जानना  च।हूं  कि  क्या  सरकार  को  कोई  ऐसा  समाचार  मिला  है  कि  यह  इस्लामी  दल  अब

 उन्हें  जल्दी  ही  रिहा  करना  चाहता  सरकार  के  पास  इसकी  क्या  सूचना  है  और  उनकी  रिहाई
 की  क्या  संभावना  है  ?

 श्री  नारायण  दल  तिवारी  :  हमारी  सूचना  यह  है  कि  पहले  इस्लामिक  जेहाद  संगठन  का
 यह  दल  अज्ञात  था  ।  इस्लामिक  जिहाद  का  यह  दल  फिलीस्तीन  की  स्वतन्त्रता  के  लिए  परन्तु
 जैसाकि  मैंने  कंहा  था  हमने  इस  देल  के  स।थ  भी  सम्पक  स्थापित  करने  के  सभी  संभावित  प्रयास  किए

 र्क

 प्रदनों  के लिखित  उत्तर

 ]

 भारतीय  चिकित्सा  स्तातकों  पर  कनाडा  की
 सरकार  द्वारा  लगाया  गया  प्रतिबंध

 +41.  श्री  जो०  भूयति  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  वात  की  जानकारी  है  कि  कनाडा  की  योग्यता  आकलन  परीक्षाओं
 में  उत्तीणं  होने  वाले  100  से  अधिक  भारतीय  चिकित्सा  स्नातकों  को  कनाडा  में  प्रंक्टिस  करने  की

 अनुमति  नहीं  दी  गई  -

 क्या  इनमें  से  कुछ  चिकित्सा  स्नातकों  को  डिलीवरी  सुरक्षा  गार्ड  और  गेस्ट

 हाउसों  में  अटेंडेंट  जंसे  छोटे-मोटे  काम  करने  पड़  रहे  और

 यदि  तो  इन  चिकित्सा  स्नातकों  की  सहायता  करने  और  उन्हें  भारत  वापस  आने
 के  लिए  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 बिदेदा  संत्रो  तारायण  दत्त  :  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि
 भारत  और  अन्य  देशों  के  कुछ  चिकित्सा  स्तातकों  जिन्होंने  कनाडा  की  योग्यता  आकलन  परीक्षा
 उत्तीर्ण  कर  लो  शिक्चिक्षु  अध्यापक  पद  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  होती  है  जो  कनाडा  में  प्रैक्टिस

 रने  के  लिए  एक  पूर्व  शर्त
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 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  इने  चिकित्सा  स्नातकों  में
 से  कुछ  ऐसी  नौकरियां  कर  रहे

 हैं  जिनका  उनकी  योग्यताओं  से  कोई  संबंध  नहीं

 कनाडा  में  इन  भारतीय  चिकित्सा  स्तातकों  ने  भारत  लौटने  के  लिए  किसी  प्रकार  की

 सहायता  के  वास्ते  सरकार  से  संपर्क  नहीं  किया

 गोरजा  राष्ट्रीय  मुक्ति  सोच  के  नेता
 द्वारा

 केन्द्रीय  सरकार  को  शापन

 #44.  श्री  चारायण  चोबे  :
 ह॒

 झी  मुकुल  वाप्तरिक  :  क्या  गृह  मेंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गोरखा  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चे
 के

 श्री  सुभाष  घीषिंग  ने  प्रधान  मंत्री

 उनके  हाल  के  दार्जिलिंग  के  दोरे  के  दौरान  एक  ज्ञापन  दिया  था

 कया  इससे  पहले  उन्होंने  दिल्ली  केन्द्रीय  गृह  मेन्त्री  से  भी  बातचीत  की  थी

 यदि  तो  इस  मोधें  की  मांगें

 बातचीत  के  क्या  परिणाम  निकले  और

 इस  मोधें  की  मांगों  के  प्रति  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 गृह  मंत्री  :  से  एक  विवरणं  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 है  ।

 विवरण

 पदिचम  बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  के  परामर्श  से  नागरिकता  के  प्रइन  पर  वार्ता  के  लिए  गृह  मंत्री

 द्वारा  जी०  एन०  एल०  एफ»  के  अध्यक्ष  श्री  सुभाष  घिषिंग  को  निमन्त्रण  मेजा  गया  निमन्त्रण

 प्राप्त  हीते  के  बाद  श्री  घिविंग  ने  3  दिवसीय  विरोधी  दिवसਂ  क्षान्दोलन  को  समाप्त  कर  .

 दिया  ।

 2,  जी०  एन०  एल०  एफ»  के  अन्य  प्रतिनिधियों  के  साथ  श्री  घिवबिग  28  और  3

 1987  को  गृह  मंत्री  से  वार्ताओं  के  दौरान  यह  सहमति  हुई  कि  विभिन्न  मुद्दों  और
 समस्याओं  का  हल  विचार  विभष्टा  करके  शांतिपूर्ण  और  लोकतांत्रिक  ढंग  से  निकाला  ऋस  बात
 पर  भी  सहमति  हुई  कि  श्री  घिर्षिग  नाग  रिकता-के  बारे  में  और  अधिक  ब्यौरेवार  अपने  प्रस्ताव  तैयार
 करें  और  उन्हें  भारत  सरकार  को  भेजे  ।  घिषिग  ने  भारतीय  सेना  की  गोरखा  रेजीमेंट  में
 भारतीय  गोरखाओं  को  भर्ती  न  करने  का  प्रश्न  भी  उठाया  ।  इसके  बारे  में  उन्हें  सचित  किया  गया
 कि  इस  मामले  पर  और  विच  र  करने  की  आवश्यकता  है  ।  यद्यपि  श्री  घिविंग  ने  गृह  मन्त्री  को  पुन
 आएवासन  दिया  कि  मेरा  आन्दोलन  शांतिपूर्ण  और  लोकतांत्रिक  रहेगा  फिर  भी  गृह  ने  उनसे

 कहा  कि  देश  की  एकता  और  अखंश्ता  को  सुदृढ़  करने  पर  बल  देने  को  आवश्यकता  है  जो  देश  की

 इस  समय  सबसे  बड़ी  आवश्यकता
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 नमन  भर  सससक्कधीस  तीस  नी ह
 3.  तत्पदचात  वार्ताओं  के  श्री  भिरषिंग  ने  जी०  एन०  एल०  एफ०  के  द्ांदोलन  को  पुरू

 दो  महीने  की  अवधि  के  लिए  निलम्बित  रखने  की  घोषणा  की  |  7  1987  को  शत  शिक्षिंग
 ने  दारजिलिंग  में  प्रधान  मंत्री  को  एक  ज्ञापन  दिया  ।  ज्ञापन  की  प्रति  संलग्न  -

 सरकार  इस  ज्ञापन  की  जांच  कर  रही  है  ।  .

 राष्ट्रीय  मुक्ति  सोर्चा  शापस

 मावनीय  प्रधान  संत्री

 श्री  राजीब  गांधी  दि

 7

 दशिविर  :  राज  दाजिलिंग
 ह

 माननीय  प्रधान  मंत्री

 भारत  के  आदिवासी  और  बसे  हुए  गोरखाओं  की  ओर  से  हम  दाजिलिंग  में  आपका  हादिक
 स्वागत  करते  हम  पूरी  आशा  करते  हैं  कि  आपका  हमारे  नगर  में  थोड़े  समय  का  प्रवास  सुंखद

 »  तैथा  स्मरणीय  होगा  किन्तु  इसके  बावजूद  भी  यह  यात्रा  आपको  भारतीय  गोरखाओं  की  आश्षाओं
 और  राजनीतिक  आकांक्षाओं  से  पूरी  तरह  अवगत  करायेंगी  ।

 माननीय  गृह  श्री  बूटा  सिह  तथा  गोरखा  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चा  के  प्रतिनिधि  मश्डल  के
 बोच  जनवरी  माह  के  अन्तिम  सप्ताह  के  दौरान  हुई  प्रारम्भिक  वार्ताओं  के  आधार  पर  हम  आपको

 .  सम्मुद्य  भारत  के  आदिवासी  तथा  बसे  हुए  गो  रखाओं  को  आकांक्षाओं  को  दशने  ज्ञापन  प्रस्तुत
 कर  रहे  हमें  यृर्ण  विद्वास  है  कि  आप  प्रमुख  रूप  से  उठाये  गए  मुद्दों  पर  सहानुभूति  पूर्वक  विचार

 ,

 1.  माननीय  गृह  मंत्री  द्वारा  भारतीय  नागरिकता  1955  की  धारा  :  में
 उल्लिखित  क्षेत्रों  के  समावेशन  के  आधार  पर  नागरिकता  के  मुह  को  हल  करने  के  दिए  गए
 आश्वासन  पर  हम  आपको  अप्रनी  प्रसन्नता  व्यक्त  करते  इससे  भारत  के  भादिवासी  तथा  बसे  हुए
 गोरखाओं  और  सदृश  लोगों  के  बीच  अन्तर  स्पष्ट  किया  जा  भारत  सरकार  द्वारा  जारी
 किया  गया  शासकीय  राजपत्र  अथवा  अधिसूचना  इस  मुहे  पर  सील  लगा  नि:संदेह  इससे

 हमारी  भारतीय  पहचान  को  ग।रन्टी  मिलेगी  जिसकी  हम  लम्बे  समय  से  आकांक्षा  करते  आ रहे
 इसके  अतिरिक्त  इस  सरकारी  कार्यवाही  से  आदिवासी  तथा  बसे  हुए  भारतीय  गो  रखाओं  के  लिए  एक
 अलग  भारतीय  गोरखा  रेजीमेंट  का  गठन  हो  जिससे  गोरखा  सैनिकਂ  तथा

 गोरखा  के  बीच  अन्तर  स्पष्ट

 2.  केवल  नागरिकता  प्रदान  कर  देने  से  भारत  के  आदिवासी  तथा  बसे  हुए  योरखाओं  की
 आकांक्षाओं  की  पर्याप्त  रूप  से  सन्तुष्ट  नहीं  होती  और  न  ही  इससे  हमारा  राष्ट्र  की  मुख्य  धारा  में

 शामिल  होना  ,  निश्चित  होता  राजनीतिक  ढांचे  के  अन्तगंत  विकास  को  शुरू  होने  की

 सम्भावना  नहीं  है  ।  पष्चिम  बंगाल  सरकार  का  उप  निवेशवादी  रवँया  मारत  के  आदिवासी  तथा
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 बसे  हुए  गोरखाओं  की  सांस्कृतिक  तथा  शैक्षिक  आकांक्षाओं  को

 पूरा  करने  के  अनुकूल  नहीं  इसलिए  इसका  केवल  एक  मात्र  हल  लंण्डਂ  के  एक  अलग

 राज्य  की  स्थापना  है  ।

 en  «नमक न

 3.  हम  इस  मांग  को  लोकतान्त्रिक  तथा  संवेधानिक  मानते  फिर  पदिचिमी  बंगाल
 सरकार  द्वारा  इस  आन्दोलन  को  बिरोधीਂ  और  कहा  गया  इस  बहाने
 पदिचमी  बंगाल  की  सरकार  दा्जिलिंग  पहाड़ी  क्षेत्र  तथा  डुआरस  के  शान्तिप्रिय  लोगों  पर  दमनकारी
 कदम  उठा  रही  आगजनी  और  लूटपाट  कर  रही  है  तथा  अंधाधंध  और  अकारण  बल

 प्रयोग  कर  रही  इस  प्रकार  का  आतंक  हमारे  देश  की  लोक-तांत्रिक  परम्परा  के  विरुद्ध

 हम  इन  क्षत्रों  से  सभी  केन्द्रीय  बलों  को  हटाने  और  भारत  सरकार  द्वारा  विद्येष  जांच  आयोग
 स्थापित  करने  की  मांग  करते  हैं  ताकि  लोगों  में  विश्वास  की  भावना  पैदा  की  जा  सके  और  ब्रातचीत
 के  जरिये  समभौते  के  लिए  शांतिपूर्ण  माहौल  बनाया  जा  सके  ।

 यह  ज्ञापन  भारत  के  सारे  आदिवासों  तथा  बसे  हुए  गोरखाओं  की  आवाज  है  तथा  भारतोय
 संघ  में  लेण्डਂ  नामक  राज्य  को  बनाये  जाने  की  भांग  करता  हैं  ।  हमें  दृढ़  विदैवास  है  कि
 एक  अलग  गोरखा  लेंड  राज्य  का  सर्जन  भारत  के  तथा  बसे  हुए  गोरखाग़ों  को  भारतीय
 पहचान  देगा  जिनको  अब  ज़्क  गलत  ढंग  से  नेपाल  के  नागरिक  माना.जाता  रहा  लेंड
 केवल  भारत  के  आदिवासी  तथा  बसे  हुए  गोरखाओं  के  हित  में**  नहीं  होगा  बल्कि  पूरे  देश  के  लिए
 भी  हितकर  होगा  ।

 भारत  के  आदिवासी  तथा  बसे  हृए
 गोरखाओं  के  लिए  और  उनकी  ओर  से

 हे

 -  अध्यक्ष

 गोरज़ा  राष्ट्रीय  मुक्ति  मोर्चा

 ॥  गोरखा  भारत  .
 :

 संयुक्त  प्रतिनिघिमण्डल  में  झासिल  संगठसों  के  नाम

 1,  जी  एन  एल  एफ

 2...  जी  एन  इब्ल्यू  भो

 3.  जी  एन  वाई  एफ

 4.  जो  एन  एस  एफ  मर

 ५  5.  जी  एनईओ

 -6.  पव॑तीय  कर्मचारी  संगठन
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 7.  एनयूटीएस
 ह  ।

 8...  दी  स्टडी  फोरस
 ह

 9.  अखिल  भारतीय  नेपाली  ॥

 दी  बन  संरक्षण  समिति  ।

 दी  कान््ट्रेक्टर  एसोसिएशन  ।

 सोमावर्ती  जिलों  में  विद्ोहियों  का  बड़ी  संख्या  में  अवध  प्रवेश

 *45,  डा०  वो  वेंकटेश  :

 झरी  वो०  ओनिवास  प्रसाद  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  सरकार  का  ध्यान  देश  के  सीमावर्ती  जिलों  में  विदेशियों  के लगातार  भारी  संद्या
 में  अवध  प्रवेश  के  सम्बन्ध  में  समाचार-पत्नों  में  प्रकाशित  समाचारों  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 और

 यदि  तो  उनके  इस  अवध  प्रवेश  को  रोकने  के  लिए  कौन  से  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 गृह  मंत्रों  बूटा  :  से  त्रिपुरा  जनजाति  शरणार्थियों  के  अवध

 प्रवेश  के  अलावा  भरी  संख्या  में  और  कोई  अवंध  प्रवेश  नहीं  हुआ

 ु  इन  शरणाथियों  की  शीक्र  वापसी  के  लिए  अनुकूल  स्थिति  बनाने  हेतु  मामले  को  बंगला

 देश  सरकार  के  साथ  उठाया  गया

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  प्रबंध  संबंधों  संकट

 +49.  प्रो०  रामकष्ण  मोरे  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  कुछ  समय  से  प्रबंध  सम्बन्धी  संकट  का

 सामना  कर  रहा

 यदि  तो  इसकी  चार  सहायक  कंपनियों  में  सर्वोच्च  पद  कितने  समय  से  रिक्त  पड़े

 हैं  और  इन  रिक्तियों  को  न  भरने  के  कारण  कया  हैं  ;
 ।

 इस  बीच  कितने  निदेशक  धारक  कंपनी  छोड़  कर  चले  गए  ओर

 इन  रिक्तियों  का  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  कार्यकरण  पर  समग्र  रूप  से  कितना  प्रभाव

 डा  है  और  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  ने  कौन  से  कदम  उठाए  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालप्  के  राज्य  मंत्री  राप्तिवास  '  एन  टी  सी  में  सर्वोच्च  पदों  के

 लिए  उपयुक्त  व्यक्ति  मिलने  में  कूछ  कठिनाइयां  रही  हैं  ।
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 ,

 हुस  समय  एन  टी,ञी के
 चार  सहायक  निगमों  में  अध्यक्ष  सह  प्रबन्ध  निदेशकों  की

 रिक्ति  हैं  जो  कि  निम्नोकत  प्रकार  हैं
 :

 सहायक  निगम  का  नाम  जिस  तारीख  से  पद  खाली  है

 एन  टी  सी  इंदौर  25-12-1985

 एन  टी  सी  कानपुर  29-11-1985

 एन  टी  सी  बम्बई  1-3-1986

 एन  टी  सी  बम्बई  ,  28-11-1986

 इन  रिक्तियों  को  भरने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  रहे  हैं  :  खुले  बाजार  में
 उपयुक्त  अभ्याधथियों

 '
 की  अनुपलब्धता  और  इने  पदों  के  लिए  प्रतिनियुक्ति  पर  अधिकारियों  को  छोड़ने  के  संबंधः में
 राज्य  सरकारों  की  इन  पदों  को  भरने  के  संग्बन्ध  में  कायंवाही  पहले  ही  कर
 ली  गई

 केवल  एक  निदेशक  प्रबंध  ने  अपना  त्याग  पत्र  देते  हुए  नियम्ञ्रक
 कंपनी  छोड़  दी

 ह  ह

 इन  रिक्तियों  से  एन  टी  सी  कार्यंचालन  पर  कल  मिलाकर  प्रतिकल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है
 क्योंकि  इनकैं  वेकल्पिक  प्रबन्ध  कर  लिए  गए  इन  खाली  पदों  को  भरने  त्ंबंधी  का  वाही  घल  रही
 है  और  अधिकांद  मामलों  में  चयन  सम्बन्धी  कार्यवाही  पूरी  हो  गई

 पझ्रफ़ोका  कोष  समिति  हारा  कार्यवाही  योजना  स्थोकार  किया  जाना

 *ST.  श्री  महेगा  सिह  :  ह
 श्री  इनालीत  गुप्त  :  क्या  विदेक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  रे

 क्या  गत  जनवरी  के  महीने  में  नई  दिल्ली  में  आयोजित  शिखर-सम्मेलन  में  अफ्रीका
 कोष  समिति  ने  दक्षिण  अफ्रीका  के  सीमावर्तो  अग्निम  पंक्ति  के  देशों  की  सहायता  के  लिए  एक
 वाही  योजना  स्वीकार  की  है

 (a)  यदि  तो  कायेवाही  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 कया  कोष  के  परिणाम  तथा  इसके  प्रशासन  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  अब  तक  कोष  में  कितने  अंशदान  की  घोषणा
 की  गई  और  यु

 (3)  कया  कोष  में  गेर-सरकारी  पक्षों  द्वारा  अंशदान  किये  जाने  की  अनुमति  दी  जाएगी  ?

 विदेशों  मंत्री  नारायण  दस  :  हां  ।
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 हक  कार्य  योजना  में  ऐसी  विशिष्ट  परियोजनाएं  और  उपाय  तय  किए  गए  हैं  जो  इस

 कोष  के  अन्तर्गत  त्रिम्नलिखित  क्षंत्रों  में  किए  जाने  हैं  :
 ह

 (0)  दक्षिण  अफ्रीका  के  खिलाफ  प्रतिबन्ध  लगाये  जाने  के  जिम  आवश्यक  अस्तुओं
 की  कैमी  हो  उनकी  कमी  को  पूरा  करना  और  जिसमें  एक  सामरिक  राहुत
 भण्डार  स्थापना  भी  शामिल

 (ii)  जातिवाद  के  खिलाफ  संघर्ष  से  दुष्प्रभावित  परिवहन  और  संचार  व्यवस्था  को  सुदृढु

 .  दक्षिण  अफ्रीकी  शासन  के  विरुद्ध  की  जाने  वाली  कारंबाई  से  व्यापार  पर  होने  वाले

 दुष्प्रभावों  को  दूर  झा

 (  १)  इस  बात  का  सुनिदपचय  करता  कि  तेल  और  अन्य  प्रकार'की  ऊर्जा  निर्तर  मिलती
 -

 (५)  इस  बात  का  सुनिदचय  करना  कि  महत्वपूर्ण  आधिक  श्रतिष्ठानों  और  अधीनस्थ  तन्त्र

 सुरक्षित  रूप  से  काम  करता

 राष्ट्रीय  अधंव्यवस्थाओं  की  प्रभावी  प्रबन्ध  ध्यवस्था  के  लिए  माननीय  कौशल  का

 विकास

 दक्षिण  अफ्रीका  द्वारा  निष्कासित  किये  जाने  पर  प्रवासी  कामगारों  के  पुनर्वास  की

 व्यवस्था

 दक्षिण  मफ़्रीका  और  नामीबिया  में  मुक्ति  आन्दोलनों  अर्थात्  ०एम०सी०,पी  ०एस ०
 सी०  और  स्वापो  को  समर्थन  और  मु

 (5)  कोष  के  उद्  दयों  की  पूर्ति  के लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  जनमत  तैयार  करना  तथा  वित्तीय

 संसाधम  जुटाना  ।

 और  :  यह  कार्य  योजना  अपने  आप  में  इस  कोष  के  लक्ष्यों  की अभिव्यक्ति  है  ।
 अलग  से  कोई  वित्तीय  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।  न

 इस  कोष  के  सं  चालन  के  लिए  नौ  सदस्यों  की  एक  कोष  समिति  की  स्थापना  की  गई
 जिसका  अध्यक्ष  भारत  और  उपाध्यक्ष  जामभ्बिया  नई  दिल्ली  में  श्रायोजित  अफ्रीका  कोष  समिति
 के  शिखर

 सम्मेलन
 में  कोष  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  और  प्रचालन  के  लिए  क्रियाविधि  सम्बन्धी  नियम  भी

 स्वीकार  किये  गये  भारत  तीन  वर्ष  में  इस  कोष  में  50  करोड़  रुपये  देने  की  घोषणा  की  है  ।
 '

 नाइजीरिया  ने  तीन  यर्थों  की  अवधि  में  डेढ़  करोड़  अमरीकी  डालर  देने  की  तथा  पेरू  ने  |  करोड़
 अमरीकी  डालर  देने  कौ  घोषणा  की  है  |  कुछ  अन्य  दैशों  ने  भी  कोष  में  अंशदात  करने  की  अपनी  मंशा

 जाहिर की  है  लेकिन  इस  आशय  की  कोई  सार्वजनिक  घोषणाएं  नहीं  की  गईं

 हां  ।  +
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 पाकिस्तानी  क्षेत्र  मे ंअपरीको  सैनिक  तेनात  किए  जाने  के  बारे  में

 संपुब्त  राज्य  अमरीका  पझोर  पाकिस्तान  का  गुप्त  समझोता

 *53,  श्री  एम०  रघुमा  रेडडो  :

 थी  नित्पानन्द  मिश्र  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इन  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  ओर  पाकिस्तान  ने  पाकिस्तानी  क्षेत्र  में  अमरीकी  दूत  तैनाती  संनिक  बल  एस०  रेपिड

 डिपलायमेंट  भेजे  जाने  के  बारे  में  एक  गृप्त  समभौते  पर  हस्ताक्षर  किये

 यदि  तो  क्या  इस  समभौते  पर  1986  में  अमरीकी  रक्षा  मंत्री  की

 पाकिस्तान  यात्रा  के  दौरान  हस्ताक्षर  किए  गए  थे

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और
 ह

 क्या  इस  विषय  पर  पाकिस्तान  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  हाल  की  बेंठक  में  चर्चा

 की  गई  थी  ?

 बिदेश  मंत्री  नारायंण  वत्त  :  और  हां  ।
 -

 और  सरकार  किसी  भी  देश  में  विदेशी  सैनिक  अड्ड,सुविधाएं  स्थापित  करने  के

 खिलाफ  है  .  सरकार  ने  पाकिस्तान  में  अमरीकी  अड्डों  की  स्थापना  क  संभावना  के  बारे  में  अपनी
 चिन्ता  से  पाकिस्तान  को  अवगत  दिया  तथापि  अम्तरीका  और  पाकिस्तान  दोनों  ने  इस
 प्रकार  के किसी  ठिकाने  के  अस्तित्व  का  खंडन  किया

 पाकिस्तान  द्वारा  फ्रांस  में  नभित  एटलिस  की  खरीद

 55.  श्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :

 डा०  क्पासिन्धु  भोई  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पाकिस्तान  अमरीका  में  निभित  अपने  लड़ाकू  जेट  विमान  के  लिए  फ्रांस
 में  निमित  एक  अत्याधुनिक  लेसर  गाईडिड  बम्बिंग  फायर  कन्ट्रोल  सिस्टम  हैਂ  खरीद

 रहा
 रा

 यदि  तो  इस  पर  भारत  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  और

 ५  इस  नई  चुनौतों  का  सामना  करने  के  लिए  सरकार  ने  कौन  से  कदम  उठाये  हैं  ?

 विदेद  मंत्रो  न/रायण  दत्त  :  सरकार  ने  इस  संबंध  में  समाचार  पत्रों  में
 छपी  खबरें  देखी  हैं  जो  कि  सही  लगती  हैं

 5  हि

 और  इस  प्रकार  की  सभी  घटनाओं  पर  निरन्तर  निगाह  रखी  जाती  है  और  पूरी
 सुरक्षा  तेयारी  का  सुनिष्चिचयय  करने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।

 ह

 30  ॥॒
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 न  पटसन  का  मूह्य

 +56,  शी  डूमर  लाल  बैठा  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  सरकार  द्वारा  पटसन  की  विभिन्न  किस्मों  के  न्यूनतम  मूल्य  कितने-कितने  निर्धारित

 किये  और
 |

 ये  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  किन  बातों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ?

 बस्त्र  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामनिवास  1986-87  सीजन  के  लिए
 विभिन्न  जूट  तथा  मेस््टा  उत्पादक  राज्यों  में  देहाती  बाजारों  कलकत्ता  में  कच्चे  जूट  तथा  मेस्टा

 की  विभिन्न  किस्मों  तथा  ग्रंडों  के लिए  न्यूनतम  कीमतें  क्रमशः  अनुबन्ध  |  तथा  11  में  दर्शाई  गई  हैं
 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टीौ०  3742/87]

 कच्चे  जूट  की  विभिन्न  किस्मों  के  लिए  न्यूनतम  कीमतें  निर्धारित  करते  समय  सरकार
 सभी  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखती  है  जिनमें  शामिल  कृधि  लागत  तथा  कीमत  आयोग  की

 जूट  के  विभिन्न  प्रेंडों  के लिए  सामान्य  कीमत  देहाती  बाजारों  स ेकलकशा  तक

 भाड़ा  लागत

 बक्षिण  भारत  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देना

 *  57.  थ्री०  वो०  एस०  कुंदण  झ्य्पर  :  वद्या  पयंटन  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पर्यटन  को  बढ़ावा  के  लिए  वर्ष  1986-87  के  दौरान  कितने  कंसेट  तैयार  किए
 गए

 इनमें  से  कितने  कैसेट  दक्षिण  भारत  में  पर्यटन  के  संबंध  में  और

 दक्षिण  भारत  में  पयंटन  को  बंढ़ावा  देने  के  लिए  कौन-सी  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  और  फिल्मों  का  निर्माण  करना  और
 उनकी  खरीद  पहले  से  चली  आ  रही  प्रक्रिया  ह ैऔर  यह  भारत  तथा  विदेश  स्थित  विभाग  के
 कार्यालयों  की  मांग  पर  निर्मर  करती  1986-87  के  दौरान  विभाग  में
 मरुस्थल  एवं  पर  अपनी  पहली  विडियो  फिल्म  विभाग  ने  आफ  हम्पी
 शीष॑क  से  भी  एक  फिल्म  पूरी  की  है  जिसका  विभाग  के  भारत  तथा  विदेश  स्थित  कार्यालयों  द्वारा
 संवर्धनात्मक  उद्देदयों  से  उपयोग  किया  जा  रहा  आन्ध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  की
 राज्य  सरकारों  ने  भी  अपने-अपने  राज्यों  के  प्यंडक  आकर्षणों  पर  फिल्मों/श्रव्य-दृष्यों  का  निर्माण
 किया  है|

 दक्षिणी  राज्यों  के  पर्यटक  गंतथ्यों  सहित  भारत  का  संवर्धन  »र  प्रचार  करना  पर्यटन
 विभाग  का  एक  सतत  कार्यकलाप  दक्षिणी  र'ज्यों  के  लिए  पर्यंटत्त  का  संवर्धन  करने  के  वास्ते
 उठाए  गए  कदमों  में  शामिल  हैं--पर्यंटक  आकर्षणों  तथा  गंतव्यों  का  विकास  और

 34
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 संरचनात्मक  सुविधाओं  में  वृद्धि  । गत  वर्ष  विभाग  ने  स्वदेशी  पर्यंटल  पर  जो  एक  प्रचार  अभियान

 शुरू  किया  था  उसके  अन्तगंतं  भी  पेयार  और  हैदराबाद  पर  विदोष

 विज्ञापन  दिए  गए  ये  विज्ञापन  तेलुगु  और  मलयालम  जैसा  अलग-अलग  क्षेत्रीय

 भाषाओं  की  प्रमुख  इपभोकता  और  व्यायसाशिक  पत्र-पत्रिकाओं  में  छपे  ।  अनेक  नए  फोल्डर  और

 मिर्देक्षिकाएं  प्रकाशनाधीन  हैं  जिनमें  दक्षिण  के  प्रमुख  पर्यटक  परिपथों  को  शामिल  किया  गया  .  ये

 शीघ्र  ही  वितरण  के  लिए  तैयार  हो  जाए  त्रिवेन्द्रम  हवाई  अडड़े  को  चार्टर  उड़ानों  के  लिए
 खोल  दिया  गया  है|

 दिल्लो  में  गिरफ्तार  किए  गए  शोर  हिरासत  से  भाग  जाने  वाले

 ध्रातंकवावियों  को  संख्या

 +58.  श्री  आरिफ  मोहम्मद
 श्री  परसशाम  भारहाज  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  े

 दिल्ली  में  नवम्बर  और  1986  तथा  1987  के  दोरान
 के  अपराधों  के  लिए  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  और

 इनमें  से  कितने  कथित  आतंकवादी  पुलिस  हिरासत  से  भाग  निकले  और  तत्स॑ंबइंधी
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 /  मंत्री  बूटा  :  5

 दिल्ली  पुलिस  की  हिरासत  से  कोई  कथित  आतंकवादी  नहीं

 ४
 ह

 रंगताय  मिथ  आयोग  का  प्रतिवेदन

 +$59:  श्री  बलवन्त-लिह  रामूबबलिया  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%).  क्या  सरकार  को  1984  में  दिल्ली  में  और  कुछ  अन्य  हूषानों  पर  हुए  दंगों  के
 -  सम्बन्ध  में  स्यायमूर्ति  रंगनाथ  मिश्र  आयोग  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है

 यदि  तो  आयोग  के  निष्कर्ष  क्या  और
 सरकार  ने  उस  पर  कौन-सी  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  सन््त्री  बटा  :  जी  श्रीमान  ।

 और  सिफारिछों  पर  की  गई  कारंवाई  के  नोट  के  साथ  रिपोर्ट  को  23  फरवरी
 1987  को  सभा  पटक्ष  पर  रख  दिया  गया

 |

 भारत  विकास  निगम  के  अधीन  यूतिटों  का  गं  र-सरकारीकरण

 $60,  श्री  मुस्लापहली  शामचशान  :  कया  पयंटल  मंत्री  ग्रह  बताने  की  कृपा  क्रेंग्रे:कि  ;

 32
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 क्या  सरकार  ने  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  अधीन  यूनिटों  में  सै  किसी  यूनिट  का

 बैर-सरका  रीक़रण  किया

 यदि  तो  इस  प्रकार  गैर-सरकारी  पक्षों  को  सौंपे  गये  मूनिटों  का  अ्यौरा  कया  है
 और  इसके  कारण  क्या

 क्या  सरकार  का  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  कुछ  ओर  यूतिटों  का
 करण  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उनका  अ्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यडव  मंत्री  :  नहीं  ।

 से  प्रएन  ही  नहीं  उठते  ।

 ]

 राष्ट्रीय  कपड़ा तिशम  की  सिलों  को  बन्द  करना

 458.  थी  एच०  बी०  पाटिल  :  क्या  बच  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  बहुत  अधिक  घाटे  में  चल  रही  8  मिलों  को  बन्द  क्रने
 का  प्रस्ताव  छोड़  दिया  षया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बस्तर  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  रामतियास  :  ओर  राष्ट्रीय  वस्त्र

 निगम  की  किसी  भी  मिल  को  बन्द  करने  के  लिए  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 राउरकेला में  राज्य  व्यापार  निगम  का  डिपो  खोलना

 459.  थी  जितामणि  जेता  :  क्या  बाजिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  इुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  का  उड़ीसा  में  कटक  में  केवल  एक  ही  डिपो

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  राज्य  सरकार  ने  आयातित  लादय  तेलों  के  उपभोकद्मः  मूल्य  कम  करने  के  सिए
 केन्द्रीय  सरकार  से  राउरकेला  में  राज्य  व्यापार  निगम  का  एक  और  डिपो  खोलने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 (4)  क्या  राज्य  व्याफर  निगम  का  उड़ीसा  में  कहीं  भी  कोई  कार्यालय  नहीं  और  '

 तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  के  प्राधिकारी  उड़ीसा  में  अपना  कार्यालय  खोलते  के  लिए

 सहमत  हो  गए  भोर
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 ee  ७88 ररररुरझझकट्सटफह/झझ/भ:>ेजहडएए

 यदि  तो  कार्यालय  खोलने  में  विलंब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रियरंजन  वास  :  और  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  उड़ीसा  राज्य  को  उनके  आबंटन  के  भाधार  पर  खाद्य  तेलों  की  सप्लाई

 करने  के  लिए  राज्य  ब्यापार  निगम  का  कटक  में  एक  भण्डारण  डिपो  है  ।

 ॥  _  (a)  राज्य  सरकार  से  1984  व  1985  में  राउरकेला  में  दूसरा  डिपो  खोलने  के  लिए
 '

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  लेकिन  राज्य  व्यापार  निंगम  द्वारा  उड़ीसा  राज्य  में  दूसरा  डिपो  खोलना

 संगत  नहीं  पाया

 से  :  इस  समय  राज्य  व्यापार  निगम  का  उड़ीसा  राज्य  में  अपना  स्वयं  का  कोई

 कार्यालय  नहीं  राज्य  व्यापार  निगम  भावनगर  में  एक  उंप“शाला  खोलते  के  प्रस्ताव  पर

 विचार  कर  रहा

 सिन्हु  दुर्ग  धोर  रत्तागिरि  जिलों  में  पयंटक  स्थलों  के  विकास

 के  लिए  वित्तोय  सहायता

 460.  प्रो०  मधु  बष्छव्ते  ;  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :  :  ...

 कया  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्षंत्र  के  सिन्दु  दुगं  ओर  रत्नायिरि  जिलों  के
 '
 हटीय  क्षेत्रों  में  पयंटक  केन्द्रों  के  लिए  उपयुक्त  कई  स्थल  और

 ह

 यदि  तो  क्या  विदेशी  मुद्रा  कमाने  की  दृष्टि  से  पयंटक  क्रेन्द्रों  का  विकास  करने

 हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाएगी  ?
 '

 पर्यटन
 ह
 मंत्री  मोहम्मद  :  हां  ।

 केन्द्रीय  पयंटत  मंत्रालय  ने  गणपतिफूले  में  समुद्र  तट  कुटीरों  के  लिए  8.77  लाख  रुपए
 और  वलनेषवर  में  समुद्रतट  विहार  स्थल  के  लिए  34.10  लाख  रुपए  स्वीकृत  किए  हैं  ।

 भारत-तेपाल  संयुक्त  आथिक  सहयोग

 461.  थी  टी०  बाल  गौड  :  क्या  विदेहा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ॥

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत-नेपाल  संयुक्त  आधथिक  आयोग  स्थापित  करने  के  लिए
 करार  किया  गया  और

 |

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  किया  है  ?

 बिदेह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मटबर  :  भारत  और  नेपाल  के  बीच
 एक  संयुक्त  अधिक  आयोग  की  स्थापना  पर  विभार-विमर्शं  चल  रहा  इस  संयुक्त  भायोग  के
 विदिष्ट  विचारा्थ  विषय  अभी  विचाराधीन

 प्रदन  ही  नहीं
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 राष्ट्रीय कपड़ा निगम हारा चलाई जा रहो कपड़ा मिलें 462. श्री अमर सिह राठवा थी मोहनभाई पटल : क्या बच्तत्र मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही कुछ मिलें बन्द कर गई हैं दा गई ६; यदि तो उनको राज्य-वार संख्यो कितनी है और उनके बन्द किये जाने के क्या कारण इसके कारण कितने लोगों पर प्रभाव पढ़ा और उनकी फिर से चलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्रो रामसनिवास : जी नहीं । से : प्रइन ही नहीं अमरोका को कपड़े के निर्यात में बढि 463. आऔओ४घरो रास प्रकाश : क्या बस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे . . क्या यह सच है कि देश के कपड़े के निर्यात में वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय शिष्टमण्डल ने अमरीका का दौरा किया और यदि तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ? विस मंत्रालय के राज्य मंत्री राममिवास : जी हां । एक प्रतिनिधिमण्डल ने अपने अमरीका के दौरान भोरत-अमरीकां द्विपक्षीय वस्त्र करार पर हस्ताक्षर किए तथा अमरीका में आयातकों ओर व्यापार माध्यमों के साथ परामर्श करके टैक्सटाइल माल के निर्यात में ओर विविधीकरण करने तथा वृद्धि करने की यूंजाइए के «वर में - मूल्यांकन किया । इसके प्रतिनिधिमण्डल के दोरे के दोरान कुछ प्रमुश्च द्विपक्षीय कठिताइयों - का भी समाधान किया ॥ भारतोय ध्यापार मेला प्राधिकरण के कर्मचारियों की मांसें . 464, थ्रो सोडे रमेया : क्या वाणिज्य मंत्री यह सताने को कृपां करेंगे कि : कया यह सच है कि भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के दिहाड़ो पर काम करने वाले और नियमित कमंचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रांकेतिक , हड़ताल की और ३) 35
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 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  उन  पर  सरकार  की  क्या
 प्र

 तेक्रिया

 थाजिए्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंशन  दास  :  भारतीय  व्यापार  मेला

 प्राधिकरण  के  कुछ  कर्मचारी  2!  थी  को  हड़ताल  पर  हालांकि  आरम्भ  में  इसकी

 घोषणा  होकन  हड़ताल  के  रूप  में  की  गई  थी  लेकिन  बाद  में  कमंचारियों  ने  घोषणा  की  कि  हड़  ताल
 अभिद्थित  काल  के  लिए  होगी  ।

 भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  के  कर्मचारियों  द्वारा  रखी  गई  मुख्य  मांग  तथा

 उनकी  मांगों  के  संबंध  में  स्थिति  नीये  दिए  गए  अनुसार  है  :

 भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  के  इ्जीनिरिग  प्रमान  में  भस्टर  रोश  स्टाफ  के

 50%  का  सियमितिकरण  करना  ।  इस  म/मले  पर  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण

 ध्यान  दे  रहा

 (2)  जूनियर  स्टाफ  के  वेतनमानों  तथा  भक्तों  का  संशोधन  ।

 भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  को  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  तेयार  करने
 तथा  उन्हें  अन्तिम  शूप  देने  के  लिए  सरकार  को  मेजने  के  लिए  कहा  गया

 (3)  जूनिधर  स्टाफ  को  आवास  देता  ।

 भारतीय  ध्कपार  मेला  प्राधिकरण  मूमि  का  आवंटन  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास

 कर  रहा

 आयात  को  उदार  बनाते  के  सम्बन्ध  में  आठवें  विषय
 अधंक्षारत्री  सम्मेलन  में  भ्ययत  किए  यए  विचार

 465.  डा०  (०  के०  पहेल  :  क्या  बाणिक्य  मंत्री  यह  बंतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 HUTA  क्या  गत  दिसस्थर  में  दिहली  में  आयोजित  आठवें  विश्व  अथंशास्त्री  सम्मेलन  में
 दहरेंशयी  का  यहे  विचार  बाकि  आयातों  के  उदारीकरण  से  निर्यात  उत्पादन  के  लिंए  अपेक्षित
 आयात  में  से  बढ़कर  वर्ष  में  और  में  35%  हो  गया
 था  लेकिन  उसके  अनुरूप  निर्यात  में  वृद्धि  नहीं  हुई  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बालिल्य  मंत्रालय  में  र््य  लंत्रो  प्रिवरंणन  दास  :
 )  और  lad  यह  बताया अपनी  मा  )।

 गया  है  कि  आठवें  विएय  अर्थशास्त्री  सम्मेलन  में  5  को

 भारतीय बाय विकास पर आवॉजित पैमल विचार-विम्ं के दोरान एक अयंश्ास्त्री ने अपनी ध्यक्तिगत हैप्रियत से ऐला वक्तथ्य दियों सरकार इस वक्तअਂ के आधार से अबगत नहीं है ।
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 नौसेनिक  जहाजों  में  स्वचालित  स्पोध  रिकार्डर  लगाना

 466.  भी  हाफिज  मोहस्मद  सिद्दीक  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच्च  है  कि  कंट्रोल  टावर  भौर  विमान  के  पाइलट  के  बीच  सम्पक  बनाए  रखने

 के  लिए  विमानों  में  स्पीच  रिकार्डरों  की  व्यवस्था  की  तरह  नौसनिक  जहाजों  में  जहाज  के  के  प्पटनों

 द्वारा  जरूरत  पड़ने  पर  जहाज  में  अ|ईई  खराबी  का  पता  लगाने  के  लिए  इन्जन  कक्षों  को  दिये  गये

 संदेश  की  स्वचालित  रिकार्डिग  की  व्यवस्था  नहीं

 यदि  तो  क्या  नोसनिक  जहाजों  में  स्वचालित  स्पीच  रिकार्डर  लगाने  का  कोई

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  विधववताथ  प्रताप  :

 नहीं  ।

 नौसेना  के  जहाजों  द्वारा  अपनाई  जाने  वाली  रिकाडिग  की  वर्तमान  प्रणाली  पर्याप्त
 समभी  जाती

 रेलवे  सुविधा  आरम्भ  करते  के  धारे
 में  बंगलादेश  को  भारत  की  पेशकदा

 467.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :

 डा०  बो०  एल०  हालेश  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अपनी  पिछली  वंगलादेश  की  यात्रा  के  दौरान  प्चम  बंगाल  को  उत्त  र-पूर्व  क्षेत्र
 से  बंगला  देश  सीमा  में  होकर  जोड़ने  के  लिए  रेलवे  सुविधा  पुनः  आरम्भ  करने  के  बारे
 प्रें  भारत  ने  कोई  नई  पेशकश  की

 यदि  तो  क्या  इस  पेशकश  के  संबंध  में  वंगलादेश  सरकार  की  ओर  से  कोई  वादा
 किया  गया  ओर

 यदि  तो  क्या  उनका  इस  संबंध  में  बंगलादेश  सरकार  के  साथ  राजनयिक  माध्यम
 से  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटबर  :  भारतीय  रेल  केद्वारा

 बंगलादेश  की  रेल  व्यवस्था  के  माध्यम  से  उत्तर-पूर्वी  क्षत्र  में  माल  को  लाने-लेजाने  की  संभावना
 पर  पहले  भी  कई  बार  विचार  हुआ  है  |  बंगलादेश  की  यात्रा  पर  जब  मैं  गया  था  उस  वक्त  भी  इस

 मुह  पर  विचार-विमरांं  हुआ  था  ।

 जौ  नहीं  ।

 जी  हां  ।

 37
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 हज  तोर्ष  यात्रियों  के  लिए  सुविधाएं

 468,  श्री  ज॑समूल  बदार  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  सरकार  हारा  इस  वर्ष  हज  तीथ॑  यात्रियों  को विशेषकर  जहाजों  की  संरुंधा  में  बुद्ध  और  :

 हवाई  किराये  में  कमी  करने  के  बारे  में  क्या-क्या  नई  सुविधाएं  देने  का  प्रस्ताव  और

 क्या  इस  वर्ष  भारत  के  हज  तीर्थ-यात्रियों  की  संख्या  में  वुद्धि  होने  की  सम्भावना
 .  बा

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एड्मा्डो  :  सरकार  भारत  से  हंज  यात्रा  के

 सभीपहलुओं  को  निरन्तर  समीक्षा  करती  रहती  है  ताकि  हज  यात्रियों  यदि  व्यवहाय  हो  तो  बेहतर

 सुविधाएं  प्रदान  की  जा  सकें  ।  1987  में  हज  यात्रा  के  लिए  जहाजों  की  संख्या  बढ़ाने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  एयर  इंडिया  ओर  हज  समिति  बम्बई  हज  चाटेर  विमान  का  किराया  जहां  तक

 संभव  कम  कपः

 इस  वर्ष  हज  यात्रियों  की  संझया  जिनके  लिए  सरकार  विदेशी  मुद्रा  जारी  करती

 वृद्धि  किये  जाने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 प्रत्यपंण  सर्धि

 469.  भरी  जगर्ताथ  प्रसाद  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उन  देशों  के  नाम
 क्या  हैं  जिनके  साथ  सरकार  प्रत्यपंण  संधियों  के  लिए  वातन्रीत  कर  रही  है  और  उन  देशों  के  नाम
 क्या  हैं  जिनके  साथ  ऐसी  प्रत्यपंण  संधि  हो  चुकी  है  ?

 बिदेधा  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्री  के  नटबर  :  सरकार  इस  समय  यू०  के०  और  जर्मन
 संघीय  गणराज्य  के  साथ  प्रत्यपंण  संधियों  के  संबंध  में  वातबीत  कर  रही  भारत  ने

 बेल्जियम  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  तथा  कनाडा  के  साथ  प्रत्यपंण
 की  !

 बन्दरों  का  अवध  निर्यात

 470.  भरी  कमला  प्रसाद  रावत  :  कया  बाणिश्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बन्दरों  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगाए  जाने  के  बावजूद  लोग  इनका  अंबध  तरीके
 से  निर्यात  कर  रहे  हैं  क्र्फ्

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  बन्दरों  का  निर्यात  करने  वाले  लोगों  के  विरुद्ध  कोई
 वाही  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 जाणिस्य  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  प्रिंपरंजन  दास  सु  जी  ऐसी  कोई

 रिपोर्ट  सरकार  के  हयमान  में  नहीं  आंई

 2  और  प्रएन  ही  नहीं

 ]

 हथकरधा  ओर  विज्ञत  करधा  के  विकास  में  नई

 कपड़ा  नोति  का  प्रभाव

 471.  श्री  जगदीश  झवस्थी  :  क्या  बस्च  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  हथकरधा  और  विद्यतकरघा  क्षेत्रों  के  विकास  पर  गत  वर्ष  घोषित  नई  कपड़ा
 नीति  का  क्या  प्रभाव  पड़ा

 क्या  ग्रामीण  लोगों  के  लिए  रोजगार  भवसरों  में  वृद्धि  हुई  और

 क्या  नई  कपड़ा  नौति  के  कार्यान्वयन  के  परिणामस्वरूप  आय  बढ़ाने  के  अवसरों  में  भी

 समग्र  रूप  से  वृद्धि हुई  है  ?

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  रामनिबास  :  कपड़ा  उत्पादन  की  प्रवृत्ति
 विकेरद्रीकृत  हृथक  रधा  और  बिजली  करघा  क्षंत्रों  पर  नई  वस्त्र  नीति  का  अनुकूल  प्रभाव  का  संकेत

 करतौ  जोकि  नीचे  दिए  अनुसार

 मौरटरों

 वर्ष  हथकरघा  क्षेत्र  बिजलो  करघा  क्षेत्र

 1984-85  3137  5445

 1985-86  3236  5886

 1986-87  3368  6149

 यद्यपि  कोई  ठीक-ठीक  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  तथापि  इस  तथ्य  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  कि  हथकरधा  भर  बिजलीकरघा  क्षंत्रों  में  कपड़े  का  उत्पादन  बढ़ा  इससे  अप्रत्यक्ष  रूप

 से  यह  संकेत  मिल  सकता  है  कि  हन  क्षत्रों  मे ंरोजगार  के  बेहतर  अवसर  हो  सकते  हैं  ।

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  नई  वस्त्र  नीति  के  कार्यान््वयन  के  परिणामस्वरूप  आय

 सृजन  बढ़ा  क्योंकि  वस्त्र  उद्योग  में  समग्र  उत्पादन  बढ़ा  है  और  ब्लेंडेंड  एवं  गैर  सूती  जो
 कि  बेहतर  कीमतें  वसूल  करने  योग्य  के  उत्पादन  में  काफी  अधिक  बृद्धि  हुई

 कपड़ा  उत्पादों  का  निर्यात

 472.  भी  चिन्तासणि  जेता  :  गया  बस्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 S|  न तततनननतनतत33-3>++तनननननननननकम» ++पमन+क  पाक  नम  भा  सामना

 वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  बौरात  कितनी  भकराशि  के  कपड़ा  उत्पादों

 निर्यात  किया  गया  और  वर्ष  1986-87  के  लिए  क्या  सक्ष्य  सिर्धाश्ति  किया  गया

 ।

 अप्र  1986  की  अवधि  के  दौरान  कपड़ा  उत्पादों  निम्भात्त  का  मूल्य
 कितना  और

 लक्ष्य  प्राप्त  करमे  तथा  वर्ष  1987-88  के  श्ैरान  कपड़ा  उत्पादों  के  निर्यात  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मस्तालय  के  राज्य  मस्ती  रामभिधास  और  विवरण  I  संलम्त

 विवरण  11  संलग्न

 विधरण  1

 बस्च  निर्यात

 करोड़  र०

 क्रमांक  मद  निर्यात  निर्यात  लक्ष्य  निर्यात

 84-85  85-86  86-87  अप्रेल-सितम्बर  86

 1.  सूती  मे  39-93  630°93  69500  321-76
 अप्स

 विद्युत  सूती

 यान  जिसमें  हथयकरघा

 फेब्रिक्स  तथा  मेडअप्स

 शामिल

 2.  सिले  सिलाए  परिधान  948-30  1096-14  1200:00  615:69

 3'  ऊन  तथा  ऊनी  बस्त्र  88:20  86°75  105:00  32568
 4.  रेशम  129°06  159°80  15000  92-61
 5:  मानव-नि्ित  वस्त्र  60  92  53-92  75°00  35-72

 स्लोत  :  निर्यात  संवर्धन  फ़रिषर्दे  ।
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 जन्म  a  A  ममभ  3५»  ८क  3७७33»  +आ++»»लआ

 वस्त्र  माल  का  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए

 (1)  देश  में  न  बनने  वाली  आधुनिक  परिधान  विनिर्माण  मशीनों  का ओ०  जी०  एल०  पर
 आयात  किए  जाने  की  अनुमति  दी  जाती  परिधान  तथा  हौजरी  बनाने  के  लिए  114  मशीनें  ओ०

 जी०  एल०  के  अन्तगंत  रखी  गई  हैं  जिनमें  से 97  पर  रियायती  आयात  शुल्क

 (2)  अप्रचलित  मशीनों  आदि  को  हटाने  और  वस्त्र  उद्योग  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  वस्त्र
 मशीमरी  के  स्वदेशी  उत्पादन  के  संबंध  में  सरकार  को  नीति  उदार  बना  दी  गई  है  और  चुनिस्दा
 मशीनों  के  आयात  की  अनुमति  निर्यात  दायिस्व  की  शर्ते  पर  की  जाती

 (3)  सूती  बस्त्र  उद्योग  का  आधुनिकीकरण  सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  750  करोड़  र०

 की  वस्त्र  आधुनिकीकरण  निधि  बनाई  गई  है  ।

 (4)  सूती  याने  के  निर्यात  के लिए  उदार  अधिकतम  सीमाएं  रखते  हुए  एक  दीष॑कालीन

 नीति  की  घोषणा  की  गई  60  तक  के  काउन्टों  के  यान  के  लिए  वर्तमान  सीमा  40  भिलियन
 किग्रा०  प्रति  वर्ष  है जबकि  पहले  यह  सीमा  12  मिलियन  किग्रा०  60  से  अधिक  काउ ट  के  याने

 के  निर्यात  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 (5)  !  1986  से  लागू  नकद  मुआवजा  सहायता  की  संशोधित  दरें  घोषित  की  गई
 ये  दरें  3  साल  की  अवधि  के  लिए  घोषित  की  गई  हैं  और  सामान्यतः  पहले  से  अधिक

 धानों  की  मन्द  गति  से  चलने  वाली  जिन  मदों  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  कोटा  देशों  को  निर्यात

 किए  जाने  पर  देय  नहीं  वे  नकद  मुआवजा  सहायता  के  लिए  पात्र  बना  दी  गई  सभी  का  उस्टों

 के  यान  के  निर्यात  पर  जुलाई/अगस्त,  1986  से  8  प्रतिशत  की  दर  से  नकद  मुआवजा  सहायता  की

 अनुमति  दी  गई  है  ।  कोरे  फैब्रिक्स  के  निर्यात  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  13-2-87  से  बढ़ाकर  10

 प्रतिष्वत  कर  दी  गई

 (6)  नकद  मुआवजा  सहायता  के  मामले  में  निर्यातकों  में  निशिच्चतता  की  भावना  लामे  की

 दृष्टि  से  सूती  परिधानों  और  वस्त्रों  को
 संविदा  पंजीकरण  योजना  के  अन्तगंत  लाया  गया

 (7)  परिषान  उत्पादन  के  लिए  फैशन  डिजायन
 के

 क्षंत्रों  में  अनुसंघान  और  प्रशिक्षण

 हेतु  दिल्ली  स्थित  फेशन  प्रौद्योगिकी  संस्थान  1987  में  पुरी  तरह  से  चालू  हो  जाएगा  ।

 (8)  सूती  परिधानों  के  लिए  शुल्क  वाक्सी  की  दरें  बढ़ाकर  10  प्रतिशत  कर  दी  गई

 (9)  लदान-पूर्व  ऋण  के  दिनों  की  संख्या  90  से  बढ़ाकर  180  कर  दी  गई  व्याज  की
 दर  भी  2-55  प्रतिशत  कम  की  गई

 (10)  कच्चे  माल/फंम्रिकों  की  बहुत  सी  मर्दों  क ेआयात  की  अनुमति  शुल्क  मुक्त  ई०
 पी०  योजना  और  आयात-निर्यात  पासबुक  योजना  के  अन्तग्ंत  दी  जाती
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 (11)  अग्रिम  लाइसेंसिंग  योजना  के  कार्यक्षेत्र  का  विस्तार  कर  दिया  गया  है  और  प्रक्रियाद्रों

 को  सरल  बना  दिया  गग्रा

 (12)  छत  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  ओर  मुक्त  व्यापार  दोनों  की  योजना  के

 अन्तगेंत  पूंजी  माल  और  कच्चे  माल  को  उदार  आयात  की  सुविधाएं  कई  अन्य  रियायतों  सहित  दी

 जाती  हैं  ।

 (13)  गैर-कोटा  देक्षों  को  निर्यात  बढ़ाने  के  उहं दय  से  परिधान  तथा  निटवियरों  सम्बन्धी

 लिर्यात  सरकारी  वितरण  नीति  के  अन्तगंत  कोटा  निर्यातक  प्रणालीਂ  नामक  एक  नई  प्रणाली
 आरम्भ  की  गई  गेर-कोटा  जी०  सी०  ए०  देशों  में  अच्छा  निर्यात  निष्पादन  दर्शाने  वाले  निमतिक

 इस  प्रणाली  के  अधीन  आबंटन  प्राप्त  करने  के  हकदार  होंगे  ।

 (14)  घरेलू  विक्रियों  के लिए  विदेशी  ब्राण्ड  नामों  के  प्रयोग  की  अनुमति  सिले-सिलाए
 धानों  के  मामले  में  इस  छार्त  के  साथ  दी  गई  है  कि  केवल  स्वदेशी  फैज़िकों  का  प्रयोग  उत्पादन  का

 रूम  से  रूम  75  प्रतिशत  भाग  निर्यात  हो  और  घरेलू  बिक्री  पर  किसी  भी  रायल्टी  की  अनुमति
 नहीं  है॥

 झायात  और  निर्यात  के  प्रांकड़े

 473.  श्री  अरुण  नेहरू  :  क्या  वा  णिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84,  1984-85  और  1985-86  के  देश  वार  विभिन्न  मदों  के  आयात  और

 मिर्यात  सम्बन्धी  आंकड़े  क्या  और

 आयात  निर्यात  के  आंकड़ों  में  विभन्नता  के  कारण  क्या  हैं  ?

 जालिज्य  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिधरंजन  दास  :  भारतीय  विदेश
 व्यापार  के  वस्तुवार-देशवार  आंकड़  स्टेटिस्टिक्स  आफ  फारेन  ट्रेड  आफ  इण्डिया

 1  हुष्मा  2)”  नामक  प्रकाशन  में  किए  गए  जो  1984  तक  उपलब्ध  ये  प्रकाशन  संसद

 पुस्तकाल्नय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 विभिलत  क्षत्रों  तथा  देशों  को  होने  वाले  निर्यातों  और  उनसे  होने  वाले  आयातों  का
 स्तर  बहुत  से  तथ्यों  पर  निर्मर  करता  है  जैसे  उनके  निर्यातों  के  लिए  विदेशी  विदेश्षों  में
 वाणिज्यिक  नीतियां  जिनमें  टंरिफ  तथा  गेर-टेरिफ  बाधाएं  शामिल  निर्यातों  की  घरेलू
 अर्थव्यवस्था  का  स्तर  और  हमारी  घरेलू  आवद्यकताएਂ  |  1983-84  से  1985-86  तक  की  अवधि  के
 दौद्यन  अफ्रीका  को  छोड़कर  सभी  क्षत्रों  को  हुए  निर्यातों  में  बृद्धि  हुई  इसी  इस  अवधि  के
 दौरान  भारत्ञ  में  सभी  क्षंत्रों  से  हुए  आयातों  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 गुरुसाबूर  का  पवंटन  केमा  के  रूप  में  बिकास  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 474.  झरी  के०  मोहलदास  ;  क्या  पर्यटन  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केरल  में  गुरू  वायुर  का  केन्द्रीय  योजना  के  अन्तर्गत  वर्ष  1987  के  दोरान  प्यंटन

 केन्द्र  क ेरूप  में  विकसित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  हैं  ?

 पर्यटन  सन््त्रो  मोहम्मद  :  और  1987  के  दौरान  केन्द्रीय  पंयंटेन

 भन््त्रालय  के  पांस  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  तथापि  भारतीय  यात्री  आवास  विकास

 समिति  ने  गुरू  वायूर  का  एक  तीथ  केन्द्र  के  रूप  में  अभिनिर्धारण  किया  है  जहां  सातवीं  प्रंथवर्षीयें

 योजना  में  मूमि  की  उपलब्धता  पर  निर्मर  रहते  हुए  यात्रिका  की  स्थापता  की

 ]

 निर्यात  प्रोत्साहन  के  लिए  भारतीय  बाणिज्य  तथा  उच्चोग
 मंडल  सं  ;  के  सुकाव

 475.  श्री  शांति  घारोवाल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संघ  ने  निर्यात  के  उद्द  एय  से  लाभ  की  बजाय

 कुल  कारोवार  के  आधार  पर  निर्यात  प्रोत्साहन  देने  और  अन्तर्राष्ट्रीय  ब्याज  दर  पर  ऋण  |

 सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  प्रियरंजनदास  :  और  एफ  आई
 सी  सी  आई  ने  सुझाव  दिया  है  कि  भारत  में  निर्यात  ऋण  पश्चिम  जमंनी  तथा
 पाकिस्तान  में  उपलब्ध  दरों  से  मेल  खाती  हुई  दरों  पर  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  ने

 हाल  में  लदान  पूर्व  यथा  लदान  पश्चात  ऋण  को  दरों  को  कम  कर  दिया  है  और  अब  वे  सभी  उत्पादों

 हेतु  180  दिनों  की  अवधि  के  लिए  9:55  प्रतिशत  की  रियायती  दर  पर  उपलब्ध

 [  भगुवाद  |
 अमरीका  को  इंजीनियरिंग  निर्यात  में  बढ़ोसरों  के  लिए

 इन्जोंनियरिंग  उद्योग  संघ  की  नीति

 476.  श्री  के०  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अमरीका  को  इंजीनियरिंग  निर्यात  में  पर्याप्त  बढ़ोत्तरी  के  लिए  इंजीनियरिंग  उद्योग
 संघ  द्वारा  तैयार  की  गई  नीति  का  ब्यौरा  क्या

 निर्यात  में  बढ़ोत्तरी  के लिए  कार्य-निष्पादन  और  काय॑  मानढुंडों  के

 आधार  पर  चुने  गए  ग्यारह  महत्त्वपूर्ण  उद्योग  क्षेत्रों  का  ब्योरा  क्या  भर

 उद्योग  के  लिए  कुल  गुणवत्ता  प्रबंध  का  दृष्टिकोण  बचाने  के  लिए  जया  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 |
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 जानिज्य  सम्त्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  प्रियरंजनदास  :  सं०  रा०  अमरीका
 को  इंजीनियरी  निर्यातों  में  वृद्धि  करने  के लिए  इंजीनियरी  उद्योग  महासंघ  ई  आई  द्वारा  कतिपय

 सुझाव  दिए  गए  इनमें  शामिल  हैं  :  चुनिदा  उत्पादों  के  लिए  क्षेत्रीय  योजनाएं  तैयार  करता
 तथा  प्रत्येक  उत्पाद  के  लिए  तीन  अग्रणी  बाजारों  का  चुनाव  ।

 सी०  ई०  आई०  द्वारा  निम्नलिखित  11  महत्वपूर्ण  निर्यात  क्षेत्रों  का  सुकाव  दिया  गया

 1.  इलेक्ट्रानिक्स  ।

 «  डीजल  इंजन  तथा  पुरज  ।

 .  तार  तथा  केबल्स  । ९५०

 N

 «  बाइसिकलें  तथा

 5.  आटो-पार्टस  ।

 व्

 «  बाइलर  तथा  दबाव  सह

 8.  मशीनी

 9.  स्टोरेज  बेटरीज  ।

 10.  साफ्ट  वेयर  ।

 11.  सम्पूर्ण  गाड़ियां  ।

 9

 उन  उपायों  में  जिन्हें  सी०  ई०  आई०  ने  कुल  गुणवत्ता  प्रबन्ध  तैयार  करने  के  लिए
 उठाया  है  उनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कार्यशालाओं  सेमिनारों  का  कुल  गुणवत्ता
 संकल्पना  के  लिए  पेनलों  की  अध्ययन  दल  तथा  दृश्य  श्रव्य  गुणवत्ता  के  लिए
 पुरस्कार  की  स्थापना  आदि  शामिल

 पर्यटकों  को  भारत  में  सभी  सोसमों  के  लिए  आकणित  करना

 477.  श्रीमती  भाधुरों  सिह  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गर्मा  के  महीनों  के  दौरान  प्ंटकों  का  भारत  में  आगमन  कम  हो
 जाता

 क्या  पर्यटकों  को  भारत  में  सभी  मोसमों  के  लिये  आकर्षित  करने  के  लिए  पयंटन  के
 क्षंत्र  मे ंविविधता  लाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्षटल  संभी  भोहस्सद  :  गर्मी  के  महीनों  के  दोरान  भारत  में  विदेशी
 पर्यटक  आगमन  अपेक्षाकृत  कम  होता
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 और  आफ  सीजन  पैकेजिज  आदि  को  पेशकश  करते  हुए  एक  सर्व  ऋतु  गन्तव्य  के

 रूप  में  भारत  का  संवर्धन  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।  समुद्र  तट  साहसिक
 सम्मेलन  एवं  आदि  जैसे  विशेष  अभिरुचि  के  पयंटन  की  विभिन्न  किस्मों  का  संवर्धन  करने

 के  लिए  भी  प्रयास  किए  जा  रहे  महाद्वीपीय  आयाम  और  देश  के  विभिन्न  भागों  में  बहुत  से
 आकर्षणों  पर  भी  सवंऋतु  गंतव्य  के  रूप  में  भारत  को  प्र्दाशत  करने  के  लिए  विदेश  में  प्रचार
 ऋम  पर  जोर  दिया  जा  रहा  है  ।

 भारत  इलेक्टानिक्स  साहियाबाद  उत्तर  प्रदेश  के

 सत  कर्मचारियों  के  प्राध्ितों  को  रोजगार

 478.  श्री  प्रकाशचन्द  :  क्या  रक्षा  मंत्री  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  उत्तर

 प्रदेश  में  मौतों  के  बारे  में  ।2  1986  के  अतरांकित  प्रइन  संख्या  1378  के  उत्तर  के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  हलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  के  मृत  कमंच।रियों  के  तीन  आश्वितों  को  नौकरी  दे

 दी  गयी  और

 यदि  तो कब  और  यदि  तो  उन्हें  कब  तक  नौकरी  दिये  जाने  की  संमावन

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पति  विभाग  में  राज्य  मसत्रो  शिवराज  थी०
 :  जी

 इन  आश्रितों  के  पास  जो  योग्यता  है  उस  योग्यता  वाले  किसी  कामगार  की  इस  समय
 झावद्यकता  नहीं  है  ।

 रई  का  निर्यात  हु

 479.  श्री  सी०  के०  कुप्पुस्वामी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  रुई  के  कूल  उत्पादन  का  कितने  प्रतिश  त  निर्यात  किया  गया  था  ;

 इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की

 कया  वर्ष  और  की  तुलना  में  रुई  के  निर्यात  में  कोई  कमी  हुई
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  निर्यात  क ेलिए  और  अधिक
 आर्डर  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उप  म्जो  एस०  कृष्ण  :  ओर  रई  वर्ष  1985-86  के
 दौराम  कुल  रुई  उत्पादन  का  4:22  प्रति  त  भाग  निर्यात  किया  गया  और  उससे  10254  करोड़  रु०
 की  विदेशी  मुद्रा  अजित  हुई  ।
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 हनन  EEE  नमन  मनन  नमक  नमन  न  न  न  न  नननननननननन3लत303.ल्ोोे  लक  लक  न»  नहीं है कि क्या 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान किए गए निर्यातों की अपेक्षा चालू वर्ष  «बम

 और  भालू  रुई  वर्ष  को  समाप्त  इसलिए  अभी  यह  बताना  संभव

 नहीं  है  कि  क्या  बाजारों  तथा  बिक्री एजेण्ट  के  दौरान  किए  गए  निर्यातों  की  अपेक्षा  चालू  वर्ष  के

 दौरान  दई  के  निर्यात  में  कोई  गिरावट  निर्यातक  अभिकरण  निर्यातों  में  वृद्धि  करने  के

 उद्दंदय  से  विदेशी  बाजारों  में  बिक्री  एजेण्ट  नियुक्त  कर  रहे  प्रतिनिधि  मंडल  भेज  रहे  हैं  और

 सामान्यतः  विभिन्न  रुई  आयातक  देशों  और  विशेष  रूप  से  पूर्वी  यूरोपीय  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय

 व्यापार  करारों  के  अधीन  बिक्री  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  हारा  श्वड़  की  खरोद

 480.  भरी  पी०  ए०  एण्टनी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  व्यापार  निगम  ने  चालू  वर्ष  के  दोरान  स्वदेशी  बाजार  से  कितनी  मात्रा  में

 प्रक्ृतिक  रबेड़  की  खरीद  की  और

 कया  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  बाजार  में  की  गई  खरीद  से  रबड़  के  मूल्य  पर  कोई
 प्रभाव  पड़ा  है  ?

 वालिक्य  सन््त्रालय  सें  राज्य  सन्त्रो  प्रियरंजतदास  :  ओर  बफर
 स्टाक  योजना  को  लागू  करते  समय  एस०  टी०  सी०  ने  घरेलू  बाजार  से  अब  तक  6734  मे०  टन
 प्राकृतिक  रबड़  की  अधिप्राप्ति  की  इससे  प्राकृतिक  रबड़  के आर०  एम०  ए०  ग्रेड  9  हैतु
 औसत  कीमत  राज्यों को  र०  प्रति  मे०  टन  के  स्तर  लाने  में  मदद  मिली

 निर्यात  संवर्धन  में  राज्यों  को  सहयोग

 श्री  मुरलोधर  माने  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  निर्यात  योजनाओं  में  राज्य  सरकारों  को  सहयोग  देने  के  लिए
 किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विजार  देश  के  निर्यात  संवर्धन  कार्यकलापों  में  भांग  लेने  के  लिए
 आगे  आने  वाले  राज्यों  को  वित्तीय  तथा  अन्य  सहायता  प्रदान  करने  का  है  ?

 वाजिज्य  मन्जालय  में  राज्य  मनन््त्री  प्रियरंजन  दास  :  से  वाणिज्य
 मंत्री  ने  राज्य  सरकारों  को  दिनांक  9  अनुरोध  को  मेजे  गए  पत्र  में  भारत  सरकार  श्वारा
 हाल  के  महीनों  में  किए  गए  बिभिन्त  निर्यात  नीति  उपायों  की  रूपरेखा  दी  इस  पर  बल  देते

 हुए  कि  हमारे  देश  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  सम्बन्धी  सामूहिक  प्रयासों  में  राज्य  सरकःरों  का  महत्वपूर्ण
 स्थान  वाणिज्य  मन्त्री  ने  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  कि

 वे उन सभी के ध्यान में इस पत्र की विषय वस्तु को लाए जो कि राज्यों में निर्यात प्रयास से सम्बन्ध रखते आयात व निर्यात नियन्त्रण नियम तथा विनियम की सीमः के भीतर राज्य सरकारों को उनके निर्यात संवर्धंल प्रथ्वत्नों के लिए आवष्यक सम्भव सहायता प्रदान की जाती है । 46
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 अप्रवासी  भारतीयों  की  भारतोय  पातपोर्ट  प्राप्त

 करने  की  इच्छा

 482.  भरी  गुरुदास  कामत  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  हाल  ही  मैं  भारत  के  विकास  में  अप्रजासी  भारतीयों  को  मूमिका
 सम्बन्ध  में  हुए  सम्मेलन  में  अप्रवासी  भारतीयों  ने  भारतीय  पासपोर्ट  प्राप्त  करने  की  इच्छा  व्यक्त

 की  भोर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  है  ?
 ह

 विदेद  मंत्रालय  सें  राज्य  मम्जो  के०  मटवबर  :  हां  ।

 भारतीय  पासपोर्टों  को जारी  किया  जाना  पासपोर्ट  1967  के  अधीन  नियमित

 होता  जिसमें  भारत  के  नागरिकों  को  भारतोय  पासपोर्ट  दिए  जाने  की  व्यवस्था  सरकार  ने

 हस  व्यवस्था  में  परिवतंन  करना  उपयुक्त  नहीं  समझा

 दिल्ली  में  स्मेक  को  चोरी-छिपे  बिक्रो

 484.  श्री  जितेसा  प्रसाद  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  में  स्मेक  की  घोरी-छिपे  बिक्री  में  वृद्धि  के  बारे  में  रिपोर्टों  को

 और

 यदि  तो  इस  जानलेवा  ओषधि  की  बिक्री  को  बन्द  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 लोक  दिकायत  तथा  पेंदान  मस्त्रालय  सें  राज्य  सम्त्री  सया  गृह  सम्जालय  में  राज्य

 पनन््त्रो  पी०  :  जी  श्रीमान  ।

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए

 1.  ओऔषधों  की  अवैध  बिक्री  के  अपराधों  के  लिए  कठोर  दण्ड  देने  हेतु  स्वापक  औषध
 और  मनोत्त जक  पदार्थ  1985  अधिनियमित  किया  गया

 2.  विभिन्न  केन्द्रीय  तथा  राज्य  प्रवर्तन  एजेंसियों  की  कारंवाइयों  को  समस्वित  करने
 के  लिए  स्वापक  नियन्त्र  ब्यूरो  स्थापित  किया  गया  है  जिसकी  इकाइयां

 मद्रास  तथा  वाराणसी  में  हैं  ।

 3.  मुखबरों  तथा  प्रवतंन  कार्य  में  लगे  हुए  कामिकों  को  पुरस्कार  देने  की  एक  योजना
 प्रारम्भ  की  गई

 4.  राज्य  सरकारों  आदि  को  अनुदेश  दिए  गए  हैं  कि  वे  औषधों  की  अवेध  बिक्री
 करने  वालों  के  मुकदमों  के  लिए  विधेष  न्यायालय  निर्धारित

 हा
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 5.  दिल्ली  में  प्रवेश  करने  और  बाहर  जाने  वाले  स्थलों  पर  विशेष  निगरानी  रखी
 जाती  है  ।

 सम््ी  मात्स्यकी  के  सयुक्त  उद्यम  स्थापित  करना

 485.  श्री  सो०  माधव  रेड्डी  :  क्या  बानिज्य  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  एकाधिकार  तथा  निबं॑न्धनकारी  व्यापार  व्यवहार  विदेशी  मुद्रा
 विनियमह  अधिनिमयन  के  अन्तर्गत  आने  वाले  बड़े  भारतीय  घरानों  और  कम्पनियों  को  समुद्री
 मास्स्यकी  के  क्षेत्र  में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  अनुमति  के  लिए  चया  शर्ते  रखी  गई  हैं  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  दास  :  और  समुद्री
 उत्पादों  के  निर्यात  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  भारतीय  अनन्य  आशिक  क्षंत्र  ई  में  समुद्री  ्रोंतों  का

 इष्टतम  उपयोग  करने  के  उद्ं हय  से  संगत  अधिनियमों  तथा  नियमों  वे  अन्तगत  यथा  निर्धारित  कंपनी

 कार्य  विभाग  द्वारा  दी  जाने  वाली  छूट/क्लीयरेंस  के  अध्यधीन  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए
 सरकार  ने  हाल  ही  में  ई०  आर०  ए०  तथा  एम०  आर0०  टी०  पी०  कम्पनियों  सहित  भारतीय

 उद्यमियों  को  सिद्धांत  रूप  में  अनुमति  देने  का  विनिदिषय  किया

 ऐसे  संयुक्त  उद्यमों  के  लिए  शर्तों  में  यह  शामिल  है  कि  ऐसी  सयुकत  उद्यम  कंपनियों  को  (1)
 20  एम  तथा  उससे  अधिक  के  जलयान  भारत  में  उनके  नाम  में  पंजीकृत  तथा  भारतीय  ध्वज  लगे

 (IL)  पूर्णतया  मुगतान  करके  अथवा  सरकार  द्वारा  विशेष  रूप  से  स्वीकृत  आस्थगित  मुगतान  पर
 तथा  (111)  दीर्घावधि  पट्ट  (8-10  पर  भी  जलयान  प्राप्त  कर  लेने

 बिभिन्न  देशों  में  चल  रहे  संयुक्त  उ्चम

 486.  श्री  रामप्यारे  पतिका  :  क्या  बाणिल्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  देझ्षों  में  चल  रहे  संयुक्त  उद्यमों  का  ब्यौरा  क्या  है  :

 क्या  उनमें  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  किए  गए  निवेश  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  किया
 गया

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निवेश्ष  में  वर्ष  प्रति  वर्ष  वृद्धि  हुई  हैं  अथवा  कमी  आई
 और

 नए  संयुक्त  उद्यम  आरम्भ  करने  के  लिए  यदि  कोई  प्रस्ताव  विधाराधीन  है  तो  उनका

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 शाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  सन््त्री  प्रिययंजन  दास  :  विभिन्न  देशों  में  चल

 रहे  संयुक्त  उद्यमों  की  सूची  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  में  रसे  देखिए  संख्या

 एल०  टी  3747/88]
 ह
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 जी  हां  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  निवेशों  के  आंकड़े  निम्नोकत  प्रकार

 रुपयों

 1984  1985  1986
 85-30  93-84  92:00

 इस  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  के  लिए  9  प्रस्ताव  विचाराधीन

 ]

 रुण्ण  कपड़ा  मिलों  को  प्रारम्भ  करता

 487.  डा०  चन्र  होखर  त्रिपाठो  :

 श्री  सबत  कुमार  मंडल  :  क्या  बस्त्र  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  रुग्ग  कपड़ा  मिलों  की  जांच  करने  के  लिए  स्थापित  की  गई  नोडल  एजेन्सी  ने

 कुछ  मिलों  को  का  सक्षम  पाया

 यदि  तो  इन  मिलों  की  संख्या  कितनी  है  और  उनके  नाम  क्या

 उनके  पुनः  आरम्भ  करने  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  किये  जाने  की  संभावना  और

 क्या  कार्य  सक्षम  मिलों  के  छंटनी  किये  गए  कर्मंच्रारियों  को  वापस  लिया

 बस्त्र  संत्रालय  में  उपसन्त्री  एस०  कृष्ण  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 रुग्ण  परन्तु  सम्भाव्य  अथं  क्षम  वस्त्र  मिलों  के  प्रारम्भ  करने  पर  किया  जाने  वाला
 व्यय  कई  बातों  पर  निमेर  जैसे  कि  ऐसी  प्रत्येक  मिल  की  वित्तीय  पुनर्वास
 पैकेज  लागू  करने  के  लिए  अपेक्षित  समय  इत्यादि  ।

 1985  के  वस्त्र  नीति  विवरण  में  बताया  गया  कि  रुणण  एककों  के  पुनरुद्धार
 की  प्रक्रिया  में  श्रमिकों  के  हित  पूर्णतया  सुरक्षित  रखे  जाएंगे  ।

 विवरण

 उन  सिलों  को  सूथो  जो  मोडोय  अभिकरण  हारा  (7-1-87)  तक
 सम्भाव्य  अयथक्षम  पाई  गई

 क्रमांक  सिलों  के  नाम

 राजस्थान
 1.  मेवाड़  टैक्सटाइल  भीलवाड़ा
 2.  सिन्ध  सिन्टेक्स  उदयपुर
 3.  पोहार  मिल्स  जयपुर
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 गुणरात

 .  प्रसाद  मिलस  अहमदाबाद

 .  विजय  मिल्स  को०  अहमदाबाद

 »  पी०  जी०  टैक्सटाइल  मिल्स  बड़ौदा

 »  श्री  युमुना  मिल्स  को०  बड़ीदा

 .  निरंजन  मिल्स  सूरत
 .  आर्योदया  जिनिग  एण्ड  मेन्युफक्चरिंग  को०  अहमदाबाद

 .  अहमदाबाद  श्री  रामकृष्ण  को०  अहमदाबाद
 -  श्री  ब्रजेश  टेक्सटाइल  पेटलाद

 .  हाथीसिंग  मंन्यु०  को०  अहमदाबाद

 न्यू  गुजरात  सिन्धेटिक्स

 »  स्टार  आफ  गुजरात  मिल्स  अहमदाबाद

 «  भारत  सूर्योदिया  अहमदाबाद

 -  अहमदाबाद  मेन्यु०  एण्ड  कलिकों  प्रिंटिंग  को  कं०  अहमदाबाद
 .  पटेल  मिल्स  कं०  अहमदाबाद

 भध्य  प्रदेश

 .  निमार  खंडवा

 .  हुमुमचन्द  मिल्स  इम्दोर

 .  राजकुमार  मिल्स  हन्दौर

 जड़ीसा

 .  उड़ीसा  स्पिनिंग  मिल्स  लि०  राजमंगपुर

 सहाराष्टू

 .  हिन्दुस्तान  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  बम्बई

 .  रघुवंशी  मिस  वस््वई

 .  श्रीराम  मिल्स  बम्बई

 ,  स्वान  मिल्स  बम्बई

 .  बलवन्त  टेबसटाइल  मिल्स  प्राइवेट  मिराज

 2,  लोकमान्य  मिल्स  बार्सी

 27  1987
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 28,  माधव  नगर  काटन  मिल्स  माधवनगर

 29,  सेन्ट्रल  इंडिया  स्पिनिंग  एण्ड  मन्युफंक्धारिग  को०  नागपुर

 उत्तर  प्रदेधा
 30.  मोदी  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिलस  को०  मोदीनगर

 31,  अजन्ता  टेक्सटाइल  गाजियाबाद

 32.  मुरादाबाद  सिन्टैक्स  मुरादाबाद

 33.  अमिताभ  टेक्सटाइल  मिए्स  देहरादून

 34.  मयूर  सिकन्दराबाद

 तबिलतादु

 35.  कडूर  मिल्स  करूर

 36.  सजनी  टेक्सटाइल  कोयम्बटूर

 37.  त्रिपुर  काठन  एण्ड  स्पिनिंग  मिल्स  त्रिपुर

 38.  महालक्ष्मी  टेक्सटाइल  मिल्स  मदुराई

 39.  राजनारायण  टेक्सटाइल  कोयम्बट्र

 40.  रुक्मणि  मिल्स  मनालूर

 पह्तियसी  बंगाल

 41.  अनस्तपूर  टेक्सटाइल  अनन्तपुर
 42,  हाडा  टैकक््सटाइल  विष्णुपुर

 हरियाणा

 43.  जी०  टी०  एम०  सिन्थेटिक्स  लि०

 44,  एल्सन  काटन  बल्लभगढ़

 45,  रामा  फाइबस  बम्ला

 46.  रोहतक  टेक््सटाइल्स  मिल््स  रोहतक
 ह

 उबरकों  का  आयात  बन्द  करने  का  सनिज  और  धातु  व्यापार
 निगस  को  प्रतिरूपो  व्यापार  नीति  पर  प्रभाव

 488.  डा०  चिस्तासोहन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंबे  कि  :

 क्या  यह  सथ  है  कि  उवं  रकों  का  आयात  बन्द  कर  देने  का  खनिज  और  धातु  व्यापार

 निगम  की  प्रतिरूपी  व्यापार  नीति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  और

 51



 लिखित  उत्तर  27  1981

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 बाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रियरंजन  दास  :  और  उवंरकों
 का  आयात  बन्द  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं  घरेलू  उत्पादन  में  वृद्धि  को  देंखते  हुए  1987-88
 के  दौरान  आयातों  की  मात्रा  में  अपेक्षाकृत  कमी  हो  सकती  है  ।  जवाबी  व्यापार  का  उद्दंदय  आयातों

 की  वित्त  व्यवस्था  करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  अजित  करना  जिस  सीमा  तक  हमारे  आयात  कम

 उसी  सीमा  तक  जवाबी  व्यापार  की  आवश्यकता  भी  कम  होगी  ।

 पुन्तापरा  बयालार  आंवोलन  को  भारतीय  स्वतंत्रता  संग्राम

 के  एक  भाग  के  रूप  में  धोषणा

 489,  प्रो०  के०  थी०  धामस  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 कया  केरल  सरकार  ने  केरल  में  पुन्नापरा  वयालार  आंदोलन  को  भारतीय  स्वतंत्रता
 संग्राम  के  एक  भाग  के  रूप  में  घोषित  करने  की  सिफारिश  की  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्य  वाही  की  है  ?

 गह  भन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चिन्तामणि  :  जी

 इस  मामले  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  गया  था  और  यह  निर्णय  किया  गया  था
 कि  पुन्नापरा  वयालार  आदोलन  को  स्वतंत्रता  सैनिक  सम्मान  पेंश्वन  योजना  के  भ्रस्तगंत  पेंशन  प्रदान
 करने  के  प्रयोजन  के  लिए  राष्ट्रीय  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  भाग  के  रूप  में  स्वीकार  न  किया  जाए  ।

 अष्डमान  और  निकोबार  होपसम् ह  प्रशासन  के  कमंथारी

 490  भी  ई०  अय्यपू  रेड्डो  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  संध  राज्य  क्षेत्र  में  कुल  कितने  कर्मचारी
 रत

 संघ  राज्य  क्षंत्र  में  प्रशासनिक  सेवाओं  में  कार्यरत  अधिकारियों  में  से  कितने  प्रतिशत
 स्थानीय  अधिकारी  और

 .  उक्त  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  कायं  बरने  के  लिए  कमंचारियों  को  क्या-क्या  अतिरिक्त
 भक्त  दिए  जाते  हैं  ?

 गृह  संत्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  चिन्तासमणि  :  31-3-1985  को  भ्रंघ
 शासित  क्षेत्र  अण्डमान  और  निकोवार  द्वीप  समूह  में  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  निम्न  प्रकार  थी  :

 ग्रुप  192
 ग्रुप  313
 ग्रप  गा  8189
 ग्रुप  20509

 जोड़  29,203

 $2



 है  1908  लिखित  उत्तर

 प्रशासनिक  सेवा  में  कोई  भी  स्थानीय  व्यक्ति  नियुक्त  नहीं  है  तथापि  धानी  सिविल

 सेवा  में  15  स्थानीय  अधिकारी  नियुक्त  हैं  ।

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  कायं  कर  रहे  कमंचारियों  को  125  रु०  से
 650  रु०  तक  प्रतिमाह  तक  का  विशेष  क्षतिपूर्ति  भत्ता  दिया  जाता

 आपात  स्थिति  के  दोरान  भर्तो  किए  गए  तकनोको  विदों/चिकित्सा
 अधिकारियों  की  सेवा  शर्ते

 491.  श्री  उसम  राठोड़  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  में  ऐसे  कितने  मामले  लम्बित  पड़े  जिनमें  आपात  स्थिति  के  दोरान

 भर्ती  किये  गये  तकनीकीविदों  और  चिकित्सा  अधिकारियों  ने  अपने  मूल  चिकित्सा  तथा  अन्य  विभागों

 में  वापस  जाने  पर  अपने  अधिकारों  के  संरक्षण  के  लिए  अनुरोध  किया

 ये  सामले  कितने  समय  से  लम्बित  पड़े  हैंऔर  उन  पर  सरकारद्वारा  निर्णय  लिए

 जाने  में  विलम्ब  होने  के  कारण  कया  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  मामलों  पर  निर्णय  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  निदिचत

 समय-सीमा  निर्धारित  करने  का  है  ताकि  युवा  वर्ग  भविष्य  में  रक्षा-सेनाओं  में  आपात  कमीहान  प्राप्त

 करने  में  हतोत्साहित  नहों  ?

 रक्षा  मन््त्रो  विश्वनाथ  प्रताप  इस  तरह  के  मामले  मंत्रालय  के  पास

 लंबित  नहीं  -

 और  उपयुक्त  के  उत्तर  के  संदर्म  में  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  अपराध

 492.  और  अजय  विध्वास  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विभिन्न  राज्यों

 और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  वष॑  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  आगजनी
 डकती  और  चोरी  की  कितनी  घटनाएं  हुई  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंहान  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य
 मन्त्री  पी०  :  विभिन्न  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  1985-86  तथा  1986-87
 के  दोरान  डकती  तथा  चोरी  के  सूचित  मामलों  की  संझछता  के  बारे  में  उपलब्ध
 जानकारी  विवरण  1  तथा  11  के  रूप  में  संलग्न  केन्द्र  सरकार  द्वारा  एकत्र  किए  गए  आंकड़े
 बारह  सूचीबद्ध  अपराधों  से  संबंधित  हैं  ओर  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  मे ंआगजनी  से  आग

 के  मामलों  से  संबंधित  आंकड़े  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  शरारत  से  आग  लगाना
 भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अन्य  अपराधों  में  शामिल  है  ।
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 लिखित  उत्तर
 ee ॉकफफकक  कक  ाॉौरौाॉाडम----++

 विवरण

 27  1987

 1985-86  5-86  के  दोरान  प्रर्थात्  अपर  1985  से  3  1986

 हक  सूचित  अपराधों  को  संश्या  का  विवरण

 सूचित  मामलों  की  संख्या

 ऋम  सं०  राज्यों/संध  शासित  हत्या  बलात्कार  डरती  चोरी

 क्षत्रों  के नाम

 ||  2  3  4  5  6

 राज्य

 1.  आंध्र  प्रदेश  1604  356  313  15957

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  39  4  10  214

 3.  असम  691  284  425  6258

 4.  बिहार  3254  424  2755  17126

 5.  गुजरात  1142  131  286  17876

 6.  हरियाणा  339  103  18  3400

 7.  हिमाचल  प्रदेश  70  26  3  620

 8.  जम्मू  और  कश्मीर  123  199  10  2844
 9.  कर्नाटक  975  111  180  17164

 10.  केरल  466  111  19  2518
 11.  मध्य  प्रदेश  2615  1509  426  39471
 12.  महाराष्ट्र  2085  710  56]  56394

 13.  मणिपुर  68  16  30  533

 14.  मेघालय  90  18  20  473
 15.  मिजोरम  33  59  15  273
 16.  नागालेंड  40  12  23  397
 17.  उड़ीसा  624  171  244  10417
 18  पंजाब  736  78  18  1611
 19.  राजस्थान  1062  575  76  12783
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 1  2  ॥  3  4  5  6

 20.  सिक्किम  5  >  4...  9

 21.  तमिलनाडु  1396  199  62  24100
 22.  त्रिपुरा  150  4  162  1025

 23.  उत्तर  प्रदेश  6402  880  2780  49850

 24,  पद्दिचम  बंगाल  1435  527  857  28484

 संघ  शासित  क्षेत्र

 25.  अण्डमान  और  निकोवार  16  2  107

 26.  चण्डोगढ़  1]  6  न+  662

 27.  दादरा  और  नगर  हवेली  12  11

 28.  दिल्ली  302  90  27  13411

 29.  दमन  और  द्वीप  22  12  3  1103

 30.  लक्षद्वीप  न
 न+  8

 31.  पांडिचरी  17  6  _  745

 टिप्पणी--आंकड़  तिमाही  अपराध  समीक्षा  पर  आधारित  इन्हें  अस्थायी  समझा

 विवरण  II

 1986-87  के  दोरान  सूचित  अपराध  के  मामलों  को
 संख्या  का  विधरण

 सूचित  मामलों  की  संख्या

 क्रम  सं०  राज्यों/संघ  हत्या  बलात्कार  डकती  चोरी  सूचित  करते

 शासित  क्षेत्रों  का  की  तारीख
 नाम

 1  श्र्यु  3  4...  5  फ्  7

 -  शाज्य  जल

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  417  116  50  3449  30-6-86

 2.  अरुणाचल  29  5  7  153  30-9-86

 3.  असम  385  209  272  6569  30-9-86



 2  3  4  5  6

 4.  बिहार  ५9  153  738  3901
 5.  गुजरात  661  78  145  8675
 6.  हरियाणा  236  73  14  1890
 7.  हिमाचल  प्रदेश  44  41  1  450
 8.  जम्मू  और  कश्मीर  52  125  7  1782
 9.  कर्नाटक  835  104  151  12752

 10.  मध्य  प्रदेश  1363  759  203  17951
 11.  केरल  253  59  19  1345
 12.  महाराष्ट्र  620  198  151  13252
 13.  मणिपुर  50  8  27  605
 14.  मेघालय  27  7  10  96
 15.  मिणोरम  13  22  —  108
 16.  नागालेंड  23  3  19  224
 17,  उड़ीसा  325  71  118  4653
 18.  पंजाब  891  42  1705
 19.  राजस्थान  288  158  12  2994
 20.  सिक्किम  न+  1  --  13
 21.  तमिलनाड़  806  114  39  12346
 22.  त्रिपुरा  101  24  85  70
 23.  उत्तर  प्रदेश  3695  629  1194.  23437
 24.  पदिचम  बंगाल  715  317  386  13310

 संघ  शासित  क्षेत्र
 25.  अ०  और  नि०  5  न  --  61

 हढप  समूह
 26.  चण्डीमढ़  4  2  --  575
 27.  दादरा  और  तगर  --

 --  1  ठा
 हवेली

 28.  दिल्ली  221  65  12  9186
 29.  दमत  22  5  17  921

 *  और  द्वीप  |

 30.  लक्षद्वीप  न
 —  --  4

 31.  पांडिचेरी  9  2  2  284

 27  1987  87

 7

 30-6-86
 30-9-86
 30-9-86

 30-9-86
 ,  31-12-86

 30-9-86

 30-9-86

 30-6-86

 31-12-36
 30-6-86

 30-9-86

 30-9-86
 30-9-86

 31-12-86

 30-6-86

 30-6-86

 30-9-86

 31-12-86

 30-9-86
 30-9-86

 30-9-36

 30-9-86

 30-9-86 ाााआाााल्७७८८एल्शशशशनननशाशाशभाशणरणणणणणणणशशनशाशाणणणशणणननाभभाानाना  भा  कल  बम  393  ++-+-  +नन-मीनीीनयन  तनमन  31-12-86
 टिप्पणी  :  आंकर्ड  तिमाही  अपराध  समीक्षा  पर  आधारित  हैं  अतः  इन्हें  अस्थायी  समझा

 जाए  ।
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 चन्नीननन-+इ:ीगीा  न  नो ननसससनतततत--ननतम+तनन---++न-नननम+ नमक  नमक  नन-ऊ  3-3५»  3»  भन+++++++-+न+>+«+

 पर्यटन  के  संक्धंत  हेतु  चिल्का  झील  में  पक्षियों  को  आकर्थित  करता

 493.  भरी  बुज  मोहन  महम्ती  :  कया  पर्यटल  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विश्व  के  विभिन्न  भागों  से  दस  लाख

 से  भी  अधिक  चिल्का  भील  में  आ  गये  और

 यदि  तो  देश  में  पर्यावरण  में  सुधार  करने  और  पयंटन  के  संवर्धन  हेतु  चिल्का

 कील  में  पक्षियों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पर्यटस  मन्त्रो  सोहम्सद  :  और  वर्तमान  मौसम  के  दौरान  बिल्का

 भील  में  प्रवासी  पक्षियों  का आगमन  गत  वर्षों  की  तुलना  में  अधिक  तथा  विविधतापूर्ण  रहा  हैं  ।

 चिल्का  में  प्रवासी  पक्षियों  की  संख्या  में  वृद्धि  का  श्रेय  1984  से  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  चिल्का  कील

 में  स्थापित  बन्य  जीव  प्रभाग  द्वारा  उठाए  गए  संरक्षण  सम्बन्धी  प्रभावी  उपायों  को  प्रमुख  रूप  से  जाता

 है  ।  1973  में  चिल्का  में  पक्षियों  के  शिकार  पर  रोक  लगा  दी  गई  ।  वन्य  जीव  संरक्षण

 अधिनियम  1972  के  अन्तर्गत  चिल्का  कील  को  एक  वन्य  जीव  अम्यारण्य  के  रूप  में  घोषित  करने

 मामला  राज्य  सरकार  के  पास  सक्तिय  रूप  से  विचाराधीन  है  ।  पयंटकों  के  लिए  चिल््का  भील  में  जल

 क्रौडाएਂ  प्रारम्भ  करने  हेतु  दो  दो  जल  स्कीइंग  सेठ  ओर  दो  जीवन  रक्षक  जैकेट  की  खरीद

 करने  वास्ते  2.00  लाख  स्वीकृत  कुल  राशि  में  से  प्यंटन  विभाग  ने  1983-84  में  1.80  लाख  रिलीज

 किए  नौकायें  खरीद  ली  गई  हैं  और  इंजनों  के  लिए  आडंर  दे  दिया  गया  इसके

 बिभाग  ने  यांट  की  खरीद  करने  के  लिए  1985-86  में  3.54  लाख  रु०  भी  रिलीज  किंए
 1983-84  में  चिलका  नौका  दौड़  का  आयोजन  करने  के  लिए  2.14  लाख  ९०  रिलीज  किए  गए  थे  ।

 राज्य  सरकार  के  अनुरोध  नगर  व  ग्राम  आयोजना  नई  दिल्ली  को  चिल्का
 मक्रील  की  मास्टर  प्लान  तैयार  करने  का  काम  सौंपा  मया  3.25  लाख  रु०  की  कुल  स्वीकृत  राधि
 में  से नगर  व  ग्राम  आयोजना  संगठन  को  1984-85  में  2.00  लाख  रु०  दिये  गये  मार्च  1987
 तक  अंतरिम  रिपोर्ट  तैयार  हो  जाने  की  संभावना

 पयेटन  संबंधेन

 494.  डा०  दा  सामस््त  :  क्या  पर्यहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  में  भारत  में  कुल  कितने  पर्यटक  आये  और  उक्त  वर्ष  में  स ेउनसे  कुल  कितनी
 राष्ट्रीय  आय  प्राप्त  और

 सरकार  अधिक  राष्ट्रीय  आय  प्राप्त  करने  हेतु  अधिक  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के
 लिए  क्या  प्रयास  कर  रही  है  ?

 पर्यटम  मनी  मोहस्मद  :  1986  के  दौरान  पाकिस्शान  और  अंगला  देद  के
 राष्ट्रिकों  सहित  भारत  अभिमुखी  विदेशी  पयंटक  यातायात  1451,076  था  ।  इन  पर्यटकों  से  प्राप्त
 होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  आय  का  अनुमान  1700  करोड़  द्व०  से  मी  ज्यादा  होने  की  संभावना  है  ।
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 विदेशी  पयेटक  यातायात  में  बृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  जो  कदम  उठाए  गए  हैं
 उनमें  शामिल  हैं  उपभोक्त  विशापन  पर  जोर  देते  हुए  जोरदार  प्रचार  विदेश  स्थित  मीडिया

 यात्रा  प्रचालकों  और  यात्रा  अभिकर्त्ताओं  क ेसाथ  जन-सम्पर्क  विदोष  अभिरूचि  के

 पर्यटक  का  संवर्धन  करना  और  घटकों  में  भारत  की  माकिटिंग  करना  आफ  सीजन  स्कीमें  और

 इंडियाਂ  तथा  ऑन  दि  हाउसਂ  जंसी  संवर्धनात्मक  स््कीमें  शुरू
 आधारिक  संरघात्मक  सुविधाओं  और  चार्टर  यातायात  भादि  सहित  परिवहन  प्रणालियों  का  विकास  ।

 पेन  अमरीको  विमान  के  अपहरण  को  जांच

 495.  श्री  निर्मल  क्त्री  :  क्या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समें  भारतीय  मूल  के  अनेक  नागरिक  मारे  गए  पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  कोई  जांच  की  गई
 और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  और  उन  पर  कया  कायंवाही  की  गई
 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  भन््त्रो  के०  मटबर  :  और  पाकिस्तान  ने

 इस  मामले  में  जो  जांच-समिति  गठित  की  थी  उसकी  रिपोर्ट  अभी  हमें  दी  जानी  है  ।

 ]

 कब

 कया  पैन  अमरीकी  विमान  को  अपहरण  करके  पाकिस्तान  ले  जाने  की

 केरल  में  पर्यटक  केर्द्रों  क ेबीच  विमान  सम्पर्क

 496.  श्रो  तम्पन  चामत  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  विदेष्षों  से  आने  वाले  यात्रियों  के  लिए  केरल  में  विभिन्न  पर्यटक  केन्द्रों
 के  बीच  चार्ट  मान  सम्पर्क  को  व्यवस्था  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  ओर

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 परयंटन  सर्जरी  मोहस्मद  :  और  केरल  तिवेग्द्रम  को  चार्टर  उड़ानों
 के  लिए  एक  गंतव्य  के  रूप  में  अनुमोदित  किया  गया  इस  गंतव्य  के  लिए  चार  उड़ानों
 के  परिचालन  हेतु  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 भारत  का  निर्यात  तथा  कुछ  एशियाई  देश

 497.  श्री  बाई०  एस०  महाजन  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  हमारे  निर्यात  में  कितनी  वृद्धि  हुई  और

 (@)  एशियाई  क्षं  त्र  में  कुछ  देशों  के  निर्यात  में  हुई  वृद्धि  स ेइसको  किस  प्रकार  तुलना  की
 सकती  है  ?

 ॥
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 थाणिण्य  यरजालय  में  राज्य  भसम्त्रोी  प्रियरंजन  दास  :  वाणिज्यिक

 जानकारी  तथा  अंक  संकलन  महानिदेशालय  से  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  वर्तमान  कीमतों  पर

 भारतीय  रुपयों  के  रूप  में  भारत  के  समग्र  निर्यातों  में  1983-84  तथा  1984.85  के  दोरान

 11.0%  तथा  21.3%  की  दर  से  वृद्धि  घरेलू  परिष्करण  क्षमता  के  विकास  की  वजह  से

 अपरिष्कृत  तेल  रोक  देने  के  कारण  भारतीय  निर्यातों  में  1985-86  के  दौरान  7.]  प्रतिशत  की

 बट  आई  ।  अपरिष्कृत  तेल  को  छोड़कर  निर्यातों  में  1985-86  के  दौरान  5.7  प्रतिशत  की

 वढ्धि  हुई  ।

 मंथली  बुलेटिन  आफ  स्टेटिस्टिक्स  संयुक्त  राष्ट्र  में  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार
 1982-85  के  दौरान  भारत  के  निर्यातों  वतमान  कीमतों  पर  अमरीकी  डालर के  संदर्भ  में  वद्ध
 की  ओसत  वाधिक  दर  सीरिया  का  अरब  यू०  ए०
 अफगानिस्तान  तथा  इण्डोनेशिया  जसे  देशों  से  अधिक  हो

 कोरिया  सिंगापुर  श्रीलंका  तथा  थाइलेंड

 जैसे  देशों  की  तुलना  में  भारतीय  निर्यातों  में  वृद्धि  अपेक्षतया  कम

 कताड़ा  के  साथ  प्रत्यापेण  सरिधि

 498.  श्रीमती  एम ०  पो०  झांसी  लक्ष्मी  :

 हो  ई०  हाम्पपू  रेड्डी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कनाडा  और  भारत  के  बीच  प्रत्यापंण  सन्धि  को  अंतिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;
 ओर

 यदि  तो  कब  और  उसकी  मुख्य  विद्यषाएं  क्या  हैं  ?

 जिदेश  सरजालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  मटबर  :  जी

 यह  संधि  10-2-1987  से  लागू  हो  गई  संधि  की  प्रमुख  बातें  नीबे  लिखे  अनुसार

 1.  किसी  ऐसे  आचरण  के  लिए  ही  प्रत्यापंण  स्वीकाये  होगा  जो  न  सिर्फ  भारत  के  बल्कि
 कनाडा  के  कानूनों  के  अन्तगंत  भी  अपराध  संधि  में  यह  प्रावधान  है  कि किसी  भी  ऐसे  अपराध
 के  लिए  प्रत्यापंण  मांगा  जा  सकेगा  जिसके  लिए  भारत  और  कनाड़ा  दोनों  के  कानूनों  के  अन्तगेत  एक
 वर्ष  से  अधिक  के  कंद  की  सजा  की  व्यवस्था  इस  सम्बन्ध  कराधान  अथवा  राजस्व  अथवा

 पूरी  तरह  से  अन्य  वित्तीय  स्वरूप  से  संबंधित  अपराधों  के  लिए  भी  प्रत्यापंण  मांगा  जा  सकेगा  ।

 2.  इस  सन्धि  में  अपेक्षाकृत  अधिक  गंभीर  अपराधों  की  भी  सूची  दी  गई  है  जिन्हें  प्रत्यापंण
 के  लिए  राजनेतिक  अपराध  अथवा  राजनेतिक  स्वरूप  का  अपराध  नहीं  माना  ज॑से  :

 (1)  नागरिक  विमानन  की  सुरक्षा  के  विरुद्ध  किए  गए

 (2)  गेर-कानूनी  रूप  से  विमानों  को  जब्त  कर
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 (3)  अन्तर्राष्ट्रीय  रूप  से  संरक्षित  व्यक्तियों  के
 विरुद्ध  अपराध

 जिसमें  राजनयिक  अभिकर्ता
 भी  शामिल

 (4)  आतंकवाद  से  सम्बन्धित

 (5)  नर  ऐसे  आक्रमण  जिनसे  शारीरिक  क्षति  होती  बन्धक

 ऐसे  अपराध  जिनसे  संपत्ति  को  भारी  हानि  होती  हो  अथवा  जन-सुविधाकों  में

 बाधा  पड़ती

 (6)  विस्फोटकों  तथा  खतरनाक  पदार्थों  से  सम्बन्धित

 और

 (7)  इनमें  से  किसी  भी  अपराध  को  करने  का  प्रयास  अथवा  षड़यन्त्र  ।

 3.  इस  प्रत्यपंण  के  अनुसार  सभी  प्रत्यापंणीय  अपराधों  के  लिए  प्रत्यापंण  मांगा  जा

 सकता  चाहे  वे  इस  सम्धि  के  लागू  होने  से  पहले  अथवा  बाद  में  किए  गए  हों  ।

 4.  इस  सम्धि  के  अन्तगंत  प्रत्येक  देश  को  अपनी  सीमा  क्षेत्र  में अपराध  करने  वाले  अपराधियों
 पर  जब  भी  वे  उसकी  सीमा  में  पाये  मुकदमा  चलाने  और  उन्हें  सजा  देने  का अधिकार  होगा  ।

 कितु  ऐसी  परिस्थितियों  में  इस  संधि  के  अन्तगेत  अपने  न्यायालयों  का  क्षेत्राधिकार  निर्धारित  करने  में
 भारत  और  कनाड़ा  अपने  या  दूसरे  के  क्षत्र  में  प्रषन्गत  अपराध  के  गम्भीर  और  ताल्कालिक  प्रभावों
 अथवा  परिणामों  पर  विचार  कर  सकेंगे  ताकि  इस  बात  का  पता  चल  सके  कि  क्या  प्रत्य  पंण  हो  सकता
 है  या  नहीं  ?

 5.  इस  सन्धि  में  रंग  अथवा  जातीय  मूल  का  भेदभाव  किए  सभी

 पुक्तों  के लिए  उचित  कानूनी  सुरक्षा  और  कानून  की  विधिवत्  प्रक्रिया  का  भी  प्रावधान  है  ।

 6.  इस  सम्धि  में  विभिन्न  आधारों
 पर

 प्रत्यापंण
 से  इन्कार  किए  जाने  का  प्रावधान  है  जो

 प्रस्यापंण  ये  संबंधित  भारत  और  कनाडा  संवेधानिक  कानून  ओर  अधिनियमनों  तथा  नीति  के  अनुरूप

 7.  इस  सन्धि  में  इस  आशय  के  दायित्व  का  भी  प्रावधान  है  कि  जिन  मामलों  में  प्रत्यपंण
 का  अनुरोध  स्वीकार  नहीं  किया  जाए  उनमें  अपने  सक्षम  प्राधिकारियों  के  समक्ष  अभियोजन  के  लिए
 मामला  प्रस्तुत  किया

 ह॒

 8.  इस  सन्धि  के  अन्तगंत  अल्यावश्यकता  के  मामले  में  वांछित  व्यक्तित  की  अनन्तिम
 गिरफ्तारी  का  प्रावधान

 9.  इस  संधि  के  अन्य  उपबन्धों  में  प्रत्यापंण  के  कानून  को  अधिशासित  करने  वाले  मानक
 सिद्धांतों  ओर  प्रक्रियाओं  को  भी  शामिल  किया  गया  है  ।
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 दिक्षा  तथा  प्रशिक्षण  में  परिवतन

 499.  श्री  भट्टम  भीरास  सृति  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  विद्व  में

 नवीनतम  वेशानिक  और  तकनीकी  विकास  के  अनुरूप  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  में  उचित  परिवतेन

 करने  के  लिए  कया  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  !

 रक्षा  मन्तजो  विश्वनाथ  प्रताप  :  वेशानिक  एवं  प्रौदोगिकी  के  क्षेत्र  में  हो  रहे
 विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सशस्त्र  सेनाओं  में  प्रशिक्षण  की  पाठ्यक्रम  एवं  प्रणाली  को  अपनी

 संक्रियात्मक  आवद्यकताओं  के  अनुसार  लागातार  अश्षतन  बनाया  जाता

 क्म्प्यूटरों  आदि  जैसे  आधुनिक  प्रशिक्षण  उपकरण  प्रयोग  में  लाए  जा  रहे  हैं  ।

 हाल  ही  में  नौसेना  एवं  वायुसेना  से  अफसरों  के  प्रशिक्षण-ध्यवस्था  की  समीक्षा  करने

 के  लिए  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  की  गई  समिति  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  संपूर्ण
 शैक्षिक  एवं  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  विषय-वस्तु  की  जांच  करनी  है  और  तीनों  सेनाओं  के  अफसर
 कार्डर  के  लिए  प्रशिक्षण  की  ष्यापक  नीतियां  निर्धारित  करनी  हैं  ।

 हथकरघधा  क्षेत्र  सें  कास  करने  बाले  मअद्रों  के  जोबन  स्तर  को
 ऊपर  उठाने  के  लिए  योजना

 500.  क्री  सदन  पांडे  :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  हथकरवघा  उद्योग  में  कायंरत  मजदूरों  के  जीवन  स्तर  को  ऊपर  उठाने
 कै  लिए  कोई  योजना  तैयार  करने  का  विधार  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  योजना  की  रूपरेखा  क्या

 उस  योजना  को  कब  तक  लाग्  किये  जाने  की  सम्भावता  भर

 यदि  तो  उसके  बया  कारण  हैं  ?

 जस्त्र  सन्त्रालय  में  उपसस्धो  एस०  कृव्ण  :  और  हथकरघा  उद्योग  का
 विकास  करने  तथा  हथकरथधा  बुनक रों  क ेजीवन  स्तर  को  ऊपर  उठाने  के  उद्दं  एय  से  भारत  सरकार

 कई  हथकरधा  विकास  योजनाओं  को  लागू  करती  रही  ये  योजनाएं  निम्न  प्रकार  हैं  :

 1.  हथकरघधा  बुनकरों  को  सहकारी  समितियों  के  सदस्य  के  रूप  में  अपना  नाम  दर्ज  कराने
 में  समर्थ  बनाने  के  लिए  शोयर  पूंजी

 2...  हथकरघा  बुनकरों  की  प्रथमिक  सहकारी  शीर्ष  समितियों  तथा  राज्य

 हथक  रघा  विकास  निगमों  को  होयर  प्  जी

 3.  करघो  के  आधुनिकी रण  हेतु

 हथक  रघा  बुनकरों  की  प्राथमिक  समितियों  को  प्रबन्धकीव
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 _  ॒  ॒  ल  खर  रुरुर३झ  प/पभफाहतक-।:।+

 5...  राज्य  हथकरघा  विकास  निगमों  तथा  हथकरघा  सहकारी  समितियों  को  करधा-पूर्व

 तथा  करघा  पद्चात्  प्रोसेसिंग  सुविधाओं  की  स्थापना  हेतु  वित्तोय

 6.  हथकरघा  उत्पादों  की  बिक्री  पर  20  प्रतिशत  की  दर  से  विद्येष

 7.  जनता  कपड़ा

 8...  छ्िफ्ट-निधि  योजना  ;  तथा

 9...  वर्क  शेड-सह  आवास  योजना  ।

 और  प्रबन्धकीय  उपदान  तथा  आधुनिकौकरण  से  सम्बन्धित  जिन्हें
 1980-31  में  प्रारम्भ  किया  तथा  थ्रिफ्ट  निधि  योजना  व  वर्क  होड  सह-आवास  जिन्हें

 1985-86  में  प्रारम्भ  को  छोड़कर  ये  सभी  योजनायें  1976  से  प्रचालन  में  ये  सभी

 योजनायें  सतत  रूप  से  चलने  वाली  हैं  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  कपास  को  खेती

 501.  श्री  बी०  तुलसोरास  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  आंध्र  प्रदेश  के  कतिपय  क्षेत्रों  में  कपास  की  खेती  शुरू  करने  पर

 विचार  कर  रही  है  जहां  कपास  की  खेती  शुरू  नहीं  की  गई

 यदि  तो  केश्त्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रयास  किये  गये  और

 क्या  नई  फसल  होगी  अथवा  वहां  पर  खेती  की  जा  रही  किसी  अलाभप्रद  फसल  के

 स्थान  पर  होगी  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०  कृष्ण  :  जी

 और  प्रदन  ही  नहीं  उठते  ।

 देश  में  साम्प्रदायिक  दंगे

 502,  ओ  संयद  धाहब॒ुद्दीन  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ते  साम्प्रदायिक  हिता  की  घट  तओं  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को  दिए

 गए  अपने  मार्ग  निर्देशों  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  जांच  की  और

 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंहान  मस्त्रालय  में  राज्य  मनन््त्रो  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य

 सरजो  पो०  ओर  अधिकतर  राज्य  सरकारों  की  सूचना  है  कि  वे

 सामान्यतः  दिशा  निर्देशों  का  पालन  कर  रही  हैं  ।

 ७2
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 संध  राज्य  क्षेत्रों  को  राज्य  का  दर्जा  दिया  माना

 503.  श्री  बाला  साहेब  बिखे  पाटिल  :

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :

 श्री  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :

 ही  एस०  जी०  घधोलप  :

 डा०  जो०  विजय  रामाराव  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  दिल्ली  और  दमन  और  दीव  ज॑से  कुछ  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को
 राज्य  का  दर्जा  देने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है;और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  भस्त्रो  चितासणि  :  से  दिल्ली  राष्ट्रीय
 राजधानी  है  और  यहां  विदेश  दूतावास  स्थित  इसलिए  यह  जरुरी  है  कि  केन्द्र  का  दिल्ली  पर

 अधिक  नियन्त्रण  हो  जो  दिल्ली  राज्य  का  दर्जा  देने  पर  सम्भव  नहीं  होगा  ।  दमन  और  दीब

 के  मामले  पर  सम्पूर्ण  परिस्थितियों  और  सम्बद्ध  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उचित  समय  पर

 विचार  किया

 विस्कोस  स्टेपल  रेशे  के  मुल्य  को  मियन्त्रित  करने  के  उपाय

 504.  श्री  शामभगत  पासवाम  :  कया  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विस्कोस  स्टेपल  रेहो  के  निर्माता  बहुत
 अधिक  मूल्य  पर  विस्कोस  स्टेपल  रेशों  की  बिक्री  कर  रहें  और

 यदि  तो  इसके  मूल्यों  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 वस्त्र  मरत्रालय  के  राज्य  मस्त्रो  रास  निवास  :  ओर  वस्त्र  आयुक्त
 को  मेजे  गए  विबरण  के  अनुसार  नियमित  विस्कोस  स्टेपल  रेहों  की  कीमतें  अप्रैल-मई  1986  को

 छोड़कर  जबकि  एक  एकक  में  हड़ताल  के  कारण  बाजार  कीमतों  में  वृद्धि  हो  गई  कुल  मिलाकर

 स्थिर  रही

 इस  समय  विस्कोस  स्टेपल  रेशो  की  कीमत  नियन्त्रण  के  अन्तगंत  लाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 है  ।  अनुमानित  आवद्यकताओं  के  लिए  प्रतियोगी  कीमतों  पर  उपयुक्त  रेशों  की  उपलब्धता  में  सुधार
 लाने  के  लिए  सरकार  ने  समय-समय  पर  नई  क्षमता  के  लिए  आद्यय  पत्र  जारी  किए

 दिल्लो  परिथहन  निगम  को  बस  में  विस्फोटक  सामभ्री

 505.  श्री  ओहरिशाब  :  क्या  गुह  मन्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  दिल्ली  में  1586  86  को  बिल्ली  परिवहन  निगम  की  बस  में  पाई  गई

 विस्फोटक  सामग्री  की  धटना  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कोई  जांच  की

 यदि  तो  क्या  शरारती  तत्वों  को  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  और

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  में  आतंकवादियों  की  गतिविधियों  पर  रोक  लंगाने  के  लिए
 राजधानी  में  सुरक्षा  व्यवस्था  और  अधिक  कड़ी  कर  दी  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सत्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  तथा  गृह  मन्जालयम  में  राज्य

 भश्त्री  पी०  :  जी  श्रीमान्  ।

 जी  श्रीमान्  ।

 पेदल  तथा  चलती  फिरती  गत  संवदेनशील  स्थलों  की  कड़ी  सामरिक

 महत्व  के  स्थानों  पर  टुकड़ियां  तैनात  भीड़भाड़  वाले  स्थानों  पर  वाहनों  की

 हिम्रिक  सीमा  चौकियों  को  मजबूत  करना  तथा  उग्रवादियों  की  गतिविधियों  के  बारे  में

 सूचता  का  आदान-प्रदान  करने  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तजिला  बंठकें  आयोजित  जैसे  कदम

 उठाये  मये  संचार  माध्यम  के  जरिये  लोगों  को  सतक  कर  देने  के  लिए  विज्ञापन  दिए  जाते  हैं  कि

 वे  लावारिस  पड़ी  हुई  वस्तुओं  को  न  उठायें  और  यदि  कोई  लावारिस  पड़ी  संदेहास्पद  वस्तु  दिखाई

 दे  तो  पुलिस  को  सूचित

 रक्षा  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  स्वदेशों  प्रोद्योगिको

 506.  डा०  सी०  पी०  ठाकुर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  रक्षा  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  को  अधिक  प्रोत्साहन  नहीं  दिया
 गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  सन््त्रालय  में  रक्षा  उत्पादयव  और  पति  विभाग  में  राज्य  सन््त्री  शिवराज  थो०
 :  जहां  संभव  होता  है  रक्षा  उत्पादन  में  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  को  प्रोत्साहन

 दिया  जाता  है  ।
 ह

 प्रएन  ही  नहीं

 हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  का  निर्यात

 507.  भीमतो  किशोरों  सिंह  :  क्या  जस्त्र  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हस्तशिल्प  वस्तुओं  के  निर्यात  के  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  2000  करोड़  रु०

 के  ऋण  तक  पहुंचने  की  संभावना  है  जंसा  कि  !  1987  के  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  समाचार

 प्रकाषित  हुआ
 ः

 Oo
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 (a)  यदि  तो  आगामी  वर्ष  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 क्या  स्वदेशी  बाजार  में  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  भी  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ?  े

 बस्तर  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निव।स  :  जी  1985-86  तथा
 अप्रेल-दिसम्बर  1986-87  की  अवधि  के  दौरान  भारत  से  रत्न  आमूषण  सहित  हस्तशिल्प  बस्तुओं  के
 निर्यात  के  अनन्तिम  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 ॥
 985-86  1879.97  करोड़  २०

 1986-87  1781.62  करोड़  ६०

 )

 1985-86  1361.40  करोड़  २०

 वर्ष  1987-88  हेतु  2200  करोड़  र०  ।

 उठाए  जा  रहे  कदम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 जिजरण

 (1)  «ज्य  सरकार  द्वारा  स्थापित  हस्तशिल्प  विकास  मियमों  को  देश  के  चिभिन््न  भागों  में

 बिक्री  दुकानें  खोलने  क ेलिए  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही

 (2)  राज्य  हस्तशिल्प  निगम/शीष  सहकारी  समितियों  तथा  स्वैच्छि  एजेन्सियों  को  घरेल्
 बाजार  में  हस्तशिरुप  वस्तुओं  को  लोक  प्रिय  बनाने  हेतु  मेलों  तया  समारोहों
 को  आयोजित  फरने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 6)  हस्तछ्चिल्प  करीगरों  में  अधिक  बाजार  जागरूकता  लाने  के  लिए  देश  के  विभिन्न  भागों

 उत्पाद  संवर्धन  कार्यक्रम  तथा  बाजार  सम्मेलन  नियमित  रूप  से  आयोजित  किए
 जाते  हैं  ।

 (4)  हस्तद्िल्प  सप्ताह  प्रत्येक  वर्ष  दिसम्बर  में  मनाया  जाता  है  जिसके  दौरान  हस्तशिल्प
 मदों  की  खरीद  पर  5  प्रतिशत  विशेष  छूट  दी  जाती

 (5)  देश  में  भारतीय  हस्तशिल्ग  वस्तुओं  का  प्रचार  नियमित  आधार  पर  विभिन्न  माध्यमों
 के  जरिए  किया  जाता

 बिल्ली  सिवासियों  द्वारा  पड़ौसी  राज्यों  से  हुथियारों  के  साइसेंस  प्राप्त  करना

 ४808.  झली  पी०  एम ०  सईद  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  क्या  कुछ  दिल्ली

 निवासियों  को  पड़ोसी  राज्यों  से  हथियारों  के  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिए  दोषी  पाया  गया  है  और

 यूवि  दो  पिछले  दो  बच्चों  के  दोरान  उनकी  संझ्या  कितनी  थी  ?

 63
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 लोक  दिकायत  तथा  पेंदान  सम्त्रालय  सें  राज्य  सन्त्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  में  राज्य

 सम्त्री  पी०  :  1986  के  दौर।न  दिल्ली  पुलिस  ने  दिल्ली  के  निवासियों  के  उन

 244  मामलों  का  पता  लगाया  है  जिन्होंने  पड़ौसी  राज्यों  से  हथियार  लाइसेंस  प्राप्त  किए  180

 लाइसेंस  61  पंजाब  तथा  3  राजस्थान  से  प्राप्त  किए  गए  वर्ष  1985  के  दौरान  इस

 प्रकार  का  कोई  भी  मामला  ध्यान  में  नहीं  भाया  ।

 विदेश  पर्यटकों  को  रियायतें

 509.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमें  भारत  प्यंटन  विकास  निगम/पर्यटन  मंत्रालय

 ने  प्यंटकों  को आकर्षित  करने  के  लिए  देश  में  पर्यटकों  और  पयंटक  केन्द्रों  के  लिए  गत  दो  वर्षों  के

 दौरान  रियायत  देने  का  अनुरोध  किया  और

 क्या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  मार्गेनिदेश  जारी  करने  का  प्रस्ताव  है  कि

 इस  प्रकार  की  रियायतें  केवल  उन  खिलाड़ियों  और  विधायकों  जैसी  विदेशी  पर्यटक
 संवर्धन  योजनाओं  के  लिए  जिन्हें  आम  तौर  पर  उनकी  आवश्यकता  होती  है  और  उन्हें  भारत
 आने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  ?

 पर्यटम  संत्रो  सोहम्मव  :  और  गत  दो  या  तीन  वर्षों  में  पर्यटन
 मंत्रालय  अन्य  विभिन्न  मंत्रालयों  से  और  राज्य  सरकारों  से  पयंटन  को  एक  उद्योग  का  विदोष
 रूप  से  एक  निर्यात  अभिमुश्ली  उद्योग  का  दर्जा  दिलाने  और  निर्यात  अभिमुश्ी  उद्योग  को  उपलब्ध
 विभिन्न  प्रोत्साहन  अथवा  रियायतें  पयंटन  को  भी  उपलब्ध  कराने  की  सामान्यतः  कोशिश
 करता  रहा  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  पर्यटन  को  एक  उद्योग  घोषित  करने  के  अनुकरण  में
 नौ  राज्य  सरकारों  ने  पर्यटन  को  उद्योग  के  रूप  में  धोषित  किया  है  और  तीन  राज्य  सरकारों  ने
 होटल  को  एक  उद्योग  के  रूप  में  घोषित  किया  इसके  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  होटल
 उद्योग  को  सावंधिक  ऋण  उपलब्ध  कराए  गए

 सरकार  ने  विदेशों  से  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  अनेक  स्कीमें  शुरू  की  हैं  ।  इनमें
 शामिल  हैं--पारामन  करने  वाले  यात्रियों  के  लिए  स्टाप  ओवर  टूअर्स  का  संवर्धन  करने  के  लिए

 आन  दि  इन्डियाਂ  जिसके  अन्तर्गत  मन्दी  की  अवधि  के  दौरान
 रियायती  हवाई  किरायों  को  पेशकष्ा  की  जाती  चुने  हुए  गंतव्यों  के  लिए  चार्टर  उड़ानों  का
 संवर्धन  ।

 ॥

 विदेशी  पर्यटकों  को  वीजा  जारी  करने  संबंधी  प्रक्रिया  तथा  हवाई  अडडों  पर  प्रवेश  सम्बन्धी
 ओऔपचारिकताओं  को  सरल  इन्डियन  एयरलाइंस  तथा  रेलवे  के  प्रमुख  पर्यटक  मार्गों  पर  पर्याप्त
 संख्या  में  सोटों  की  व्यवस्था  स्थल  पयंटक  परिवहन  में  समुचित  वद्धि  करने  कुछ  रियायतों
 प्रोत्साहनों  को  यात्रा  उद्योग  के  विभिन्न  घटकों  को  भी  उपलब्ध  कराने के  लिए  पंयंटन  विभाग  ने
 अनुरोध  किया  ताकि  बदले  भें  पर्यटकों  को  फायदा  हो  सके  इन  सभी  स्कीमों  में  यह  सुनिश्चित पे  3  २६

 66



 8  1908  लिखित  उत्तर

 नी  ्नैनु्नरनतिभ  कर न  इा:६ीदन्-न्_- का

 करने  के  लिए  आवद्यक  दिशानिर्देश  शामिल  कर  लिए  गए  हैं  कि  रियायतों/प्रतिलामों  का  उपयोग

 उन्हीं  उहंदयों  के  लिए  किया  जाए  जिनके  लिए  वे  उपलब्ध  हैं  खिलाड़ियों  और

 विधायकों  के  लिए  अलग  से  कोई  स्कीम  नहीं

 खाड़ी  के  अफ्रोका  तथा  वक्षिण  अमरीकी  देशों
 को  निर्यात  में  बढ़ावा  देगा

 510.  भरी  हरीश  राबत  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खाड़ी  के  अफ्रीका  तथा  दक्षिण  अमरीकी  देशों  को  निर्यात  से  बढ़ावा  देने  के
 लिए  सरकार  द्वारा  लम्बी  अवधि  की  कोई  विस्तृत  योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  भारत  से  इन  देशों  को  निर्यात  की  व्यापक  संभावना  का  लाभ  उठाने  के
 लिये  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  दास  :  और  खाड़ी  के  देशों
 तथा  दक्षिण  अमरीकी  देशों  के  लिए  कोई  भी  दीर्घाविधि  व्यापक  निर्यात  संवर्धन  योजना  तैयार  नहीं
 की  गई  कुछ  समय  पहले  चुनिन्दा  उप-सहारा  देशों  को  निर्यात  बढ़ाने  के लिए  समन्वित
 प्रयास  हेतु  एक  तैयार  की  गई  इसमें  मेलों/प्रदर्शनियों  में  भाग  व्यापार  निकायों
 के  बीच  पारस्परिक  कार्यवाही  आदि  ज॑से  कार्यं-कलापों  को  शामिल  किया  गया  ।

 निर्यातों  को  बढ़ाने  के
 लिए  कई  उपाय  किए  जा  रहे  जैसे  कि  मेलों।प्रदष्शनियों  में

 भाग  व्यापार  प्रतिनिषिमण्डलों  को  प्रायोजित  द्विपक्षीय  व्यापार  प्रबन्ध  स्थापित  करना
 आादि  ।

 झिनुबाद  ]

 मासक  बीमारी  का  धाहतत  के  पेड़  पर  प्रभाव

 511.  भ्री  के०  रामचना  रेडडो  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  या  उस्सीਂ  नामक  बीमारी  की  जानकारी  है  जिसका
 शहतूत  के  पत्तों  पर  जीवित  रहने  वाले  रेशम  के  कीड़े  को  गुणवत्ता  और  परिमाण  पर  बहुत  प्रभाव  पड़
 रहा  भौर

 क्या  इस  बीमारी  के  संबंध  में  कोई  अनुसंघान  किया  गया  है  और  कोई  उपचार  तथा
 निरोधक  उपयोग  आरम्भ  किये  गये  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  कृल्ण  :  जी  हां  ।

 ष्प
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 _  फफरफ  अअअ७अ्७  ७ऊए७९ए  ै॒<ट०ट्  उप  उत्पादन  ्पयपएख:ख“ख“०५

 एबं  उज्जी  मक्खी  की  बीमारी  को  रोकने  के  लिए  उद्देश्य  से  केन्द्रीय  रेशम  उत्पादन

 संघान  एबं  प्रषचिक्षण  मैसूर  ने  साइडਂ  नामक  एक  रसायन  का  आविष्कार  किया  है

 रेशम  के  कीट  की  फसल  पर  उज्जी  साइड  लगाने  परिणामस्वरूप  कोयों  की  बेहतर  उपज  हुई  है  ।  बोर्ड

 के  अनुसंधान  संस्थानों  ने अनेक  निवारण  उपायों  की  सिफारिश  की  है  जैसे  |  कि  माउटेजिज  में  कताई

 रेह्षाम  कीटों  पर  काउलिन  का  उज्जी  मबख्ली  कीटों  को  निष्क्रिय  बनाने  क ेलिए  डिमिलिन  का

 छिड़काव  और  रेशम  कीट  की  फसलों  पर  बेनज्वाइक  ऐसिड  का  प्रयोग  इन  उपायों  से  कीट  प्रकोप

 30%  से  घटकर  लगभग  6%  हो  गया

 पश्चिस  बंगाल  में  पर्यटक  सविधाएं

 शी  हस्तान  मोल्लाह  :  कया  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सब  है  कि  पदिचिम  बंगाल  सरकार  ने  राज्य  में  पयेटक  सुविधाओं  का  विकास

 करने  के  लिए  एक  योजना  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यह  योजना  केन्द्रीय  सरकार  को  कब  प्रस्तुत  की  गई  और

 सरकार  ने  दस  संबंध  में  अब  तऊ  कया  कायेवाही  की  है  ?

 पयेटन  मंत्री  मोहम्मद  :  से  राज्य  सरकार  से  प्रस्तावों  की  जांच
 उन  पर  विचार  करना  और  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  मंजूर  करना  एक  सतत  प्रक्रिया

 राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  स्कीमों  की  पर्यटन  मंत्रालय  द्वारा  निधियों  की  उपलब्धता  और  परस्पर

 प्राथमिकताओं  पर  निमर  रहत॑  हुए  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  जांच  की  जाती  है  ।

 स्टाफ  इस  यू०  एस०  बिटर  ओबर  लो  पेਂ
 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार

 श्री  विजय  कुमार  यादव  :  कया  बिदेश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीका  में  भारतीय  दूतावास  में  कार्य  कर  रहे  स्थानीय  कमेचारियों  के  वेतन  और
 झन्य  परिलब्धियां  कम  होने  के  कारण  उनमें  असंतोष  व्याप्त

 यदि  तो  क्या  उनकी  शिकायतों  पर  विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  क्या  उनके  बेतत  तथा  अन्य  परिलब्धियों  में  कोई  सुधार  किया  जा  रहा

 बियेहा  संजालय  में  राज्य  मंत्री  के०  मटवर  :  जी  वे  उच्च  वेतन  और

 बेहतर

 लाभों की मांग कर रहे हैं । और : उनकी मांगों पर विज्ञार किया जा रहा है और इसके वित्तीय 68
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 निर्वाह  खर्च  में  बुद्धि  तथा  परिलब्धियों  से  संबद्ध  विद्यमान  मानदंड  और  विदेश  स्थित  मिषनों  में

 स्थानीय  कर्मचारियों  की  सेवा-धा्तों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  मांगों  के  बारे  में  निर्णय  लिया

 भ्रसेल  में  हुई  मंत्री  स्तरीय  बेठक  में  भारत  का  प्रस्ताव

 514.  श्रौ  चिरंजो  लाल  हार्मा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत ने  ब्र्सेल  में  आयोजित  मंत्री  स्तरीय  बैठक  में  व्यापार  बढ़ाने  पर  जोर

 दिया

 यदि  तो  दिये  गये  सुझाव  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  यूरोपीय  अधिक  समुदाय  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  दास  सुर्दी  :  और  भारत  ने

 यूरोपीय  आधिक  समुदाय  आयोग  से  आग्रह  किया  कि  वे  चमड़ा  हाथ से  गुंथे

 तम्बाक्  समुद्री  उत्पादों  और  कुछ  उष्ण-कटिबन्धीय  क्रृषि  वस्तुओं  ज॑से  उत्पादों  के  भारतीय  निर्यातों

 के  लिए  बेहतर  प्रवेश  प्रदान

 यूरोपीय  आथिक  समुदाय  आयोग  इस  बात  पर  सहमत  हुआ  कि  वे  अधिमानों  की

 सामान्यीकृत  प्रणाली  के  अन्तग्गंत  अपने  बाजारों  में  प्रवेश  में  हुए  सुधारों  की  जांच  करेंगे  जिसके
 अथीन  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  द्वारा  विकासशील  देशों  से  होने  वाले  निर्यातों  क ेलिए  रियायती
 दर्तों  की  पेशकश  की  जाती

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  यूमिटों  का  कार्य  तिष्पादन

 515.  भरी  बी०  शोभनाद्रीइवर  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  यूनिट-वार  अतिरिक्त  कपड़ा  उत्पादन  की
 व्ठापित  क्षमता  का  ब्यौरा  क्या  और

 चालू  वर्ष  के  दोरान  इन  यूनिटों  में  अतिरिक्त  श्रमिकों  की  संख्या  में  कटौती  करने  और
 इसके  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवस  और  माननीय  सदस्य
 द्वारा  मांगी  गई  जानकारी  देना  कठिन  है  क्योंकि  प्रदन  में  जित  एककों  केਂ  बारे  में  आनकारी  अपेक्षित

 है  उसको  बिमभिदिष्ट  नहीं  किया  गया  न  ही  उसमें  प्रध्न  के  भाग  में  यहूं  बताया  गया  है  कि

 किस  अवधि  के  लिए  आनका री  मांगी  गई

 हथकरथा  क्षेत्र  में  योजना  प्रों  को  प्नरीक्षा

 516.  थो  यहाबम्त  राय  गड़ाल  पाठिल  :  क्या  बस्श्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कु

 क्या  हथकरधा  आयुक्त  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  हथकरपा  क्षेत्र  की  सभी

 नाओं  की  प्रारम्भ  से  गहराई  से  पुनरीक्षा  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  के  उद्दं ध्य  क्या

 कया  इस  प्रकार  की  पुनरीक्षा  पहले  भी  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  फिर  से  पुनरीक्षा  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  जी  हथकरधा  बिकास

 आयुक्त  के  कार्यालय  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  समस्त  योजनाओं  की  गहन  समीक्षा  का  कार्य
 प्रामीण  प्रबन्ध  आनन्द  को  सौंप  दिया  गया  है  ।

 अध्ययन  में  निम्नलिखित  पहलुओं  को  शामिल  किया  जाएगा  :

 1.  संगठन  के  व्यापक

 2.  संगठन  के  उद्देश्यों  और  कार्यकलाप  के  बीच

 3.  निधियों  के  विभिन्न  स्रोत  और

 4.  राज्यों  के  बीच  निधियों  के  उचित  प्रयोग  के  कुछ  सूचकों  का  व्यापक

 5.  संसाधनों  आदि  के  उचित  प्रयोग  को  प्रभावित  करने  वाले  घटकों  का  पता

 6.  प्रत्यक्ष  और  अध्रत्यक्ष  दोनों  प्रकार  के  उपदानों  का  हिसाब  लगाते  हुए  तथा  लागतों  एवं
 साथ  ही  सृजित  होने  वाले  राजस्व  और  आय  के  ढांचे  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  अनुमानित
 कीमतें  लागू  करते  हुए  सही  लागतों  ओर  इन  परिव्ययों  के  लाभों  का  व्यापक  मूल्यांकन  ।

 विभिन्न  हथकरघा  संगठनों  के  ढांचे  और  प्रक्रियाओं  के  अतिरिक्त  संगठनों  और  बुनकरों/उप-
 भोक््ताओं  के  संबेंधों  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रकरण  अध्ययन  भी  किए  जाएंगे  ।

 ...  श्रष्ययन  का
 उहं  हय

 भावी  नीति  तय  करने  की  दृष्टि  से  विभिन्न  कार्यक्रमों  ओर  योजना  का
 लागत  लाभविश्लेषण  करना  है|

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 हज  ती्  यात्रियों  के  लिए  जहाज  सेवाओं  को  बन्द  करमा

 517.  श्री  मोहम्मद  सहफूज  अलो  खां  :  क्या  बिदेश  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  यह  सच  है  कि  सरकार  का  हज  तीर्थयात्रियों  क ेलिए  जहाज  सेवा  बन्द  करने  का
 बिचार

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ओर

 10



 ही 8  1908  )  लिखित  उत्तर
 >>  ऑी

 सरकार  ने  मध्य  और  निम्न  मध्य  वर्गों  के  हाजियों  क ेलिए  कौन-कौन  से  बेकल्पिक

 उपायों  पर  विचार  किया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एड्शार्डों  :  हज  यात्रियों  के  लिए  समुद्री
 जहाज  सेवा  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भारतोय  व्य'पार  प्राधिकरण  के  कर्मचारियों  को  जबरन  छुट्टो

 518.  श्री  बनवारी  लाल  प्रोहित  :

 ओर  सोडे  रमंया  :  क्या  बाणिव्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  भारतीय  व्यापार  प्राधिकरण  के  संकड़ों  दिहाड़ी  ओर
 नियमित  कमंचारियों  की  जबरन  छुट्टी  कर  दी  गई

 (a)  यदि  तो  इन  कर्मचारियों  की  जबरन  छुट्टी  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  का  इन  कर्मचारियों  को  बहाल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार
 व

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  वास  :  से  टी०  एफ०
 ए०  आई०  द्वारा  कुछ  दोषी  नियमित  कमेचारियों  के  विरुद्ध  अनुशासनहीनता  सम्बन्धी  विधिष्ट
 आरोपों  के  लिए  अनुशासनिक  कायंवाही  की  गई  |  टी०  एफ०  ए०  आई०  के  कुछ  कर्मचारियों
 जितमें  देनिक  मजदूरी  कमंचारी  और  नियमित  कमंचारी  शामिल  टी०  एफ०  ए०  आई०  के
 सर  में  19-1-1987  की  एक  बेठक  आयोजित  करने  की  अनुमति  मांगी  थी  |  अनुमति  देने  से  हम्कार
 किए  जाने  पर  उन्होंने  प्रबन्धक  के  विरुद्ध  उत्तेजक  नारे  लगाए  और  कतिपय  मांगें  सामने  रखीं  जिन्हें
 स्वीकार  नहीं  किया  जा  इन  कमंचारियों  के  जो  कि  घोर  अनुशासन  ध्यंस
 करने  वाले  जानवूककर  अनधीनता  एवं  घेराव  और  बिना  अनुमति  के  गेर-हाजिर  रहने
 जैसे  दुराचरण  के  दोषी  टी०  एफ०  ए०  आई०  कमंचारी  अनुशासन  तथा  अपील  नियमों
 के  उपबन्धों  के  अनुसार  कार्यवाही  की  गई  ।

 जहां  तक  दैनिक  मजदूरी  कमे॑चारियों  का  सम्बन्ध  टी०  एफ०  ए०  आई  इन  कमंचारियों
 की  कुल  जरूरत  के  सम्बन्ध  में  समीक्षा  कर  रहा  है  जो  कि  वाणिज्य  मंत्रालय  के  आन्तरिक  काये

 अध्ययन  एकक  द्वारा  निर्धारित  की

 हथकरघधा  संरक्षण  आदेशों  को  लागू  करना

 519.  श्री  अनम्त  प्रस्ताद  सेठो  :

 श्री  ए०  बो०  पाटिल  :  क्या  शस्त्र  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  हृधकरधा  संरक्षण  आदेश  को  प्रभावी  और
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 है  से  लागू  करने  तथा  उत्पादकता  और  हथकरबथा  उत्पादों  की  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए
 प्रौद्योगिकीय  उन्नति  के  माध्यम  से  हथकरघा  क्षेत्र  को मजबूत  बनाने  हेतु  पुनः  प्रयास  करने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  से  कहा

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों

 को  क्या  प्रोत्साहन  दिये  गये  हैं  और  कया  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किये  गये

 क्या  सरकार  ने  हथकरधा  बुनकरों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  तथा  समाज  के

 जोर  वर्ग  सस्ती  दर  पर  कपड़ा  उपलब्ध  कराने  के  दो  उद्ृंध्यों  से  वर्ष  1976  में  शुरू  की  गई

 कपड़ा  योजनाਂ  की  व्यापक  पुनरीक्षा  करने  का  निर्णय  भी  लिया  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  कृष्ण  जी

 हथकरधा  आरक्षण  आदेश  के  उपबन्धों  को  जोरदार  ढंग  से  लागू  करने  के  उद्द श्य  से

 विकास  आयुक्त  के  तीन  क्षेत्रीय  दिल्ली  पुणे  तथा  कोयम्बटूर  में  स्थापित  किए
 गये  राज्यों  से  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  भी  ऐसी  ही  प्रवतंन  मशीनरी  स्थापित  कर  लें
 जिनका  पूरा  मिधिपोषण  पंत्रर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  किया  जाएगा

 ह8वीं  योजना  के  दौरान  ऐसी  केन्द्रीय  सहायता  प्रतिवर्ष  20%  कम  करके  टेपरिंग  आधार  पर

 होगी  ताकि  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  तक  सम्पूर्ण  व्यय  राज्यों  द्वारा  वहन  किया  जाए  ।

 हथक  रधों  के  आधुनिकीकरण  के  लिये  एक  योजना  1980-81  से  चल  रही  है  जिसके
 करघों  की  खरीद/बदलने/कायाकल्प  के  लिए  राज्यों  को  सहायता  दी  जाती  है  ओर  उतती  ही
 सहायता  राज्यों  द्वारा  दी  जाएगी  ।  इस  सहायता  का  1/3  भाग  अनुदान  के  रूप  में  दिया  जाता  हें
 और  शेष  2/3  भाग  ऋण  आधार  बुनकर  सेवा  कैन्द्र  और  भारतीय  हथकरघा  प्रौद्योगिकी
 संस्थान  प्रोसेसिंग  तथा  डिजायनिंग  के  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकी  के  विकास  में  कार्य रत

 हथक  रघा  विकास  निममों  और  राज्य  शीर्ष  सोसायटियों  द्वारा  करघा-पह्चात्  प्रोसेसिंग
 सदनों  की  स्थापना  हेतु  भी  केन्द्र  सरकार  से  100%  ऋणआधार  पर  सहायता  प्रदान  की  जाती

 जी  हां  ।

 कर्माटक  के  रेशम  बुनकरों  के  लिए  बेहतर

 मर  विफ्णन  सुविधाएं

 520.  भरी  थो०  कृत्ल  राव  :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कर्नाटक  के  रेशम  बुनकर  विपणन  की  गम्भीर  समस्याओं  का
 सामना  कर  रहे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  के  हथक  रधा  निगमों  शीर्ष  सोसाइटि  यों/बुनकर  सहकारी
 समितियों  को  बुनकरों  से  सीधे  रेशम  खरीदने  के  लिए  अनुदेश  जारी  किए  हैं  ताकि  उन्हें  अपने  उत्पादों
 का  लाभकारी  मूल्य  मिल  और
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 बेहतर  विपणन  सुविधाएं  प्राप्त  करने  में  कर्नाटक  के  बुनकरों  की  सहायता  कस्ने/ख़बा
 उपभोक्ताओं  को  बढ़िया  किस्म  के  कपड़े  की  नियमित  सप्लाई  सुनिदिच्त  करने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  अन्य  क्या  कदम  उठाए  गये

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उप-संत्री  एस०  कृष्ण  :  भारत  सरकार  को  हस  प्रकार
 की  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई

 कर्नाटक  सहित  सभी  राज्यों  में  हथकरघा  निगमों/एपक्स  समितियों/बुनकर  सहकारी
 समितियों  की  स्थापना  करने  का  उद्देश्य  निगमों  के  साथ  सम्बद्ध  अथवा  सहकारी  समितियों  के  अंतर्गत

 -  आने  वाले  एकल  हथकरघा  बुनकरों  को  जरूरतों  को  पूरा  करना  था  ।  अतः  उपयुक्त  बुनकरों  से  सौंरच

 रेश्षम  के  वस्त्रों  की खरीद  करना  भी  इन  संगठनों  का  एक  काय॑

 विपणन  उपाय  के  रूप  में  कर्नाटक  की  राज्य  एपेक्स  प्राथमिक

 समितियों  तथा  राज्य  हथकरघा  निगम  को  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  अंशपूंजी  सहायता  दी

 जा  रही  है  जिससे  वे  अपने  बाजार  आधार  को  बढ़ा  सके  तथा  अपनी  अधिप्राप्ति  और  बिक्ियों  में

 वढ्धि  कर  सके  ।  इसके  हथकरघा  सहकारी  समितियों  और  राज्य  हथकरधा  विकास  निगग्मों

 द्वारा  हथकरघा  वस्त्रों  की  बिक्री  पर  20%  की  विशेष  छूट  भी  दी  जाती  इसे  केन्द्रीय  तथा

 राज्य  सरकारों  के  बीच  बराबर  वहन  किया  जाता

 ]

 सोमावर्ती  राज्यों  में  बिदेशियों  की  घुसपंठ

 5?1.  श्रो  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  सीमावर्ती  राज्यों  में  बड़ी  संख्या  में  विदेशी  घुसपंठ  कर  रहे

 यदि  तो  सरकार  के  पास  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  ऐसे  कितने  विदेशी  भारत

 में  बस  गए  हैं  और  उनका  राज्य-वार  ब्यौरः  क्या  और

 सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  थुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  जी  फिर  भी  पाकिस्तान  और  बंग्लादेश  के  साथ

 हमारी  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमाओं  के  पार  से  घुसपैठ  के  छूटपुट  प्रयास  लगातार  किये
 हैं

 ।

 और  :  ऐसा  कोई  व्यक्ति  जो  भारत  का  नागरिक  नहीं  सरकार  की  अनुमति  के

 बगेर  भारत  में  नहीं  बस  सकता  |  जब  ऐसे  व्यक्ति  जो  अनधिकृत  रूप  से  रह  का  पता

 लगता  है  तो  उन  पर  कानून  के  उपबन्धों  के  अनुसार  कार्यवाही  की  जाती

 .
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 कर्माटक  में  भारतीय  भोधोगिक  विकास  बंक

 को  सहायता  से  स्थापित  कताई  मिलें

 522.  श्री  श्रोकान्त  दस  नरसहराज  वाडियर  :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे
 फ्ि

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  की  सहायता  से  कर्नाटक  में  अब  तक  कितनी  कताई
 मिलों  की  स्थापना  की  गई

 इन  कताई  मिलों  की  स्थापना  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों
 द्वारा  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  और

 उन  मिलों  के  क्या  नाम  हैं  और  वे  कहां-कहां  स्थित  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  :  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 बेक  से  सीधे  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करके  कर्नाटक  में  स्थापित  की  गई  नयी  कताई  मिलों  की  संख्या

 नयी  कताई  मिलों  की  स्थापना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  विधियां  नहीं  देती  ।  उपलब्ध
 जानकारी  के  अनुसार  इन  भिलों  में  राज्य  सरकार  की  अन््तग्रेस्त  कुल  राशि  1514.50  लाख  रुपए

 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 जाई०  ही  ०  थो०  ध्ाई०  से  सोषे  यिस्ीय  सहायता  प्राप्त  करके  कर्माटक
 में  स्वापित  की  गई  नयो  कताई  सिलों  को  सूचो

 मिल  का  तास  स्थान

 1.  बानहट्टी  सहकारी  कताई  मिल  बीजापुर
 2.  बेलगांव  सहकारी  कॉटन  कताई  बेलगांव

 मिल

 3.  फारमस  सहकारी  कताई  मिल  धारवाड़

 4.  गोग्टों  टेक्सटाइल  बेलगांव

 5.  बीजापुर  सहकारी  कताई  मिल  बीजापुर
 8.  सहकारी  कताई  मिल

 रायपुर

 १4
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 मिश्र  के  सहयोग  से  जाय  को  पंकिंग  करने  के  लिए

 संयुक्त  उद्यमों  को  स्थापना

 523.  क्षी  राज  कुमार  राय  :  क्या  वाजिण्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  मिश्र  अरब  गणराज्य  के  सहयोग  से  चाय  की  पैकिंग  ओर  वितरण  के

 लिए  उद्योग  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  उद्योगों  की  स्थापना  सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 मिश्र  के  सहयोग  से  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  को  छातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  प्रियरंजन  दास  :  से  सरकार  द्वारा

 मैं०  दो  मिश्र  के सहयोग  से  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  लि०  द्वारा  मित्र  अरब  गणराज्य  में
 एक  ब्लेंडिग-सह-पेंकेजिंग  फैक्ट्री  की  स्थापना  किए  जाने  के  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर  दिया  गया
 एक  संयुक्त  उद्यम  की  स्थापना  की  दार्तें  निम्नोक्त  प्रकार

 (1)  संयुक्त  उद्यम  में  2  मिलियन  अमरीकी  डालर  को  कुल  इक्विटी  शामिल  है  जिसमें  मैं०
 शेमटो  का  अंश  1.02  मिलियन  अमरीकी  डालर  होगा  जबकि  टी  टी  सी  आई  का  अंश  0.98  मिलियन
 अमरीकी  डालर  इसमें  से  25%,  (0.245  मिलियन  अमरीकी  नकद  प्रेषण  के  रूप  में

 होगा  तथा  दोष  0.735  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  निर्यात  आय के  द्वारा

 (2)  जब  तक  भारतीय  चाय  की  निरंतर  सप्लाई  सुनिद्दिचत  तब  तक  संयुक्त  उद्यम
 कम  से  कम  75%  भारतीय  चाय  का  प्रयोग

 (3)  संयुक्त  उद्यम  के  लिए  भारत  से  चाय  की  खरीद  के  लिए  टी०  टी०  सी०  भाई०  एक
 मात्र  खरीद  एजेन्ट

 [  प्रभुवाद  ]

 अफगानिस्तान  के  थिदेहा  मंत्री  को  भारत  यात्रा

 524.  श्री  के  प्रधानों  :  क्या  बिदेह्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सभ  है  कि  1987  में  अफगानिस्तान  के  विदेश  मंत्रों  भारत  के
 दौरे  पर  आये  और

 यदि  तो  उनके  साथ  हुई  बार्ता  के  क्या  निष्कष  हैं  ?

 बिदेश  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  के०  मठबर  :

 75
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 यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  दोनों  पक्ष  आपसी  हित  के  मामलों  पर  बातचीत  जारी

 रखेंगे  और  यह  बात  दोहराई  गई  थी  कि  भारत-अफगान  संयुक्त  आयोग  की  अगली  बंठक  इस  वर्ष

 के  अन्त  में  काबुल में
 |

 वक्षिणी  राज्यों  में  पयंटन  का  समन्वित  विकास

 525.  श्री  के०  कुम्जम्ब  :  क्या  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :
 ः

 क्या  दक्षिणी  राज्यों  में  पयंटन  के  समुचित  विकास  के  लिए  एक  नई  तैयार  की

 जा  रही  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  संत्रो  मोहम्मद  :  और  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  अन्तगंत

 दक्षिणी  राज्यों  में  पयंटन  का  विकास  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।  सातवीं  योजना  के  अन्तगंत  जिन

 बातों  पर  विशेष  जोर  दिया  जा  रहा  वे  हैं--पर्यटक  केन्द्रों  पर  आबास  समुद्र  तट

 स्षलों  का  विक  स  मार्गेस्थ  सुख-सुविधाओं  की  व्यवस्था  चार  दक्षिणी  गंतव्यों  यथा
 मद्रास  एवं  बंगलौर  के  लिए  पर्यटक  चार्टंस  को  बढ़ावा  तथा  उन्नत  प्रचार

 फिल्मों  के  जरिये  दक्षिण  के  परयंटक  आकर्षणों  का  संवर्धन  करना  और  इलैक्ट्रांनिक  मीडिया
 का  संवर्धन  करना  ।

 सोमा  सड़क  संगठन  के  कमंचारियों  की  काम  करने  को  स्थिति

 ३26.  श्री  टो०  बश्वीर  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  सीमा  सड़क  संगठन  के  बहुत  से  कर्मचारी  देश  के  विभिन्न  भागों  में  बर्फीलि  और
 :  हर्णमਂ  सीमाकर्तो  क्षेत्रों  में अमानवीय  स्थितियों  में  कार्य  कर  रहे

 |

 हु  यदि  तो  बया  वे  सेना  के  समकक्ष  बेहतर  सुविधाओं  की  लगातार  मांग  करते  आ
 रहे

 यदि  तो  उनके  अनुरोध  को  मानने  के  लिये  सरकार  कया  कार्यवाही  करने  पर  विद्या
 कर  रही  और

 यदि  तो  इसपे  क्या  कारण  हैं  ?

 ज  रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  अनुसंधान  ओर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  : “  सीमा  संड़क  संगठन  के  बहुत  से  कमंचारी  देश  के  बर्फीले  और  दुर्गंम  सीमावत्ती  क्षेत्रों  में
 रत

 से
 :

 सिविलियन  जनरल  रिजवं  इन्जीनियरी  फोर्स  के  कर्मचारियों  की  यह  मांग
 है  कि  घलसेना  कामिकों  को  मिलने  वाली  सुविधाएं  भी  प्रदान  की  जाएं  ।  चूंकि  सीमा  .  सड़क  संगठन
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 में  जनरल  रिजवे  इन्जीनियरी  भोसं  के  सिविलियन  करंचारी  एवं  थलसेना  के  कार्मिक  सेवा  की  दो
 अलग-अलग  धाराओं  से  संबंधित  हैं  इसलिये  उन्हें  उस  सेवा  पर  लागू  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती
 जिस  सेवा  से  वे  संबंधित  होते  हैं  ।

 फिर  सरकार  ने  हाल  ही  में  जनरल  रिजय॑  इन्जीनियरी  फोसं  के  सिविलियन  कमंचारियों

 की  सेवा  शर्तों  में  सुधार  करके  उनके  राशन  व  कपड़ों  की  मात्रा  बढ़ा  दी  स्थेतिक  क्षेत्रों

 में  मुफ्त  राशन  के  लाभ  दे  जो  कर्मचारी  बर्फ  हटाने  के  कार्य  में  लगे  हैं  उन्हें  बर्फ  हटाने  के  लिए
 भत्ता  दे  दिया  कठिन-दुरगेम  स्थानों  से  अधिक  पारिवारिक  आवास  के  निर्माण  की  व्यवस्था  कर

 दी  इस  समय  जिन  स्थानों  में  विद्येष  प्रतिपूर्ति  भत्ता  मिलता  है  उनकी  संख्या  बढ़ा  दी  उन्हें
 थलसेना  क।भिकों  के समान  अ;ई०  ए०  सी०  एयरलाइंस  के  विमानों  में

 के  लिए  किराए  में  50%  की  रियायत  तथा  इसी  तरह  की  अन्य  रियायतें  भी  दे  दी  चतुर्थ
 केन्द्रीय  वेतन  आयोग  ने  भी  जनरल  रिजवं  इन्जीनियरीਂ  फोर्स  के  सिविलियन  कम  चारियों  की  सेवा

 शर्तों  मे ंआगे  और  सुधार  करने  का  सुझाव  दिया

 उड़ीसा  में  ह्ायुध  कारखाना

 527.  भरी  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  बलांगीर  जिले  के  सेतला  खण्ड  में  आयुध  कारखाने  स्थापित  करने  हेतु  कुल
 कितनी  मूमि  का  अधिग्रहण  किया  गया

 आयुध  कारखाने  की  स्थापना  के  कारण  कितने  ग्रामीण  विस्थापित  हुए  और

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  किए  गए  प्रबन्ध  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  भंत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवराज  वी०

 :  बोलनगीर  में  आयुध  निर्माणी  स्थापित  करने  के  लिए  अब  3728.30  एकड़  सरकारी

 भूमि  और  2670.21  एकड़  तिजी  भूमि  ले  लो  गई  है  ।

 आयुध  निर्माणी  की  स्थापना  से  अब  तक  820  परिवार  विस्थापित  हुए

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  की  एक  योजना  बनाई  गई  जिसमें  ओर  बातों  के

 साथ  प्रत्येक  विस्थापित  परिवार  को  एक  मकान  की  मकान  बनाने  के  लिये  वित्तीय  सहायता
 ओऔर  बुनियादी  सुविधाओं  वाली  बस्तियां  स्थापित  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  उड़ीसा  सरकार

 पुनर्वास  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  समुचित  कदम  उठा  रही  निजी  मूमि  के  मालिकों
 को  अधिग्रहीत  मूमि  के  आधार  पर  मिलने  वाला  मुआवजा  दिया  जा  रहा

 ह
 प्रष्य  प्रदेदा  के  चम्बल  डिवीजन  में  भर्तों  कार्यालय

 528,  भरी  कमोदी  लाल  जाटथ  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 17
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 क्या  मध्य  प्रदेश  के  चम्बल  डिवीजन  में  स्थायी  भर्ती  कार्यालय  और

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  सेना  में  भर्ती  करने  हेतु  उन्हें  कया  सुविधाएं  प्रदान

 की  गई  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  रक्षा  मनूसंधान  और  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुण  :

 नहीं  ।

 चम्बल  डिवीजन  से  बलसेना  में  भर्ती  का  काम  ग्वालियर  स्थित  ब्रांच  भर्ती  कार्यालय

 करता

 27  1987  को  उत्तर  दिए  जाने  के  लिए  अगरबक्तियों

 के  कच्चे  माल  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध

 529.  श्री  नर्रासह  सूयंधंशी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अगरबकत्तियों  के  निर्यातकों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कच्चे  माल  के  निर्यात  पर

 बन्ध  लगाने  और  अन्य  देशों  के  साथ  किए  जाने  वाले  द्विपक्षीय  करारों  में  अगरबत्तियों  के  लिये  कुछ
 प्रतिशत  भाग  सुरक्षित  रखने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिवरंजन  दास  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 समुद्री  खाद्य  प्रोर  मेंढकों  का  निर्यात

 530.  भरी  रणजोत  सिह  गायकवाड़  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समुद्री  खाद्य  के  रूप  में  समुद्री  विशेषकर  मेंढकों  की  कौन-कोन-सी  विभिन्न
 किस्मों  का  निर्यात  किया  जाता

 इनका  किन-किन  देक्षों  को  निर्यात  किया  जाता  और  इससे  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 वर्षव।र  कितनी  आय

 क्या  सरकार  ने  परिस्थिति  की  संरक्षण  कार्यक्रम  को  ध्यान  में  रखते  हुए  समुद्री  खाद्य
 के  रूप  में  मेंढकों  का  निर्यात  प्रतिबन्धित  कर  दिया

 क्या  परिस्थिति  की  संरक्षण  कार्यक्रम  से  मेंढकों  के  निर्यात  में  कमी  हुई  और

 यदि  तो  तत्सरबन्धी  ब्यौरा  क्या  हैं  ?

 78
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 कप»  बाजिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्रो (भी प्रियरंजन दास  कमन»«कम-++मन-नननननन मनन  मन  मनन

 बाजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रियरंजन  दास  :  समुद्री  खाद्य  के  रूप

 में  भारत  से  निर्यात  किए  गये  समुद्री  उत्पादों  की  प्रमुख  किसमें  स्क्वड

 स्प्राट्स  जैसी  मछलियां  आदि  ।  गौण  किसमें  है  :  सजावटी  वीच

 सी  सी  सी  ड्रेंगल  तथा  व्हाइट  स्क्िवल  |

 एक  विवरण  संलग्न

 जी  हां  ।

 और  जीवित  मेंढक  वाणिज्यिक  पैमाने  पर  निर्यात  नहीं  किए  जाते  मेंढक  की

 टांगों  के  सम्बन्ध  में  विगत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  इस  मद  के  निर्यात  में  घटने  की  प्रवृत्ति  रही  जो

 तीचे  दी  गई  है  :

 हा  सात्रा/एसटो  मूल्य

 1981-82  1065  1120.07

 1982-83  1896  471.92

 1983-84  3-84  2428  668.36

 1984-85  2778  777.49

 1985-86  1746  742.73

 जिजरण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  से  समुद्री  उत्पादों  के  देशवार  निर्यात  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :
 भारत  से  समुद्री  उत्पादों  के  देशबार  मिर्यात

 मात्रा  :  मात्रा  टन  में

 मूल्य  :  मूल्य  लाख  २०  में

 उफससससफसकसससासफक:कफससफकफफफ़:कड>  सलफउफउक़सक्क  _  ७  न  उअेनन-नननननग१७22नग£2ग-गन->गऋ२गऋग२ऋ२23ा;गन..
 भंतव्य  स्थान  1985-86  1984-85  1983-84

 1.  मारीएस  211  435  37

 मू०  :  33.08  68.94  14.20

 2.  मोजाम्बिक  2  3  न

 मू०  :  0.59  0.98  न

 3.  कनाडा  19  81  57

 9.47  75.31  50.88

 4,  सं०  रा०  अमरीका  9519  13647  13496

 मू०  :  4606.29  5653.63  4980.57



 80

 सिंखित  उत्तर

 2  3.9.  4

 मूः  ण्ा  6.63

 6.  बेनेजुला
 न  4

 प्ग्य  0.85

 7.  आस्ट्रेलिया  185  212

 मू०  :  105.33  132.37

 8.  श्रीलंका  7897  387

 मू०  :  722.46  927.03

 9.  ताईवान  3717  806

 मूः  427.12  306.71

 10.  हांगकांग  मा०  :  737  253

 मू०  :  204.17  152.99

 11.  जापान  40327  41536

 मूः  27771.41  ६  26035.71

 12.  कोरिया  गणराज्य  मा  :  13

 मू0०  :  0.78  न

 13.  मलयेशिया  1594  1419

 :  289.56  330.32

 14.  नेपाल  4  2

 मूः  0.56  0.16

 15.  न्यूजीलेंड  —  $

 मू०  0.09  0.84

 16.  सिंगापुर  1284  1209

 मू०  447.04  394.70

 17.  थाइलेंड  64

 मू०  13.79  0.11

 18.  बहरीन  545  ,  191

 मू०  ;  39.42  .  35.10

 27  1987

 234

 128.73

 6360  -

 510.69

 7369

 596.74

 937

 243  वा

 37424

 24022.87

 24.87
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 1  2  3  4  5

 19,  साइप्रस  मा  45  14  न्ज्न

 मू०  :  3.50  2.85

 20..  कुव॑त  मा  1826  1391  4063

 मू०  :  355.29  273,42  766.07
 21.  कतर  »  मा  3  40  4

 मु०  ;  2.04  4.46  32

 22.  सऊदी  अरब  12  678  1397

 2.04  84.97  $39.86

 23.  यू०  ए०  ई०  1292  1870  3945

 मू०  :  424.00  423.86  807.14

 24.  शभोमन  मा  104  47  48.

 मू०  :  15.77  14.88  30.71

 25.  चेकोसलोवाकिया  मा  :  न+  2  न

 न  0.32  न

 26,  सोवियत  संघ  मा  :  19  39  80

 मू०  :  9.58  30.39  53.62

 27.  युगोस्लाविया  मा  ;  6  बन
 न

 0.14  ने  न

 28.  बेल्जियम  982  1272  776

 328.36  413.97  $24.52

 29.  फ्रांस  3135  1471  1830

 मूः  745.74  335.71  511.48
 30.  जमंन  जनवादी  मा  :  227  94  181

 गणराज्य  मू०  :  40.51  33.41  83.61

 31.  इटली  284  135  83

 मू०  :  51.55  25.37  23.40

 32.  नौदरलेंड  528  1224  15$1

 345.56  521.55  70032  .

 जय



 लिखित  उत्तर  27  1987

 1  2  3  4  5

 33.  आयरलेंड  3  न+  26

 मू०  :  1.44  पा  41.90
 34.  ब्रिटेन  4818  4146  4489

 मू०  :  2267.35  2041.91  2050.13
 35.  यूतान  2025  318  282

 :  205.48  62.30  28.95
 36.  स्पेन  2229  236  178

 329.71  37.24  19.45

 37.  स्विटजरलेंड
 मा

 नगण्य  —_—  96

 मू०  :  0.76  न  10.45

 38.  अल्जीरिया  _  न  32

 मू०  :
 ना

 न  8.80

 39.  ब्राजील  न+  _  337

 णा
 न  38.51

 40.  अंटाकंडिक  क्षेत्र  मा  :  --  18

 मू०  :  का  मु  194
 41.  दइ्०यभन  --  _  150

 मू०  :
 ना  ना  1.26

 42.  जन  लोकतंत्रीय  बन  बन  29
 गणराज्य  6.42

 43.  स्वीडन  “-  _  नगण्य

 बे  :
 णा  ना  0.30

 पोग  :  83651  *  86187  92691

 39799.98  38428.97  47302.04
 न्अरक०»»»»>जकनममकन+«-«-क  —

 वर्ष  1986  में  बहेज  के  कारण  मोतें

 531.  भरी  भुल्लावल्लो  रामचजयान  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1986

 के  दौरान  दहेज  के  कारण  राज्यवार  कितनी  मौतें  हुई  ?

 लोक  दिकायत  तथा  पेंहान  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  1986  के  दोरान  दहेज  के  कारण  हुई  मौतों  के  सूचित  किए  गए  मामले  के  बारे  में

 राज्यवार  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दो  गई
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 सं०  राज्य  का  नाम

 .  अरुणाचल  प्रदेश

 असम

 «  बिहार

 गुजरात
 .  हरियाणा
 .  हिमाचल  प्रदेश

 .  जम्मु  और  कर्मीर

 .  कर्नाटक

 10  केरल

 .  मध्य  प्रदेश

 12.  महाराष्ट्र

 13.  मणिपुर

 14,  मेघालय

 15.  मिजोरम

 16.  नागालेंड

 17.  उड़ीसा

 18.  पंजाब

 19.  राजस्थान

 20.  सिक्किम

 21.  तमिलनाडु

 22.  त्रिपुरा

 23.  उत्तर  प्रदेश

 24.  परिचिम  बंगाल  '

 छ
 09०9

 +3
 6

 (४

 +

 wp

 कल  कब

 लिखित  उत्तर

 1986  के  दोरान  दहेज  के  कारण

 हुई  मोतों  के  सूचित  मामलों  की

 119  तक )

 शुम्य
 6

 24

 7

 47

 3

 शून्य
 54

 ]

 शून्य
 8

 शून्य

 शुन््प

 शून्य

 धन्य

 शून्य
 27

 84

 श्न्य
 28

 शून्य

 386

 दिप्पणो  :  आंकड़े  मासिक  अपराध  पर  आधारित  हैं  और  उन्हें  अस्थायी
 समझा  जाए

 ।
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 अभ्तर्देशीय  जल  परिवहन  ओर  थ्यापार  के  संबंध  में  भारत

 बंगलादेश  वार्ता

 532.  श्री  टो०  बाल  भौड़  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  1987  के  भप्रन्तिम  सप्ताह  में  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन
 ओर  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  भारत-बंगलादेश  वार्ता  हुई

 यदि  तो  वार्ता  की  मुख्य  बातें  क्या  ओर

 डसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  शाज्य  सन्त्रो  के०  मटवर

 और  भारत  और  वंगलादेश  के  बोच  अन्तर्देशीय  जल  मार्ग  और  व्यापार  संबंधी

 प्रोतोकोल  की  अवधि  4-10-86  को  समाप्त  हो  गई  थी  ।  तब  से  इसे  इसका  नवीकरण  होने

 दर-माह  आधार  पर  बढ़ाया  जा  रहा

 बंगलादेश  के  नौवहन  और  अन्तरदेंशीय  जल  परिवहन  सचिव के  नेतृत्व  में  बंगलादेश  का

 एक  प्रतिनिधि  मंडल  28  से  30  1987  तक  बातचीत  के  लिए  नई  दिल्ली  की  यात्रा  पर

 आया  इस  बातचीत  में  मुख्यतः  प्रोतोकोल  का  कार्यात्मक  मामलों  तथा  उन  मार्गों  पर

 जिनकी  देलरेश्ल  भारतीय  मार्गस्थ  यातायात  के  इस्तेमाल  के  लिए  बंगलादेश  द्वारा  की  जाती
 सेवाओं  के  रख-रखाव  तथा  प्रावधान  के  लिए  वा्िक  प्रभार  के  मुगतान  पर  ध्यान  दिया  गया  कुछ

 मसलों  पर  बातचीत  पूरी  नहीं  हो  सकी  ।  इन  पर  ढाका  में  बातचीत  की  जाएगी  ।  आशा  है  कि

 यह  बातचीत  1987  से  पहले  होगी  ।

 अधिकाधिक  कताई  सिलों  की  स्थापना  करने  सम्बन्धो  प्रस्ताव

 533.  श्री  अमरसिह  राठवा  :

 ,  ओऔी  चिस्तासणो  जेता  :  क्या  बस्त्र  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 देश  में  कायंरत  कताई  मिलों  की  संख्या  कितनी  है  और  प्रति  वर्ष  कितने  धागे  का
 उत्पादन  होता

 वर्ष  1986  के  अन्त  तक  कितने  कताई  मिलों  को  बंद  किया  गया  है  भौर  इसके  क्या
 कारण  ह

 क्या  देझ  में  धागे  की  मांग  को  पूरा  करने  तथा  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  धागे  के  उत्पादन
 में  बृद्धि  करने  हेतु  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  और  अधिक  कताई  मिलों  की  स्थापना  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  और

 (a)
 यदि  तो  तश्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 oe  ८.

 ध्थ 4
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 बस्तर  सरज्ञालय  के  राज्य  सन््त्रो  रामनिवास  3  1986  के
 स्थिति  के  देद्ा  में  चल  रही  सूती  व॑स्त्र  कताई  मिलों  की  संख्या  742  वर्ष  1986

 के  दोरान  कताई  मिलों  द्वारा  याने  के  अनुमानित  उत्पादन  की  मात्रा  875  मिलियन  कि०
 ग्रा०  रही  ।

 1986  के  अन्त  तक  बन्द  पड़ी  कताई  मिलों  की  संख्या  43  कताई  मिलों

 के  बन्द  होने  के  मुख्य  कारण  हैं  :  वित्तीय  श्रमिक  समस्याएं

 और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वर्तमान  कताई  क्षमता  अनुमानित
 आवश्यकता  से  अधिक  पहले  ही  हो  गई  है  ।  इस  प्रकार  देश  में  अतिरिक्त  कताई  क्षमता  के  सुजन  के

 लिए  सीमित  गुंजाइश

 ओतगर  में  गुलमग  अमोद  परियोजना  के  लिए  आवंटित  धमराशि

 534.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचम्रत  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्रीनगर  में  गुलमर्ग  शीतक/लीन  आमोद  परियोजना  के  लिए  सातवीं  योजना  के

 गत  कितनी  धनरादि  आबंटित  की  गई  और

 परोजनजा इस  परियोजना  का  कितना  प्रतिशत  कार्य  पूरा  हो  गया  है  और  इस  समूची  परियोजना

 का  काये  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  और  विहार-स्थलों  और  शीत
 कालीन  क्रीडाओंਂ  की  स्कीम  के  अन्तगंत  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  सेक्टर  में  325  लाख

 रुपए  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  को  गयी

 गुलमर्ग  में  शीतकालीन  क्रीडाओं  का  विकास  करने  हेतु  1968  में  स्थापित  किया  गुलमर्गं
 हिम  क्रीडा  परियोजना  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  की  एक  सतत  प्लान  स्कीम  परियोजना  के

 लिखित  संघटक  अब  तक  पूरे  हो  चुके  हैं  :

 1.  तंगमगे-गु  नमग॑  सड़क  का  निर्माण  हो  चुका

 2.  बर्फ  हटाने  वाले  उपकरण  का  आयात  किया  गया  और  जम्मू  एवं  कदमीर  राज्य  सरकार

 को  हस्तांरित  कर  दिया  गया  ।

 w  ,  हिम  भारती  की  स्थापना  व्यावसायिक  सकी  प्रद्षिक्षकों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  की

 गई  है  और  यह  अधिक  ऊचाई  की  चट्टान  की

 आइस  आदि  जैसे  विभिन्न  शीतकालीन  खेलों  में  प्रशिक्षण

 की  सुविधाएं  प्रदान  करता  है  ।

 4.  ऐरियल  चेयर  सकी  लिफ्ट्स  आदि  स्थापित  की  गई  हैं  ।
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 5,  प्रशिक्षण  के  उदंश्य  से  अभी  हाल  ही  में  400  सकी  सैट्स  आयात  किए  गए  हैं  ।

 परियोजना  के  निम्नलिखित  संघटकों  का  अभी  निष्पादन  किया  जाना  है  :

 1.  हिम  भारती  गुलमर्ग  के  भवन  का  निर्माण

 2.  भारत  पयंटन  विकास  निगम  द्वारा  गुलमगं  में  केन्द्रीय  रूप  से  तापित  होटल  का
 निर्माण  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  सरकार  ने  भी  गुलमर्गं/तंगमर्गं
 परियोजना  का  विकास  करने  के  लिए  345.25  लाख  रुपए  की  राशि  आबंटित  की  इसके  अलावा

 राज्य  सरकार  का  14  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  केवल  कार  लगाने  का  भी  एक  प्रस्ताव

 है  ।

 निकोबार  शोर  लक्षद्वोप  द्वीप  समूहों  में  पयंटन  के
 विकास  के  लिए  स्वीकत  योजनाएं

 535.  डा०  ए०  के०  पढेल  :  क्या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  पिछले  27  दिसम्बर  को  द्वीप  समूह  विकास  प्राधिकरण  की  उस  बंठक  में

 भाग  लिया  था  जिसमें  निकोबार  और  लक्षद्वीप  द्वीप  समूहों  के  विकास  की  योजनाओं  को

 स्वीकृति  प्रदान  की  गई  और

 यदि  तो  इन  द्वीप  समूहों  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  कौन  सी  विशिष्ट  योजनाएं
 स्वीकृत  की  गई  हैं  और  प्रत्येक  के लिए  क्या  समयबद्ध  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  ?

 पर्यटन  मंत्रो  मोहम्भद  :  और  यह  निर्णय  लिया  गया
 था  कि  पयंटन  के  कार्यक्रम  को  एक  एकीकृत  पंकेज  के  रूप  में  बनाया  जाना  चाहिए  ।  तथापि  इन  द्वीपों
 में  पयंटन  के  विकास  के  लिए  कोई  विशिष्ट  स्कीमें  अनुमोदित  नहीं  की

 दिल्ली  छाती  में  हर्वेध  निर्माण  के  मामले

 536.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  क्या  रक्षा  मंत्री  दिल्ली  छावनी  में  अवैध  निर्माण  के
 मामलों  के  बारे  में  30  1986  के  अतरांकित  प्रदन  संख्या  1872  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अब  तक  कितने  मामलों  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  है  और  उनका  ब्यौरा  क्या
 और

 कया  अवंध  निर्माण  के  सेंतीस  मामलों  की  सूची  में  कोई  और  मामले  शामिल  किए
 गए  हैं  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  सें  रक्षा  अनुसंधान  झोर  विकास  विभाग  में  राज्य  सन््त्रो  अरुण  :
 और  37  मामलों  में  से  ।4  मामलों  न्यायालयों  द्वारा  दोष  मुक्त  या  जुर्माना  करके  या

 86



 8  1908  लिखित  उत्तर

 छावनी  1924  के  प्रावधानों  के  दिल्ली  छावनी  बोर्ड  द्वारा  वापिस  लेकर  निपटा

 लिया  गया  इस  सूची  में  अवेध  निर्माण  के  18  मामले  जुड़  गए  इनमें  से  8  मामले  निपटा

 लिए  गए

 इन  सभी  55  (38+ 18)  मामलों  के  ब्यौरे  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विवरण  में  दिए  गए

 हैं  [  प्रंथालय  में  रखे  गए  |  वेखिए  संस्था  एल०  टो०  3744/87]

 भारतीय  नोसेना  द्वारा  एस्कार्ट  फ्लोटिंग  ड्राई  डक  को  खरीद

 537.  औ  समत  कुसार  संडल  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  भारतीय  नौसेना  ने  अन्सिम  रूप  से  एस्कार्ट  फ्लोटिंग  ड्राई  डाक  खरीदने  और

 इसे  अंदमान  स्थित  नौसेना  अड्डे  पर  रखने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसे  कितने  मूल्य  पर  खरीदा  गया  और

 इस  ड्राई  डाक  को  अंदमान  ले  जाने  में  अनुमानित  कितना  व्यय  होगा  ?

 रक्षा  मंत्री  बिदवनाथ  प्रताप  :  और  भारतीय  नौ  सेना  के  लिए
 फ्लोटिंग  ड्राई  डाक  खरीदने  के  प्रघन  पर  सरकार  विचार  कर  रही  इस  बारे  में  जिन  फर्मों  ने

 सरकार  को  अपने  प्रस्ताव  भेजे  हैं  उनमें  एस्कार्ट  भी  शामिल  हैं  ।

 एस्कार्ट  ने  बम्बई  से  अंदमान  तक  परिवहन  की  लागत  52  लाख  रुपये  बताई

 कपास  का  समर्थन  मृल्य

 538.  श्री  जगदोद्ा  अवस्थी  :  कया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84,  1984-85,  1985-86  और  1986-87  के  फसल  वर्षों  में  कपास  और
 पटसन  के  क्या-क्या  समथ्थंन  मूल्य  रहे

 (a)  क्या  अगल्ली  फसल  वर्ष  के  लिए  इन  वस्तुओं  के  समथंन  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  की
 संभावना  और

 यदि  तो  उन  कारणों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  इस  प्रकार  की  वृद्धि  के  लिए  ध्यान
 में  रखा  जाता  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  उपसंत्री  एस०  कृष्ण  :  वर्ष  1983-84  से  1986-87
 तक  के  लिए  रुई  की  न्यूनतम  समर्थन  कीमतें  तथा  कच्चे  पटसन  की  न्यूनतम  कानूनी  कीमतें  विवरण
 में  दर्शाई  गई

 ह

 वर्ष  1987-88  के  लिए  कपास  की  न्यूनतम  समर्थन  कीमत  अभी  निर्धारित  की  जानी

 हा
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 जबकि  7-88  पटसन  मौसम  के  लिए  कच्चे  पटसन  में  की  न्यूनतम
 काननी  कीमत  बढ़ाकर  240  र०  प्रति  क्विटल  कर  दी  गई  है  '

 न्यूनतम  समर्थन  कीमतें/कानूनी  न्यूनतम  कीमतों  कृषि  लागतों  तथा  कीमतों  संबंधी

 आयोग  की  सिफारिशों  को  तथा  साथ  ही  अन्य  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित  की  जाती

 और  इस  प्रकार  निर्धारित  कीमतें  न  केवल  वस्तु  की  उत्पादन  लागत  को  कवर  करती  है  बल्कि

 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्साहन  के  रूप  में  किसान  को  लाभ  भी  उपलब्ध  कराती

 विवरण

 वर्ष  84-85,  85-86  तथा  86-87  के  लिए
 राई  को  कोमलें  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :

 प्रति

 खत 1. बंगाल देशी/जी-27 319  327 340  रण  भय
 किस्म  एफ०  ए०  क्यू०  के  लिए  कपास  की  हाजिर

 समर्थन  कीमतें

 5. संजय/|सी जे-73 385  84-85  85-86  86-87

 छोटे  रेश  बालो

 बंगाल  देशी/जी-27  405  4327  340  345

 2,  एल  329  337  350  --

 3.  वागाद/|कालागिन  344  353  365  410

 सध्यम  रेशे  बालो

 4.  जे-34/बीकानेरी  नर्मा  385  395  420  420

 $.  संजय/|सी  385  395  420  425

 6,  एम  9  पी  405  410  430  435

 7.  लक्ष्मी  कपास  420  425  440  440

 उत्तम सध्यम रेश बालो 8. जयोधर 385 395 9. जयाधर 395 405 420 420 गौरानी 22/46 395 405 420 4235 777 |अगाट्ठी 400 425 430 लक्ष्मी वी/हम्पी 420 430 445 445
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 13.  खानदेशी  विरनार/वाई/
 का

 ज्योति 425 436 452 452 ए के 235 तथा के एच 447 452 470 470 ए5/9/खंडवा 2 44] 455/52. 472/489. 475 एल 456 467 465. 490 जी कपास 495 दिग्विजय ए 505 520 520 दिग्विजय बी और 465 477 495 495 20. गुजरात 503 520 520 महाराष्ट्र 465 477 495 495 लम्बे रेत वाली 22. सी यू | डी एच एम सी एच 492 500 500 3०] 23. ओ 2 492 500 500 505 24. ओ एस 497 न -- ++ 25. देविराज 505 505 26, जे के एच वाई 527 535 55 548 उत्तम सस््थे रेझे बालो 27. एच 4 527 535 535: ३40 28. शंकर 6 540 550 590 555 29. शंकर 4 ख 550 550 555 30. वमयू सी यू 9 एम सी यू 5. भारत 547 555 555 555 वारालक्ष्मी 485 492 492 497 32. वारालक्ष्मी 547 555 553 33. वारालक्ष्मी 480 487 487 49३ 34, वारालक्ष्मी 568 577 577 577 35. डी सी एच 32 590 600 600 605 36. सुविन 900 900 900 900
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 1983-84  से  1986-87  तक  करे  पटसन  में  को  न्यूगतम

 कानूनी  कीमत  निस््तोक्त  प्रकार  थी  :

 पटसन  मौसम  कीमत  २०  प्रति  विवन्टल

 लाई-जून
 1983-84  185

 1984-85  195

 1985-86  215

 1986-87  225

 अन्तर  ज्योय  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  योजना

 539.  झी  जगदीदा  हबस्थी  :  कया  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  अन्तर्राज्यीय  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  किसी  योजना  को

 अस्तिम  रूप  दिया  ओर

 (w)  यदि  तो  सातवीं  योजना  के  लिए  उसका  राज्यवार  रूपरेखा  सहित  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  मंत्री  मुफ्ती  मोहस्सद  सईद  :  पर्यटन  मन्त्रालय  सभी  राज्यों/पंघ  शासित  क्षंत्रों

 में  पयेटन  आधारिक  संरचना  के  सुजन  पर  बल  देते  हुए  स्थदेशी  पर्यटन  का  संवर्धन  करने  पर  जोर

 दे  रहा  इस  मीति  के  अमग्तगंत  बजट  परयंटकों  को  आवास  मुहैया  कराने  के  लिए  देश  के  विभिन्न

 भागों  में  पयंटक  मार्गस्थ  सुविधाओं  और  यात्रिकाओं  का  निर्माण
 किया  जा  रहा  इसके  वन्य-जीव  अम्यारण्यों  के  दृष्यावलोकन  हेतु  वाहनों/हाथियों  की

 श्रीद  पेदल-अमण  उपकरण  की  खरीद  करने  और  साथ  ही  साथ  ट्रंकर्स  हट्स  आदि

 के  निर्माण  के  वास्ते  सहायता  भी  प्रदान  की  जा  रही  है  ।  मंत्रालय  विभिन्न  राष्यों  में  प्रमुख  मेले  और

 स्यौहारों  के आयोजन  में  भी  सहायता  प्रदान  कर  रहा  यह  सभी  कार्यकलाप  स्वदेशी  पर्यटन  का
 संवर्धन  करते

 विभिन्न  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  स्वदेशी  पर्यटक  यातायात  का  संवर्धन  करने  के  लिए
 अपने  राण्यों/संध  शासित  क्षंत्रों  के अन्दर  और  उससे  वाहर  एक  मुद्दत  यात्राओं  का आयोजन  करते

 पर्यटन  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  निधियों  का  आवंटन  राज्य-वार

 आवास  विकास  समिति  का  कार्य  निष्पादन

 540.  भरी  जगदीहा  अवस्थोीं  :  क्या  पयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 आवास  विकास  समिति  का  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  वर्ष  कार्य  निष्पादन  किस

 प्रकार  रहा  और  इस  समिति  को  प्रतिवर्ष  कितनी  घनराशि  दी  और

 इस  समिति  ने  आरम्भ  से  अब  तक  उत्तर  प्रदेश  और  मध्यप्रदेश  में  किन-किन  योजनाओं

 को  अपने  हाथ  में  लिया  है  और  उनको  पूरा  करने  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 पर्यटन  मश्त्रो  मोहम्मद  :  भारतीय  यात्री  आवास  विकास  समिति  ने

 अमर  नन््दमेहर  ओर  बिहार  में  एक-एक  यात्रिका  का  निर्माण  कार्य  पूरा  कर

 लिया  ओंकारेद्वर  ,  कराईकल  और  वुन्दावन  में  कार्य

 चल  रहा  गंगा  बिहार  ऋषिकेश  ओर  नैनादेवी

 मेंभी  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  करने  की  उनकी  योजना  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  साथ  विभिम्न

 अन्य  स्थानों  पर  उपयुक्त  मूमि  के  आबंटन  के  लिए  आगे  बातचीत  चल  रही

 पिछले  पांच  वर्षों  के  नीचे  वणित  सहायता  अनुदान  समिति  को  रिलीज  किए  गए  थे  :

 198 1-82  5-00  लाछ  रुपये

 1982-83  500  लाख  रुपये

 1983-84  8'00  लाख  झुपये

 1984-85  17-00  लाख  रुपये

 198:-86  15°00  लाख  रुपये

 जोड़  50:00  खाल  रुपये

 उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  निम्नलिखित  परियोजनाएं  शुरू  की  गई

 (i)  उत्तर  प्रदेश  :

 नन््दमेहर  और  वृन्दावन  सम्पूर्ण  वुन्दावन  कार्य
 जल  रहा

 (ii)  भष्य  प्रदेश  :

 अमरकंटक  और  चित्रकूट-सम्पूर्ण
 .

 ओंका  रेशवर  और  महेद्वर--काय्ये  चल  रहा  है  ।

 पश्चिसो  देशों  के साथ  भारत  व्यापार  सम्तुलन

 541.  श्री  छारण  नेहरू  :  क्या  बालिम्य  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  :

 भारत  द्वारा  वर्ष  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  इटसी
 ओर  सोवियत  संघ  के  साथ  किये  गये  निर्यात  और  आयात  के  तुलनात्मक  जकड़े  क्या  और
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 वे  लाना  सससस

 इन  देशों  केःसाथ  व्यापार  सम्तुलन  में  सुधार  करने  के  लिए  यदि  कोई  उपाय  किए  जा

 रहे  तो  वे  क्या  हैं  ?

 कवि  भंजालय  में  राज्य  मग््री  प्रिपरंजन  दास  :  उल्लिखित  देश्षों  के

 संबंध  में  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  मारत  के  निर्यात  तथा  आयात  के  स्थिति  निम्नोक््त

 प्रकार

 :  करोड़  ९०

 1984-85  1985-86

 निर्यात  612-60  538-23

 जायात  933°47  1248°76

 संयुक्त  राज्य  अमरोका

 निर्यात  1765-83  1994-48

 आयात  1700-59  2085-86

 फ्रांस

 निर्यात  191-45  19999

 आयात  357:63  615°12

 इटली

 निर्यात  212-94  21694

 आंयात  296-75  319°74

 सोजियत  संघ
 *'  '

 निर्यात  1879-64  1937-44

 आयात  1788°10  1672:82

 टिप्पणी  :  निर्यात  के  देशवार  ब्योरे  में  कच्चे  पेट्रोलियम  का  निर्यात  शामिल  नहीं  है  ।

 स्लोत  :  डी०  जी०  सी०  आई०  एड  कलकत्ता

 निर्यात  संवर्धन  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  गए  हैं  ।  उनका  उददद्य  ऐसे  माल  के
 दम  जो

 प्रौद्योगिकी  में  समसामयिक  भौर  कीमतों  में  प्रतियोगितात्मक  प्रेरित  करने
 निर्यातों  क ेलिए  अधिश्षेषों  का  सृजन  करना  और  निर्यातों  को  लाभप्रद  बैंभोना  इसके  साथ  ही

 मे  कुशल  आयात-प्रतिस्थापन  संवर्धन  के  लिए  विद्याष  रूप  से  बलक  आयातों  के  क्षेत्र  अमेक
 कदम  उठाए  विभिम्न  व्यापार  संवर्धन  उपायों  जंसे  ब्यापार  प्रतिनिधिमंडलों  के
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 आदान  प्रदान  और  समय-समय  पर  संयुक्त  समितियों  की  बैठकें  आयोजित  करके  विभिन्न  देशों  को
 निर्यात  बढ़ाने  के लिए  सतत  प्रयास  किए  जा  रहें  जहां  तक  सोवियत  संघ  का  संबंध  व्यापार

 सन्तुलिंत  आधार  पर  अपरिवरतंनीय  भारतीय  रुपए  में  किया  जाता  है  और  सोवियत  संघ  द्वारा  भारत
 से  की  गई  कोई  भी  खरीदारियां  सोवियत  संघ  द्वारा  भारत  से  आयात  करने  के  लिए  की  जाती

 इन्जी  नियरिंग  सामान  फा  आयात  और  लिर्यात

 542.  भी  अरुण  नेहरू  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84,  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  भारी  और  हल्के  इ  जीनियरी

 सामान  के  निर्यात  से  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  और

 इसी  अवधि  के  दौरान  इसी  प्रकार  की  मशीनरी  के  आयात  पर  कितनी  विदेशी  मद्रा

 अजित  की  और

 इसी  अवधि  के  दोरान  इसी  प्रकार  की  मशीनरी  के  आयात  पर  कितनी  बविदेश्षी  मुद्दा
 खर्च  की  गई  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिपरंजन  दास  :  और  1983-84

 1984-85  तथा  1985-86  के  दौरान  लोहे  इस्पात  को  इंजीनियरी  मदों  अर्थात्  मशीनों

 तथा  परिवहन  उपस्कर  और  धातु  निर्मित  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  भारत  के  निर्यातों  तथा  आयातों  का

 उ्यौरा  निम्नोकत  प्रकार  है  :

 1983-84  1984-85  1985-86

 निर्यात  758:68  880'25  760 29
 आयात

 |
 3322-21  3167-92  3683-73

 स्रोत  ;  डी  जी  सी  भाई  एण्ड  कलकत्ता  ।

 दिल्लो  में  फेंशन  संस्थान

 543.  भ्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  17-1-87  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  इस

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  सरकार  का  दिल्ली  में  फेंशन  संस्थान  की  स्थापना  करने  का

 विचार

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  और

 हस  संस्थान  के  मुरुष  उद्द  दय  क्या  होंगे  ?
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 वस्त्र  संत्रालय  में  उपसंत्रो  एस०  कृष्ण  :  भौर  राष्ट्रीय  फेंशन

 प्रौद्योगिकी  संस्थान  ने  सम्राट  नई  दिल्ली  में  किराए  की  जगह  में  पहले  ही  कार्य  करना  आरम्भ

 कर  दिया  संस्थान  के  स्थायी  स्थान  के  बारे  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 संस्थान  की  स्थापना  फंशन  उद्योग  की  सेवा  तथा  प्रशिक्षण  सम्बन्धी

 आवध्यकताओं  को  पूरा  करने  के  उहं दय  से  की  गई

 जसंत्र  संघीय  गण  नोवरलेंड  भोर

 कुबंत  से  आयात

 544.  श्री  जगवोश  प्रवस्थो  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84,  1984-85  और  1985-86  के  दौरान  जमंन  संघीय  गणराज्य

 नीदरलेंड  और  कुवंत  से  लिये  गए  आयात  की  प्रमुख  मर्दे  क्या-क्या  और

 प्रत्येक  वर्ष  में  प्रत्येक  मद  का  भारतीय  मुद्रा  के  रूप  में  कितने  मूल्य  का  आयात  किया
 गया  ?

 बाजिण्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  प्रियरंजन  दस  सुन्शी  :  और
 जमं॑न  संघीय  नीदरलंड  तथा  कुवेत  सहित  विभिन्न  देछों  से  मदों  के  आयातों  की
 मात्रा  तथा  मूल्य  से  सम्बन्धित  आंकड़  आफ  दी  फारेन  ट्रेंड  आफ  इंडिया  वाई  कंट्रीज

 नामक  प्रकाशन  में  प्रकाशित  किए  जाते  इस  प्रकाशन  का  नवीनतम  अंक

 1983-84  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 जिवेखम  में  शिल्पकारी  के  लिए  विषणन  ओर  बिस्तार  सेवा  केन्द्र

 545.  श्री  पो०  ए०  एस्टनी  :  वया  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  का  छिल्पकारों  के  लिए  त्रिवेन्द्रम  में  विपणन  और  विस्तार  सेवा
 केन्द्र  खोलने  सम्वन्धी  प्रस्ताव  पिछले  9  वर्षों  से हस्तशिल्प  विकास  आयुक्त  के  पास  लंबित  पड़ा  हुमा

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  स्वीकृति  दिये  जाने  की  सम्भावना  और

 क्या  त्रिचूर  में  विषणन  और  विस्तार  सेवा  केन्द्र  को  सुदुढ़  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मर्जी  एस०  कृष्ण  :  और  त्रिवेस्द्रम  के  एक
 अतिरिक्त  विपणन  ओर  सेवा  विस्तार  केन्द्र  खोलने  के  लिए  केरल  के  विकास  निगम  से

 1985  में  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  ।  ग्रामीण  प्रबंध  आनन्द  द्वारा  देह  में

 काम  करने  वाले  मौजूदा  केन्द्रों  का  मूल्यांकन  अध्ययन  पूरा  करने  के  बाद  ही  इस  मामले  पर  निर्ण
 लिया  जाएगा  ।

 संवर्धनात्मक  कार्य-कलाप  आरंभ  करने  के  लिए  केन्द्र  के  पास  पर्याप्त  स्टाक
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 हाथी  दांत  से  बनी  वस्तुक्षों  को  बिक्ती  पर  प्रतिबस्ध

 546.  श्री  पी०  ए०  एंटनी  :  कया  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  हस्तशिल्प  विकास  निगम  को  हाथी  दांत  से  बनी  वस्तुओं  की  बिक्री

 पर  प्रतिबंध  से  छूट  देने  क ेलिए  केरल  सरकार  से  कोई  अम्यावेदन  मिला  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  भनन््त्री  रामतिवास  :  केरल  सरकार  से  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  औपचारिक  अम्यावेदन  नहीं  मिला  है  ।

 प्रहन  ही  नहीं  उठता  ।

 बंगलावेश  से  ह्राए  आदिवासी  शरणायियों  का  स्वदेश  लोटना

 547.  श्री  जी०  भूषति  :

 हरी  सोमनाथ  रथ  :

 श्री  नारायण  चोबे  :

 प्रो०  रामक् ष्ण  सोरे  :

 श्री  लक्ष्मण  सलिक  :

 शओी  बलवर्न्तासह  रामूबालिया  :

 झी  एस०  एस०  ग्रड्डी  :

 शीमती  वसवराजध्वरी  :

 श्री  एच०  एन०  नम्जे  गोडा  :

 शी  इख्रजीत  गुप्त  :

 श्री  सो०  साथव  रेडडो  :

 डा०  यो०  एल०  दोलेश
 श्री  पी०  एस  ०  सईद  :

 श्री  कृष्ण  सिह  :

 गोरी  हांकर  राजहूंस  :

 शी  रामस्थरूप  राम  :

 झी  घशवंत  राव  गडाश  पाठिल  :

 श्री  कालोप्रसाद  पांडेय  :

 शी  भुकल  बासनिक  :

 श्री  प्रकाश  थो०  पाटिल  :
 झी  अजय  विश्वास  :

 भी  आर  एस०  भोये  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करं गे  कि  :

 पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  बंगलादेश  की  चटगांव  पहाड़ियों  स ेकुल  कितने  चकमा
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 आदिवासी  लोगों  ने  त्रिपुरा  और  भारत  के  अन्य  स्थानों  में  प्रवेश  किया  और  31  1987  को
 उनकी  कुल  संख्या  कितनी

 अब  तक  कितने  कमा  छरणार्थी  स्वदेश  मेज  दिए  गए

 छारणाथियों  को  वापस  अपने  देदा  मेजने  की  प्रक्रिया  पूरी  करने  में  विलम्ब  के  क्या
 कारण

 क्या  इन  चकमा  शरणाथ्थियों  को  वापस  अपने  देश  भेजे  जाने  के  बारे  में  1987
 में  हुई  भारत  बंगलादेश  वार्ता  के  दौरान  चर्चा  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  परिणाम  क्या  निकले  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  नटबर  31  1987  सब्

 बंगलादेशा  से चकमा  आदि  जाति  के  35,859  धरणार्थी  सीमा  पार  करके  भारत  में  प्रवेश  कर  चुके

 अभी  तक  किसी  भी  छरणार्थी  को  स्वदेश  प्रत्यावतित  नहीं  किया  गया

 जिन  हारणाथियों  को  15  जनवरी  से  स्वदेषा  प्रत्यावरतित  किया  जाना  उन्हें  इस

 बात  का  डर  था  कि  वे  वापस  अपने  घर  जाने  के  बाद  वहां  सुरक्षित  नहीं  रह  पाएंगे  इसलिए  उन्होंने

 यहां  से  जाने  से  इन्कार  कर

 हां  ।

 उस  बैठक  में  इस  बात  पर  सहमति  हुई  थी  कि  स्वदेश  प्रत्याव्तन  की  कारंवाही  15
 को  शुरू  की  तथापि  ऊपर  में  बताए  गये  कारणों  से  यह  कारंबाही  उस

 तारीख  को  शुरू  नहीं  की  जा  सको  ।
 ह

 उड़ीसा  में  पपंटन  विकास

 548.  भरी  सोमनाथ  रथ  :  क्या  पर्यहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  उड़ीसा  में  पर्यटन  के  विकास  और  पयंटकों  के  लिए  होटलों  के  निर्माण

 के  सम्बन्ध  में  उड़ीसा  सरकार  और  कुछ  अन्य  संगठनों  से  एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कौन  सी  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पर्यटन  संज्ो  मोहस्मद  :  ओर  उड़ीसा  सरकार  नें  कोई  ज्ञापन

 नहीं  भेजा  उड़ीसा  होटल  और  रेस्तरां  संघ  से  एक  ज्ञापन  मिला  है  और  उसकी  जांच  की

 जा  रही

 सहाराणष्ट्र  स ेरई  को  अतिरिक्त  गांठों  का  निर्यात

 549.  भरी  शरद  दिल्ले  :  क्या  वस्त्र  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  कपास  उत्पादकों  को  अधिक  मूल्य  का  भुगतान  करने  की  दृष्टि  से  महाराष्ट्र
 सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  रुई  की  अतिरिक्त  4  लाख  गांठों  के  निर्यात  की  स्वीकृति  देने  का
 रोध  किया  और

 |  यदि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  जी

 महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  रुई  उपजकर्ता  विपणन  परिसंध  लि०  को  चालू  रई  मौसम  के
 दौरान  अब  तक  लम्बे  बढ़िया  लम्बे  रेशे  की  रुई  की  55000  गांठों  की  कुल  मात्रा  आवंटित  की  गई

 है  |  वर्ष  के  दोरान  अन्तर्राष्ट्रीय  विभिन्न  अभिकरणों  के  पास  रुई  की  उनके  पूर्य
 निष्पादन  आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विभिन्न  अभिकरणों  को  और  कोटे  रिलीज  किए

 असम  समझोते  का  कार्यास्वयन

 550.  भ्री  द्वरद

 ओर  रामाअय  प्रसाद  सिंह  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 असम  समझौते  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  नवीनतम  स्थिति  क्या

 समभोौते  के  कतिपय  खण्डों  का  कार्यास्वयन  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  और

 इस  समभोौते  को  पूरी  तरह  से  कार्यन्वित  करने  के  लिए  केसद्रीय  सरकार  द्वारा  कौन  से

 कदम  उठाने  का  विधार  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  चिन्तामणि  से  असम  समझौते  के

 कार्यान्वयन  में  पर्याप्त  प्रगति  हुई  नवीनतम  स्थिति  का  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  दी०  3745/87]

 इण्डियन  एयरसाइन्स  के  विभान  का  मकलो  अपहरण

 55].  थी  हरद  दिधे  :

 डा०  जी  विजय  रामा  राव  :  क्या  गृह  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  गाडं  द्वारा  को  इण्डियन  एयरलाइस्स  के  एक
 विमान  के  नकली  अपहरण  की  परीक्षण  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  परीक्षण  कार्यवाही  संतोषजनक  सिद्ध  हुई  और

 क्या  भविष्य  में  भी  ऐसी  परीक्षण-करा्यवाही  की  जाएगी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो

 पो०  :  अपहरण  परीक्षण  हवाई  जहाज  के  अपहरण  की  स्थिति  को

 नियंत्रित  करने  के  लिए  उत्तरदायी  सभी  प्रभारी  एजेंसियों  और  विभागों  को  सक्रिय  बनाने.के  लिए

 हक



 नियंखित  परीक्षण  कार्रवाही  वास्तविकता  लाने  और  प्रत्येक  संगठन  को  निश्चित  समय  के

 अन्दर  कार्यवाही  करने  का  अवसर  देने  के  पर्याप्त  गोपनीय  बरतना  जरूरी  एक

 वायुयान  को  किराए  पर  लिया  गया  और  वायुयान  के  अन्दर  गतिविधियां  उत्तेजित  करने  के  लिए

 सुरक्षा  एजेंसियों  के  कामिकों  को  यात्रियों  के  रूप  में  प्रयोग  किया  सुरक्षा  के  सभी  पहलुओं  को

 ध्यान  में  रखा  गया  और  परीक्षण  कार्यवाही  को  विस्तुत  संचार  तंत्र  द्वारा  नियंत्रित  किया

 सभी  एजेंसियों  को  सक्रिय  बनाने  के  बाद  और  जन-संचार  माध्यमों  द्वारा  पूछताछ  की  ज॑ंसी  कि

 सम्भावना  यह  प्रकट  करने  का  निर्णय  लिया  गया  कि  अपहरण  एक  परीक्षण  कारंबाई  सुरक्षा
 में  कोई  खामी  नहीं  थी  ।  सुरक्षा  की  दष्टि  से  और  ब्यौरे  नहीं  दिए  जा  सकते  हैं  ।

 जी  श्रीमान्  ।

 यह  भविष्य  में  परिस्थितियों  पर  निर्मर

 पुरानी  भक्ीनों  के  आयात  में  ढोल

 552.  श्री  नारायण  योबे  :  कया  वाणिश्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पुरानी  मशीनों  के  आयात  सम्बन्धी  नीति  में  हाल  ही  में  कुछ  और
 ढील  दी  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 बा्जिज्य  मस्त्रालय  में  राज्य  मन््त्री  प्रियरंजन  दास  :  और  जी  नहीं  ।
 केवल  चाटर्ड  इंजीनिर  प्रमाण  पत्र  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  प्रपत्र  को  संशोधित  किया  गया  है  तथा
 उसे  ज्यादा  विस्तृत  कर  दियर  गया  ताकि  आयात  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  मशीन  के  मौजूदा  स्वरूप
 के  बारे  में  प्री  जानकारी  प्राप्त  हो  सके  ।

 ]

 पाकिस्ताम्त  द्वाशा  चौन  को  सोंपा  गया  अधिकत
 कहसोर  का  क्षेत्र

 553.  ओी  झार०  एस०  भोये  :

 शी  शांता  रास  नायक  :

 भी  प्रकाश  चम्र  :

 री  सी०  साधभव  रेडंडी  :

 झी  धर्मेपाल  सिह  सलिक  :

 डा०  बी०  एल०  दालेब  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  ने  अधिकृत  कश्मीर  की  लगभग  4500  बगगे  किलोमीटर

 भूमि  चीन  को  सौंप  दी  जेसाकि  22  1987  के  डियन  में  समाचार  प्रकाशित

 हुआ  हैः  .

 शक
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 यदि  तो  जम्मू  और  कदमीर  का  कुल  कितना  क्षेत्र  पाकिस्तान  के  अधिकार  में

 है  और  उसमें  से  कितनी  वर्ग  किलोमीटर  भूमि  चीन  अथवा  किसी  अन्य  देश  को  सौंप  दी  गई
 और

 इस  पर  भारत  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  सन््त्री  :  के०  नटवर  :  से  भारत  के  जम्मू
 और  कद्मीर  राज्य  का  लगभग  30,200  वर्गमील  का  क्षेत्र  इस  समय  पाकिस्तान  के  अवध  कब्जे  में

 है  ।  इसके  अलावा  लगभग  2,000  वर्ग  मील  5120  वर्ग  का  क्षेत्र  पाकिस्तान

 में  1963  के  तथाकथित  चीन-पाक  के  अन्तगंत  चीन  को  सौंप  दिया  पाकिस्तान  अधिकृत

 कद्मी र  में  चोन  और  पाकिस्तान  की  गैर-कानूनी  कारंवाहियों  पर  हमने  इन  दोनों  से  बार-बार  विरोਂ

 प्रकट  किया  है  और  उनसे  यह  कहा  है  कि  समूचा  जम्मू  और  कएमीर  भारत  का  अभिन्न  अंग

 ]
 बंगलोर  पासपोर्ट  कार्यालय  के  कार्यकरण  को

 सुध्यबस्थित  बनाना

 554.  डा०  थो०  बेंकटेश  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  बंगलौर  के  कार्यकरण  को  सुभ्यवस्थित  बनाने  के  लिए

 कोई  नये  कदम  उठाए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 31  1987  को  इस  कार्यालय  में  पासपोर्ट  जारी  किए  जाने  के  लिए  कितरे

 आवेदन  पत्र  लम्बित  पड़े  हुए

 इस  पासपोर्ट  कार्यालय  द्वारा  पासपोर्ट  जारी  करने  में  औसतन  कितना  समय  लगता

 कया  इस  बारे  प्रें  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  कि  इस  विलम्ब  में  किस  प्रकार  कमी  की

 जा  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  सरत्रो  के०  नटवर  :  हां  ।

 बंगलौर  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालय  के  कार्यंकरण  को  सुचारू  बनाने  के  लिए  निम्नलिखित

 उपाय  किए  गए  हैं  :

 (0)  4-12-1986  से  वहां  एक  नया  पासपोर्ट  अधिक।री  नियुक्त  किया  गया

 (ii)  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  पासपोर्ट  कार्यालयों  में  कायंरत  कर्म  चारियों  में  निहित
 स्वार्थ  पैदा  न  सभी  पासपोर्ट  कार्यालयों  जिसमें  बंगलौर  का  पासपोर्ट  कार्यालय

 ;  99
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 भी  शामिल  कमंचारियों  को  समय-समय  पर  एक  दूसरे  कार्यालयों  में  अदला

 बदला  किया  जाता

 (iii)  प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिए  कार्य  के  संशोधित  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  ताकि

 चारियों  का  दैनिक  कार्य  निष्पादन  सुनिश्चित  किया  जा

 (९)  अनिर्णीत  मामलों  की  आवधिक  समीक्षा  की  जाती  है  और  उपयुक्त  कारंवाही  की  जाती

 है  जिसमें  पुलिस  प्राधिकारियों  की  स्मारक  योजना  भी  शामिल

 (५)  हाल  ही  में  मुख्यालय  ने  बंगलौर  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालय  का  दो  बार  निरीक्षण

 ताकि  कार्यालय  में  कुशलतापूर्वक  कार्य  किया  जाना  सुनिदिचत  किया  जा

 पासपोर्ट  आवेदकों  की  शिकायतों  पर  तत्परता  से  ध्यान  दिए  जाने  की  दृष्टि  से  सभी

 पासपोर्ट  कार्यालयों  जिनमें  बंगलौर  का  पासपोर्ट  कार्यालय  भी  शामिल

 यत  अधिकारियों  की  नियुक्ति  की  गई

 कमंचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  आशय  से  बंगलौर  के  पासपोर्ट  कार्यालय  में  '

 जन-सम्पक  अधिकारी  और  निम्न  श्रेणी  लिपिकों  के  ग्रेड  में  रिक्त  सभी  पद  भर

 विए  गए

 बंगलौर  के  पासपोर्ट  अधिकारी  सहित  सभी  पासपोर्ट  अधिकारियों  को  यह  धुनिष्तिचत
 करने  के  लिए  निदेश  दिए  गए  हैं  कि  नए  पासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  किए  गए
 आवेदन-पत्रों  के  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  पहचान  ओर  सुरक्षा  रिपोर्टों  के  मिलने  के  बाद
 उचित  समय  के  भीतर  पासपोर्ट  जारी  कर  दिए

 (ix)  पासपोर्ट  कार्यालय  में  पासपोर्ट  सम्बन्धी  कार्य  को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिए  एक

 कम्प्यूटर  लगाया  जा  रहा  है|

 5306.

 अगर  स्पष्ट  रिपोर्टे  मिल  जाएं  तो  लगभग  6  सप्ताह  में  .  पासपोर्ट  जारी  कर  दिया

 जाता

 (3)  और  :  उपरोक्त  में  बताए  गए  कुछ  उपायों  के  अतिरिक्त  सभी  पासपोर्ट

 कार्यालयों  की  मासिक  मानीटरिंग  रिपोर्टों  क ेआधार  पर  मुख्यालय  में  प्रत्येक  पासपोर्ट  कार्यालय  के
 कार्य-निष्पादन  की  नियमित  रूप  से  मासिक  मानीरटरिंग  की  जा  रही  है  और  इस  सम्बन्ध  में  विलंब
 को  दूर  करने  के  लिए  सभी  संबंधितों  को  अनुस्मारक  भेजे  जाते  हैं  ।

 युगोसलाविया  के  साथ  व्यापार  समझोता

 555.  डा०  बो०  थेकटेश  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  और  यूगोस्टाविया  के  बीच  इस  समय  कितना  व्यापार  हो  रहा  है  और  कया  इसे
 बढ़ाने  का  विचार
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 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समझौता  किया  गया  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा क्या  है और  यूगोस्लाविया  को  कौन-कौन  सी  वस्तुएं  निर्यात  की

 जायेंगी  ?

 बाणिज्य  सनन््त्रालय  में  राज्य  सनन््त्री  प्रियरंजन  दास  :  उपलब्ध

 नवीनतम  आंकड़ों  के  अनुसार  भारत  तथा  यूगोस्लाविया  के  बीच  व्यवसाय  निम्नोकत  प्रकार

 रु०

 1984-85  1985-86

 *

 यूगोस्लाविया  को  निर्यात  21.68  23.29

 यूगोसलाविया  से  आयात  58.89  75.79

 1987  में  लगभग  200  मिलियन  अमरीकी  डालर  तक  व्यवसाय  बढ़ाये  जाने  का  प्रस्ताव

 हालांकि  सरकारी  स्तर  पर  किसी  व्यापार  करार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  गए  फिर  भी  व्यापारिक
 कम्पनियों  के  बीच  वाणिज्यिक  स्तर  के  करारों  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  दोनों  देशों  द्वारा  सम्पक
 सौदा  व्यापार  तथा  उद्योग  प्रतिनिधि  मंडल  का  व्यापार  मेलों  में  भाए  लेने
 तथा  दीर्धाविधि  संविदाएं  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  जेसे  उपाय  करके  व्यापार  परिणाम  में  बद्धि
 करने  के  लिए  भरसक  प्रयास  किया  जा  रहा  है  :  यूगोस्लाबिया  को  होने  वाले  निर्यात  की  मुख्य  मर्दे

 चाय  तथा  अन्य  चमड़ा  तथा  चथड़ा  तेल  रहित  एच०
 पो०  एस०  अश्नक  तार  के  आटो  पार्ट्स  तथा  बाइसिकलों  के  हिस्से

 घूती  पटसन  माल  आदि  ।  भारत  से  यूगोस्लाबिया  को  विनिर्मित  तथा  इन्जीनियरी
 उत्पादन  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 भारत-पाक  बार्ती

 556.  श्रो  जो०  एस०  बसवराज्  :

 भी  एस०  एम०  गुरडडोी  :

 श्रीमतो  बसबराजेध्वरो  :

 री  रामस्थकूप  राम  :

 श्री  सत्येना  नारायण  सिह  :

 भरी  महेगा  सिह  :

 भी  सोहम्भद  महफ्ज  अलो

 श्रीं  डा०  ए०  के०  पढेल  :

 भरी  सी०  जंगा  रेड्डी  :

 भरी  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्या  बिदेश  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  सम्बन्धों  को  सामान्य  बनाने  के  लिए  प्रयासों  को

 ज्यू  खला  में  अम्तिम  दौर  की  वार्ता  1986  में  पा+स्तान  में  आयोजित  की  गई

 यदि  तो  बंठक  में  किन  विषयों  पर  विधार-विमश  किया  गया  तथा  इसके  क्या
 '

 निष्कर्ष  निकले  ?

 बिदेश  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  के  ०  नटबर  :  सम्बन्धों  को  सामान्य  बनाने  के

 बारे  में  भारत-पाकिस्तान  के  बीच  विदेश  सचिव  स्तर  की  बातचीत  1986  में  हुई  थी  ।

 इस  आपसी  हित  के  द्विपक्षीय  और  अन्य  मामलों  पर  विचार-विमशं  किया  गया  था

 और  इस  बात  पर  सहमति  हुई  थी  कि  इस  बातचीत  को  जारी  रखा

 कपड़ा  सिलों  का  देश  के  भीतरो  भागों  में  स्थानान्तरण

 557.  श्री  जो०  एस०  बसवबराजू  :  *

 भी  एच  एन  नस्ज  गौडा  :  क्या  वस्त्र  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  भी  मिल  मालिकों  और  कामगारों  में  समकौता  होने  पर  नगरों

 और  महानगरीय  क्षेत्रों  में  स्थित  मिलों  को  देश  के  भीतरी  भागों  में  स्थानान्तरित  करने  के  बारे  में

 सहमति  व्यक्त  की  और

 यदि  तो  उन  मिलों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  देश  के  भीतरी  भागों  में  स्थानतांरित
 किया  जायेगा  ?

 बस्तर  सन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्री  रामतिबास  :  ओर  उद्योग
 तथा  अधिनियम  1951  के  विद्यमान  उपबन्धों  के  अन्तगंत  उत्पादन  कर  रहे  उद्योगों  को
 नगरों  तथा  अन्य  महानगरीय  क्षत्रों  में  ल ेजाने  क ेलिए  कोई  अधिकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 झ्ीन  द्वारा  तजिपुरा  ओर  पंजाब  में  उप्रवादियों  को  सहायता
 +  558.  श्री  जी०  एस०  बसवराण  :

 भरी  एस०  एस०  ग्रडडी  :

 डा०  बो०  एल०  शलेश  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 कया  यह  सच  है  कि  चीन  सरकार  त्रिपुरा  और  पंजाब  में  उग्रवादियों  की सहायता  कर

 रही

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  चीन  सरकार  के  साथ  बातचीत  की  गई  और

 यदि  तो  इस  पर  चीन  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ग

 बिदेश  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  के०  लटवर  :  सरकार  को  इसकी
 कारी  नहीं  है  ।

 भोर  प्रदन  ही  नहीं  उठते  ।
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 क+++++त-नतततनन्नतततननतततन्नतननततक्तनुनलुनतनतनन्तवतवनवन

 4
 उड़ोसा  के  बालेइवर  जिले  में  प्रक्षेपास्त्र  परीक्षण  रेंज

 559.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  वया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  बालेश्वर  जिले  में  समुद्र  तट  पर  देश  का  पहला  संयुक्त  प्रक्षेपास्त्र  परीक्ष  रेंज

 ओऔर  उपग्नह  प्रमोचन  काम्पलक्स  का  प्रस्ताव  किस  वर्ष  रखा  गया

 उस  समय  इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी

 इस  परियोजना  के  आरम्भ  होने  से  किस  सीमा  तक  प्रदूषण  का  खतरा  होने  की

 संभावना  और

 इस  परियोजना  को  प्रदूषण  से  मुक्त  रखने  हेतु  कोन  से  कदम  उठाए  गए

 रक्षा  मंत्रालय  सें  रक्षा  श्रनसंघान  ओर  विकास  बिभाग  में  राज्य  मज्ो  अरुण  :
 वर्ष  1979  के  दोरान  ।

 लगभग  120  करोड़

 और  :  रेंज  साइट  में  निर्माण  की  कोई  सुविधा  स्थापित  नहीं  की  जाएगी  ।  हस

 योजना  से  प्रदूषण  का  कोई  खतरा  नहीं  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  यह  रेंज  स्वच्छ

 बण  का  प्रह्तन  नहीं

 रुई  का  निर्यात

 560,  श्रीमती  अयन्ती  पटनायक  :  क्या  वस्त्र  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  से  रुई  के  आयात  के  इच्छुक  देशों  के  नाम  क्या  और

 उन  देशों  द्वारा  प्रस्तुत  क्रयादेशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  उप  ससत्रो  एस०  क्ृष्ण  :  और

 दक्षिण

 श्रीलंका  तथा  बिद्रेन  ने  भारत  से  स्टेपल  राई  का  आयात  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की  अब  तक

 इन  देशीं  को  स्टेपल  रुई  की  2,01,  112  बंगाल  देशी  की  30,  000  गांठों  के  निर्यात  हेतु

 संविदाएं  रजिस्टर  की  गई  हैं  ।

 पेरू  में  भाश्तोय  बृताधास  पर  हमला

 561.  श्रो  महेग्रा  सिह  :

 अीसतो  एन०  पो०  झांसी  लक्ष्मी  :

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 श्री  मुकुल  व[सनिक  :

 श्री  टी०  बाल  गोड  :

 श्री  आर०  एस०  भोये  :  क्या  बिदेश  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 803



 लिखित  उत्तर  27  1987

 क्या  पेरू  में  भारतीय  दूतावास  पर  26  1987  को  छापामारों  द्वारा

 माइट  और  मशीनगनों  से  हमला  किया  गया

 यदि  तो  उस  हमले  में  कितने  लोग  हताहत  हुए  और  अन्य  क्या  क्षति

 इस  बीच  अपराधियों  को  पकड़ने  हेतु  पेरख  सरकार  द्वारा  कौनसी  कार्यवाही  की  गई
 और

 भारतीय  दूतावास  के  व्यक्तियों  और  संपत्ति  को  सुरक्षा  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा
 कौन  से  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ्््ि

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआड्ों  :  जी  हां  ।

 राजदूताबास  के  किसी  कमंचारी  या  अधिकारी  को  कोई  चोट  नहीं  आई  ।  हमले  में
 पेरू  पुलिस  के  तीन  गाई  मारे  गए  थे  ।  चांसरी  की  कुछ  खिड़कियां  टूट  गई  थीं  और  कार्यकारी

 दूत  की  निजी  कार  बुरी  तरह  क्षतिग्रस्त  हो  गई  थी  ।

 बताया  जाता  है  कि  पेरू  की  पुलिस  ने  लगभग  400  संदिग्ध  व्यक्तियों  को  पकड़ा

 पेरू  की  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  राजदूतावास  की  पर्याप्त
 व्यवस्था  का  सुनिएचय  राजदूतावास  वेकल्पिक  जगह  की  तलाश  कर  रहा  है  जहां  सुरक्षा  की

 बेहतर  व्यवस्था  हो  ।

 एक  प्रायोगिक  मिर्यात  परीक्ष  ण  गृह  एक्सपोर्ट
 टेस्ट  को  स्थापना

 562.  श्री  महेना  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  में  एक  प्रायोगिक  निर्यात  परीक्षण  गृह  स्थापित  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  परियोजना  का  ब्यौरा  कया  है  और  इस  पर  कितनी  लागत

 इस  प्रायोगिक  निर्यात  परीक्षण  गृह  के  कब  तक  चालू  होने  की  आशा  है  ?

 बानिज्य  संत्रतय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  बास  जी  हां  ।

 परीक्षण  भवन  में  विभिन्न  लक्षणों  के  लिए  उत्पादों  के  परीक्षण  के  लिए  13

 भागों  सहित  विद्युतीय  तथा  रासायनिक  तीन  मुख्य  अनुभागीय  प्रयोगद्ालाएं
 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  277.32  लाख  रु०

 1988  के  अन्त
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 गोजा  में  पुलिस  बल  को  संख्या  में  बद्धि  करना

 563.  श्री  शाताशाम  नाथक  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गोवा  में  विद्वम/न  पुलिस  बल  सामान्य  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  से  निपटने
 के  लिए  अपर्याप्त  पाया  गया

 क्या  गोवा  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  प्रशासन  ने  पुलिस  बल  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  केंद्रीय
 झरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा  है  ;

 क्या  गोवा  में  पुलिस  के  कार्य-निष्पादन  तथा  भाषा  आंदोलन  से  उनके  निपटने  सम्बन्धी
 करमियों  के  बारे  में  उनके  मंत्रालय  द्वारा  कोई  रिपोर्ट  तैयार  की  गई

 गोवा  में  पुलिस  बल  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  यदि  सरकार  द्वारा  कोई  प्रयास
 किये  जा  रहे  हैं  तो  वे  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  कानून  और  ब्यवस्था  की  स्थिति  पर  हवाई  निगरानी  रखने
 के  लिए  गोवा  पुलिस  को  हैलिकाप्टर  देने  का  है  ?

 गृह  मम्जालय  में  राज्य  मसजोी  चिन्तामणि  :  और  गोवा  में  पुलिस
 बल  की  अपर्याप्तता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आगामी  वित्तीय  बर्ष  से  गोवा  पुलिस  को  अतिरिक्त  ०दों
 की  मंजूरी  दी  जा  रही  है  ।

 जी  श्री  मान्  ।  गोवा  पुलिस  ने  कुशलता  से  आन्दोलन  के  सम्बन्ध  में  कायंवाही  की

 तथा  अर्ध-सेनिक  बलों  की  कुमुक  से  स्थिति  पर  शी  घ्रता  से  काबू  पा  लिया  गया  ।

 पुलिस  का  आधुनिकीकरण  एक  सतत  प्रक्रिया

 जी  श्रीमान्  ।

 हलका  लड़ाकू  बिभात  परियोजना  सें  फ्रांस  से  सहयोग

 564.  भ्री  सत्येसा  नारायण  सिंह  :

 शी  जिलेन्द्र  प्रसाद  :  क्या  रक्षा  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हलका  लड़ाकू  विमान  परियोजना  में  फ्रांस  का  सहयोग  लेने  से  इन  विमानों  में

 स्वदेशी  पुर्जों  का  प्रयोग  कम  हो  जाने  की  संभावना  और

 तो  सरकार  द्वारा  सहयोग  के  लिए  फ्रांस  को  चुनने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि
 बेमानिक  विकास  पहले  पश्चिमी  जम॑नी  के  परामर्श  से  हल्के  लड़ाकू  विमान  बनाने  और
 केवल  ऐसो  प्रौद्योगिकियों  का  आयात  जो  हमारे  पास  नहीं  के  पहले  प्रस्ताव  से  सहमत  हो
 गई  थी  ?
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 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  अनुसंघान  झौर  विकास  विभाण  में  राज्य  मन््त्रो  अरुण  :

 हल्से  लड़ाकू  विमान  कार्यक्रम  के  लिए  परामशंदाताओं  के  चयन  के  बारे  में  अभी  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  गया  परामशेंदाताओं  के  चयन  पर  ध्यान  दिए  बिना  हल्के  लड़ाकू  विमान  के  स्वदेशी

 पुर्ज  पूर्व॑वत

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 ब्रिटेन  के  साथ  प्रत्यापंण  संधि

 565.  श्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  क्या  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  ब्रिटेन  के  बीच  प्रत्यापंण  संधि  पर  हस्ताक्षर  करने  के  मामले  में  अब
 तक  कोई  प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  के०  नटवर  :  और  1986

 के  बाद  भारत  और  यू०  के०  के  विशेषज्ञ  चार  बार  मिले  हैं  ताकि  यू०  के०  में  भारत  विरोधी

 वादी  और  उम्रवादो  गतिविधियों  का  सामना  करने  के  लिए  उपयुक्त  कानूनी  व्यवस्थाएं  तय  को  जा

 सके  ।  प्रस्तावित  प्रत्यपंण  संधि  इस  प्रकार  की  व्यस्थाओं  का  एक  अंग  इस  प्रकार  की  संधि  में

 निहित  प्रावधानों  के  बारे  में  दोनों  सरकारों  के  बीच  मतमेद  तो  कुछ  कम  हुए  हैं  किन्तु  हम  अभी  किसी
 समझौते  पर  नहीं  पहुंच  पाए  हैं  ।

 नई  होटल  परियोजनाओं  को  स्वीकति

 566.  श्री  एच०  एन०  नन््जें  गोडा  :  क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  ने  देश  में  होटल  आवास  की  भारी  कमी  हो  वूर  करने  के  लिये  कितनी

 होटल  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कुल  कितने  होटल  बनकर  तैयार  होने  की  संभावना  है  :

 इन  होटलों  की  स्थापना  से  स्थिति  में  किस  सीमा  तक  सुधार  होगा  ;  और

 छोष  होटलों  का  निर्माण  पूरा  करने  के  लिए  निर्धारित  समय  सीमा  क्या  है  ?

 पर्यटन  मन्त्री  सोहम्मद  :  पयेटन  मंत्रालय  ने  पर्यटकों  के  लिए  238  होटल
 परियोजनाओं  को  उनकी  उपयुक्तता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अनुमोदित  किया  है  ।

 मंत्रालय  में  प्राप्त  प्रगति  रिपौर्टो  तथा  अन्य  उपलब्ध  संकेतों  के  आधार  पर  1987-88
 के  दौरान  लगभग  80  होटल  परियोजनाओं  के  पूरा  हो  जाने  की  संभावना

 इन  होटल  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  पर  लगभग  7500  कमरे  मुहैया  होंगे
 जिससे  देदा  में  होटल  आवास  की  कमी  को  काफी  हृद  तक  दूर  किया  जा
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 शेष  होटल  परियोजनाओं  के  आने  वाले  दो  वर्षों  के  दौरान  क्रमशः  पूरा  हो  जाने  की
 अशा

 केरल  में  जल  खल

 567.  भरी  मुल्लापल्ली  रामथखन  :  क्या  पर्यंटल  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  राज्य  में  किसी  परयंटक  केन्द्र  में  जल  खेलों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 परयंटन  मंत्री  मोहस्मद  :  और  कोवलम  में  जलक़्रीड़ाओं  के  विकास
 की  एक  स्कीम  है  जिसके  लिए  केन्द्रीय  पर्यटन  मन्त्रालय  ने  17.31  लाख  रुपए  की  सहायता  मंजूर  की

 है  ।  मालमपुमा  में  जलक़ीड़ायें  प्ररम्भ  करने  और  कप्पड़  में  समुद्रतट  विहार-स्थल  का  विकास  करने
 के  प्रस्ताव  भी  वेली  और  पथिरामनल  में  जलक़ीड़ायें  प्रारम्भ  करने  की  केरल  राज्य  सरकार

 की  भी  योजनायें  हैं  ।

 फ्रांस  हारा  परमाणु  परीक्षण  सुविधा  के  लिए  हिन्द  महासागर
 में  स्थान  को  झोज

 568.  श्री  बृज  मोहन  महन्ती  :  क्या  विदेद्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  फ्रांस  सरकार  परमाणु  परीक्षण

 सुविधा  के  बारे  हिन्द  महासागर  में  स्थान  की  खोज  कर  रही

 क्या  इसके  लिए  हिन्द  महासागर  में  केरगुलेलन  द्वीप  के  बारे  में  विद्वार  किया  जा

 रहा

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  गुट  निरपेक्ष  आंदोलन  ने  इसके  विदद्ध  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  है  ?

 बिदेश  सम्त्रालय  में  राज्य  सम्जो  के०  सटवबर  :  और  सरकार  ने  इस
 सम्बन्ध  में  रिय्रोर्ट  देखी

 भारत  सरकार  हिन्द  महासागर  क्षेत्र  में  किसी  गैर-तटीय  राज्य  की  सेनिक  मौजूदगी  के

 विरुद्ध

 जी  नहीं  ।

 होटल  उद्योग  के  विस्तार  को  योजना

 569.  डा०  कृपासिधु  सोई  :  क्या  पयंटन  मन््त्री  यह  बतने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  देश  में  वर्ष  1990  तक  25  लाख  पर्यटकों  के  आने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के

 लिए  देश  में  होटल  उद्योग  का  विस्तार  करने  की  कोई  त्वरित  योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  विशेषतायें  क्या  और

 इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पर्यटन  मन्त्री  मोहम्मद  :  से  होटल  उद्योग  में  निवेश  को  बढ़ावा
 देने  के  सरकार  ने  होटल  उद्योग  को  कई  प्रोत्साहन/रिआायतें  दी  इनमें  शामिल  हैं  नई  होटल
 परियोजनाओं  और  विद्यमान  होटलों  को  विस्तार  दोनों  के  मामले  में  एम०  आर०  टी०  पी०  एक्ट  से

 नए  होटलों  को  आयकर  से  उच्च  मूल्य  ह्वास  विनिर्दिष्ट  पिछड़े  इलाकों  में  नए  होटल
 का  निर्माण  करने  के  लिए  केन्द्रीय  आई०  एफ०  सी०  आई०  द्वारा  दिए  गए  होटल  ऋणों  पर

 ब्याज  विदेशों  में  विज्ञापन/प्रचार,  संवर्धनात्मक  सामग्री  और  उपकरणों  जिनमें  वाहन
 वर्ष  में  दो  भी  शामिल  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  प्रोत्साहन  होटलों  द्वारा  उनके

 वास्तविक  प्रयोग  में  लाई  जाने  वाली  आयातित  अनेक  मदों  पर  रिआयती  सीमा

 टैलेक्स  कने  क्शन्स  के  आबन्टन  में  प्राथमिकता  आदि  ।  इसके  कुछ  राज्य  सरकारों  ने
 पयंटन  को  उद्योग  का  दर्जा  भी  प्रदान॑  किया  इससे  होटल  ऐसी  रिआयतें  |प्रोत्साहन  पाने  के
 दार  हो  गए  हैं  जो  अलग  राज्यों  में  अन्य  उद्योगों  को  उपलब्ध

 पब्लिक  सेक्टर  भारत  प्यंटन  विकास  निगम  दो  होटलों  के  विस्तार  और  एक  यात्री-गृह
 को  होटल  में  परिवर्तित्  करने  के  अलावा  गुलमर्ग  में  30  कमरों  वाले  एक  होटल  की  स्थापना  कर

 रहा  यह  राज्य  सरकारों  के  साथ  मिलकर  संयुक्त  उद्यम  परियोजनाओं  के  रूप  में  6  होटलों  का

 निर्माण  भी  कर  रहा

 पयंटन  बजट  पर्यटकों  के  लिए  आवास  मुहैया  कराने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के
 योग  से  यात्री  निवासों  और  वन-गृहों  की  स्थापना  भी  कर  रहा  है  ।

 भारत-हस  निवेक्ष  केस  को  स्थापना

 570.  डा०  कृपासिथु  भाई  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  भारत-रूस  निवेश  केन्द्र  की  स्थापना  की  गई

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 क्या  भारत  ने  उत्पादन  सहयोग  के  एक  भाग  के  रूप  में  अनेक  क्षेत्रों  मे ंसोवियत  संघ
 की  सहायता  से  शत-प्रतिशत  निर्यात  उत्पादन  इकाइयां  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  जेसाकि
 दोनों  देशों  के  बीच  चर्चा  चल  रही  है  ?

 वाणिज्य  सन्त्र।लत  में  राज्य  सन््त्री  प्रियरंजन  दास  :  ओर  भारतीय
 सोसायटी  अधिनियम  के  अधीन  पंजीकृत  सोसायटी  भारत  सोवियत  संघ  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मण्डल
 द्वारा  हाल  में  भारत  सोवियत  निदेश  केन्द्र  की  स्थापना  की  गई  भारत-सोवियत  निवेक्ष  केन्द्र  ने
 बताया  है  कि  उसके  मुख्य  उहूं  श्य  निम्नलिखित  होंगे  :
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 भारत  तथा  सोवियत  संघ  के  बीच  आर्थिक  सहयोग  बढ़ाने  में  सहायता  देना  और  तीसरे  देशों

 पं  भारत  तथा  सोवियत  संघ  के  बीच  संयुक्त  सहयोग  स्थापित  करने  सम्बन्धी  मार्ग  दर्षेत  प्रदान

 दोनों  देशों  में  वाणिज्य  तथा  व्यापार  से  सम्बन्धित  प्रक्रियाओं  और  विनियमनों

 सम्बन्धी  जानकारी  के  प्रचार-प्रसार  के  लिए  केन्द्र  विन्दु  के  रूप  में  कार्य

 भारत-सोवियत  अधिक  तथा  औद्योगिक  सहयोग  के  लिए  गुंजाइश  रखने  वाली  परियोजनाओं
 का  पता  लगाने  में  सहायता  प्रदान  करना  ।

 प्रौद्योगिकी  तथा  जानकारी  के  हस्तान्तरण  के  लिए  भारतीय  उद्यमियों  और  सोवियत
 औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  क ेबीच  तकनीकी  सहयोग  की  व्यवस्था  के  लिए  सहायता  प्रदान

 भारत-सोवियत  संयुक्त  उद्यमों  के लिए  गुंजाइश  आफर  करने  वाली  परियोजनाओं  का  पता
 लगाना  ।

 ओद्योगिक  उत्पादों  के  लिए  प्रोसेस  चार्टों  विनिर्माण  पद्धतियों  जैसे
 प्रौद्योगिकी  प्रलेशल  और  अन्य  सम्बद्ध  अनुषंगी  सामान  तथा  साफ्टवेयर  प्राप्त  करने  की  व्यवस्था
 करना  ।

 दोनों  देशों  के  बीच  उत्पादन  में  शामिल  होने  क ेलिए  औद्योगिक  उत्पादन  के  विद्विष्ट  क्षेत्र
 पर  प्रकाश  डालना  ।

 निर्यात  अभिमुख  उद्योगों  की  स्थापना  करना  ।

 जहां  कहीं  यथोचित  ध्रमक्का  सोवियत  संघ  में  भारतीय  तकनीदियनों  के  प्रशिक्षण  और
 भारत  में  सोवियत  विशेषज्ञों  की  प्रतिनियुक्ति  सुकर  बनाना  ।

 दोनों  देशों  क ेआथिक  विकास  से  सम्बन्धित  सांर्यकीय  जानकारी  का  संकलन  तथा

 प्रसार

 दोनों  में  से  किसी  भी  देश  को  सप्लाई  हेतु  उपलब्ध  वस्तुओं  तथा  उत्पादों  सम्बन्धी

 उनकी  विशिष्टियां  और  अन्य  संगत  जानकारी  का  प्रचार-प्रसार  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार

 ओर  उद्योग  प्रतिनिधि  मण्डलों  के  दोरों  का आयोजन  करना  ।  आ्थिक  तथा  औद्योगिक  विकास  तथा

 द्विपक्षीय  सम्बन्धों  के  बारे  संगत  औद्योगिक  विदेशी  आयात  तथा  ब्यापार

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  और  अन्य  अधिनियमों  तथा  विनियमनों  पर  भारत

 सरकार  की  नीति  सम्बन्धी  जानकारी  का  प्रचार-प्रसार

 भारत  और  सोवियत  संघ  दोनों  देश  उत्पादन  सहयोग  के  संवर्धन  के  लिए  ऐसे

 क्षेत्रों  मभिज्ञात  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  जो  संयुक्त  उद्यम  तथा  100  प्रतिशत  निर्यात

 मुख  एककों  सहित  अनेक  रूप  ले  सकते  यह  बात  उद्यमियों  पर  निर्मर  करेगी  कि  क्या  वे
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 सोवियत  सहयोग  से  100  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  की  स्थापना  के  लिए  भ्रस्तःव  लेकर  आते

 हैं  ।

 पृथक  झारखंड  राज्य  की  मांग

 571.  ओऔ  कृपासिबु  भोई  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  एक  पृथक  झारखंड  राज्य  बनाने  की  मांग  जोर  पकड़ती  जा  रही

 क्या  गणतन्त्र  दिवस  को  झारखंड  बन्द  का  आयोजन  किया  गया  और

 इस  मसले  को  हल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 गृह  संत्र/लय  सें  राज्य  मन््त्री  खितामणि  :  एक  अलग  भारखण्ड  के
 राज्य  के  लिए  समय-समय  पर  मांगें  की  जाती  रही

 मारखण्ड  मुक्ति  मोर्चे  न ेएक  बन्द  के  लिए  आह्वान  किया  था  लेकिन  आह्वान  का  कम

 प्रभाव  हुआ  ।

 ऐसी  मांगें  आर्थिक  असंतुलनों  से  उत्पन्न  होती  सरकार  का  विचार  है  कि  किसी
 विशेष  राज्य  अथवा  क्षंत्र  में  ऐसे  असन्तुलनों  का  समाधान  योजना  तन्त्र  के  माध्यम  से  किया  जाना

 चाहिए  और  अलग  राज्य  बनाए  जाने  से  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  सकता  ।

 कॉकण  क्षेत्र  में  तटों  के  विकास  को  योजना

 572.  डा०  बसा  सामन््त  :  क्या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  1986  में  महाराष्ट्र  में  कोंकण  क्षेत्र  में
 तटों  का  दौरा  किया  ;  और

 यदि  तो  विकास  के  लिये  किन  विद्विष्ट  स्थलों  का  चुनाव  किया  गया  ?

 पर्यटन  मंत्री  मोहम्मद  :  और  हां  ।  केन्द्रीय  पयंटन  मंत्री  ने
 2।  दिसम्ब  86  को  मुरुड़-जंजीरा  और  गणपतिफुले  का  दौरा  किया  कॉकण  क्षेत्र  में
 गणपतिफूले  और  मुरुड़-जंजीरा  को  विहार  स्थलों  के  विकास  के  लिए  चना
 गया  है|  केन्द्रीय  पर्यटन  मंत्रालय  ने  गणपतिफूले  विहार-स्थल  कुटीरों  के  लिए  पहले  ही  8  77
 रुपए  मंजर  कर  दिए  हैं  ।

 लाख

 माझगांव  डाक  बस्यईड  के  प्रबन्धकों  क्ंचारियों
 के  बोच  सेवा-शर्तों  के  बारे  में  समझोता

 573.  डा०  दसा  सामन्त  :  कया  रक्षा  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  माझगांव  डाक  बम्बई  के  प्रबन्धकों  ने  15  1986  को  अपने
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 तट  दूर  आपरेश  डिवीजन  के  कमंचारियों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  सेवा-शर्तों  में  संशोधन  करने  के

 लिए  एक  समभौता  किया

 यदि  तो  समझौते  की  प्रमुख  बातें  क्या

 क्या  इस  समभोते  की  छा्तों  को  अभी  तक  लागू  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ।

 रक्षा  मन्त्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  झोर  पृत्ति  विभाग  में  राज्य  भन््त्रो  शिवराज  थी०
 :  और  16  1986  को  अपतटीय  बेड़े  के  कर्मियों  के  बारे  में  माझगांव

 डाक  लिमिटेड  ने  इंजीनियरी  कमंचारी  संघ  के  एसोशिएशन  के  साथ  एक  ज्ञापन  पर  समभौता  किया

 लेकिन  इस  पर  सरकार  की  सहमति  दी  जानो  है  ।  इसमें  अन्य  लाभों  एवं  अंपतडीय

 बेड़े  के  कर्मियों  की  सेवा-शर्तों  में  संशोधन  के  बारे  में  कहा  गया

 ओर  मामला  सरकार  के  विचाराधीन

 केरल  में  पर्यटक  परियोजनाएं

 574.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्या  परयंटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वित्त  कौन-कौन  पर्यटक  परियोजनाएं  बल

 रही

 कौन-कौन  सी  नयी  परियोजनाएं  शुरू  किये  जाने  का  भ्रस्ताव

 केरल  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  आये  पर्यटकों  की  गति  क्या  और

 क्या  पर्यटकों  की  आवदयकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  केरल  में  पर्याप्त  ब्यवस्था

 पर्यटम  मंत्री  सौहम्मंद  :  केन्द्रीय  पर्यटन  मन््त्रालय॑  द्वारा  केरल  की

 पहले  चली  आ  रही  स्कीमों  को  वित्तपाषित  किया  जा  चुका

 1.  कुमाराकोम  और  बाइनाद  में

 मार्गस्थ  सुख-सुविधा एं

 क्विलोत  और  थेक्कडी  में  नौकाओं  की  व्यवस्था  ।

 केरल  में  मेले  और  त्यौहारों  का  संवर्धन

 ट्रेकिग  उपकरण  की  व्यवस्था >

 5.  क्विलोन  में  यात्री  निवास

 6.  कोवलम  में  जल-क्रीडाए
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 nn  र  रर  ौ“ौप:"पमापभिपपखपग*"फ

 निम्नलिखित  नए  प्रस्ताव  विचारधीन

 1.  मालमपुरझा  में  जल-क्रीडाए

 2.  कप्पड़  में  समुद्रतट  विहार  स्थल  का  विकास

 3.  त्रिवेन्द्रम  में  यात्री  निवास

 4.  परम्बीकुलम  में  वेन-गह

 5.  नय्यर  वन्य  जीव  अम्यारण्य  में  बन  गृह

 6.  परम्बीकुलम  वन्य-जीव  अभयारण्य  के  लिए  मिनी  बसें

 इनके  राज्य  सरकार  ने  अभी  हाल  ही  में  निम्नलिखित  स्कीमों  का  भी  प्रस्ताव

 किया

 लाख  रुपए  में

 (i)  मार्गेस्थ  सुख-सुविधाए  75.00

 (1)  यात्री  निवास  105.00

 (iii)  लग्जरी  फ्रूजर्स  180.00

 (iv)  ससुद्रतट  विहार-स्थल  75.00

 (५)  तैरता  जलक्रीडाएं  और  नौकायन  44.00

 (५)  वन्य-जीव  अम्यारण्य  के  लिए  मिनी  बसें  6.00

 (vii)  स्मारकों  की  प्रकाश-पुन्ज  व्यवस्था  15.00

 बच  विदेशों  पयंटक  स्वदेशी  पयंटक  जोड़

 1984  *
 24,292  1,94,336  2,18,628

 1985  42,347  3,38,776  4,81,123

 1986  60,216  4,81,648  5,41,864

 केरल  में  प्रमुख  पयंटक  केन्द्रों  पर  सावंजनिक/निजी  क्षेत्र  में  आवास  और  सुविधाएं
 उपलब्ध  केरल  पयंटन  विकास  निगम  और  प्राइवेट  ऑपरेट्स  भी  पर्यटक  परिवहन  की  व्यवस्था
 करते  हैं  ।

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  प्रत्यापंण  सन्षि

 575.  श्रीमती  एन०  पौ०  झांसी  लक्ष्मी  :  क्या  विदेश  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  बीच  वर्तमान  प्रत्यापंण  संधि  में  संशोधन

 करने  के  लिए  अमरीका  की  सरकार  के  साथ  बातचीत  फरने  का  कोई  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  भारत  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  वतंमान  प्रत्यपंण  संधि  में  क्या

 प्रमुख  कमियां  हैं  और  वर्ष  1942  में  इस  संधि  पर  हस्ताक्षर  किये  जाने  के  इसके  अन्तर्गत  कितने
 मामले  उठाये  गये  हैं  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  र।ज्य  सन््त्री  नटवर  :  हम  फिलहाल  इस  बात
 की  जांच  कर  रहे  हैं  कि  क्या  इस  प्रकार  के नवीकरण  की  आवश्यकता  है  ।

 (@)  इस  मामले  का  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 हैजे  को  कोटाणुयक्त  समुद्री  उत्पादों  को  जहाज  से  जापान  भेजना

 576.  श्रीमती  एन०  पी०  झांसी  लक्ष्मी  :  क्या  बाणिश्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  हैजे  के  कीटाणयुक्त  समुद्री  उत्पादों  को  जापान  ओर  अन्य  देशों  में

 भेजने  में  कुछ  समुद्री  निर्यातकों  का  हाथ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  बेईमान  निर्याताकें  के  विरूद्ध  निर्यात  आदेश  और

 निर्यात  नियंत्रण  और  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  करने  का  कोई  निर्णय

 लिया  है  ?

 बाणिण्य  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्जो  प्रियरंजम  दास  :  से  हाल

 जापान  को  समुद्री  उत्पादों  के  हमारे  निर्यातों  के  सम्बन्ध  में  हैजा  प्रदूषण  के  कुछ  मामलों  को  सरकार

 के  ध्यान  में  लाया  बया  सरकार  ने  निर्यात  निरीक्षण  प्रक्रियाओं  को  दृढ़  बनाने  तथा  क्वालिटी

 नियन्त्रण  उपायों  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाये

 हां  ।

 अमरीका  हारा  पाकिस्तान  में  मई  संनिक  सुविधाओं  का  विकास

 .  577.  श्रीमती  बसवराजहथरी  :

 भी  भट्टू्म  भीरास  मृति  :

 भी  बाला  साहेब  विश्ले  पाठिल  :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पाकिस्तान  के  सीमांत  प्रदेश  बलूचिस्तान  में  अमरीका  द्वारा  नई
 सैनिक  सुविधाओं  को  समुन्नत  बनाने  और  विकसित  करने  के  लिए  एक  बड़ा  कार्यक्रम  चलाये  जाने
 के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  अमरीकी  बिभाग  के  इस  निर्णय  से  भारत

 को  किस  सीमा  तक  खतरा  ओर
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 इस  खतरे  का  समाना  करने  के  लिए  सरकार  क्या  उपाय  कर
 रही

 विदेश  मन््त्र।लय  सें  राज्य  सन््त्री  नट्थर  :  और  सरकार  ने

 अखबारों  में  इस  आद्य  की  खबरें  देखी  हैं  कि  बलूचिस्तान  में  सेनिक  सुविधाओं  को  बेहतर  बनाने  तथा

 अधिक  विकास  करने  का  एक  बड़ा  कार्यक्रम  शुरू  किया  जा  रहा  जिसका  समन्वय  सेंटकोम  के

 अड्डों  के  विस्तार  के  क्षेत्रव्यापी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  जा  रहा  अमरीकी  सरकार

 ने  यह  कहा  है  कि  पाकिस्तानी  अड्डों  अथवा  सुविधाओं  के  निर्माण  अथवा  उनके  नतवीकरण  में  उनका

 कोई  हाथ  नहीं  है  ।

 सरकार  उन  सभी  प्रटनाओं  पर  बराबर  नजर  रख  रही  है  जिनका  हमारे  देश  की

 सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता

 पाकिस्तानी  तट  रक्षकों  हारा  भारतीय  सछुआरों  का  पकड़ा  जाना

 578.  श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  कया  विदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दो  मछली  पकड़ने  वाली  नौकाओं  के  साथ  सत्तरह  मछुभारे
 स्तानी  तट  रक्षकों  द्वारा  तथकथित  रूप  से  पकड़कर  अपने  देश  ले  जाये  गये  हैं  जेसाकि  3
 1987  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  कोई  विरोध  प्रकट  किया
 गया  और

 यदि  तो  पाकिस्तान  सरकार  से  नौकाओं  को  वापस  लेमे  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  कदम  उठाये  जा  रहे  और  इस  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?.

 बिदेश  सम्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  के०  नटबर  :  जी  हां  ।

 और  मामले  को  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  था  ओर  उन्होंने  हमें
 बताया  है  कि  कराची  में  स्थानीय  न्यायालय  द्वारा  लगाए  गये  जु्माने  की  रकम  का  भुगतान  करने  के

 वे  नावों  और  मछुआरों  को  रिहा  करने  के  लिए  तँयार  हैं  ।

 बिशेष  पटसम  विकास  निधि  उपयोग  करने  सम्बस्धो  योजना

 579.  भ्री  इन्द्रभोत  गुप्त  :  क्या  वस्त्र  मनत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  100  करोड़  रुपये  की  विशेष  पटसन  विकास  निधि  के  उपयोग  के  लिए
 व्यापक  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :  ओर  पटसन  क्षंत्र  को

 पुनजीबित  करने  के  उद्देश्य  से
 सरकार  ने  पटसन  उल्योग  की  पुनः  स्थापना  शोर  पुन  संरचना  करने
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 तथा  साथ  ही  पटसन  की  खेती  का  विकास  करने  के  लिए  एक  अवधि  के  भीतर  100  करोड़  रु०  की

 एक  विद्येष  विकास  निधि  का  सृजन  करने  और  उसे  उपलब्ध  कराने  का  निर्णय  लिया  विभिन्न
 कार्यक्रमों  में  परिध्यय  के  वितरण  का  हिसाब  निम्नोक्त  प्रकार  लगाया  गया  है  :

 1.  पटसन  कृषि  विकास  कार्यक्रम  25  करोड़  रु०

 2.  जे०  सी०  आई०  और  इसकी  सहकारी

 खरीद  एजेंसियों  को  सहायता  10  करोड़  रु०

 3.  उत्पाद  विविधता  और  आर०  एण्ड  डी०  समर्थन  ।

 4.  पटसन  उचद्चोग  में  कामयारों  क ेलाभ  के  लिए

 योजनाएं  53.5)  करोड़  रु०

 योग  :  98.50  करोड़  रु०

 अर्थात्  100  करोड़  रु०

 दिल्ली  में  पुलिस  अधिकारियों  के  लिए  सकान

 580.  डा०  ए०  के०  पटेल  +  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  दिल्ली  में  अनेक  पुलिस  अधिकारी  तथा  पुलिस  कमंचारी  उनके  लिए  उपयुक्त
 सरकारी  मकान  के  अभाव  में  अपने  कार्य  के  स्थानों  से  दूर  रह  रहे

 यदि  तो  उन्हें  उपयुक्त  मकात  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ताकि  वे

 अपने  कार्य  निष्पादन  सद्दी  ढंग  से  कर

 पुलिसकर्मियों  के  सिए  मकानों  के  निर्माण  की  योजना  का  ब्यौरा  क्या  भौर

 क्या  इस  प्रयोजनाथ  दिल्ली  मुख्यालय  के  निकट  कुछ  उपयुक्त  प्लाट  आरक्षित  रखें

 गये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्र/लय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  जी  श्रीमान्  |

 और  पुलिस  आवास  एक  योजना  स्कीम  छठी  योजना  के  दौरान  दिल्ली  पुलिस

 के  1660  कार्मिकों  के  लिए  1528  क्वार्टर  और  बैरकों  का  947  लाख  रु०  की  लागत  से  निर्माण  किया

 गया  था  ।  3700  पुलिस  कामिकों  के  लिए  3972  कवाटंर  और  बेरकों  का  निर्माण  करने  के  लिए

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  800  लाख  रु०  की  ब्यवस्था  की  गई  है  ।

 जी  श्रीमान्  ।
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 ]

 काइल  में  भारतोय  दूतावास  बस  विस्फोट

 581.  श्री  सदन  पांडे  :  क्या  विदेदया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ]  फरवरी  1987  को  मध्य  काबूल  में  भारतीय  दूतावास  के  निकट

 एक  कार  में  बम  विस्फोट  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  दुघंटना  के  बाद  सुरक्षा  की  दृष्टि  मे  कोई  नए  कदम  उठाए  गए  और

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 विदेश  संत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  के०  नटवर  :

 राजदूतावास  के  15  भारत  आस्थानी  तथा  एक  स्थानीय  कमंचारी  को  तथा  आई०
 ए०  सी०  फे  दो  कमंचारियों  को  मामूली  चोट  आई  चांसरी  भवन  को  काफी  क्षति  पहुंची  थी  ।

 हां  ।

 सुरक्षा  उपाय  तो  पहले  से  ही  थे  किन्तु  अब  और  कई  नए  उपाय  भी  किए  गए  यदि

 इन  उपायों  का  ब्यौरा  दे  दिया  जाए  तो  स्पष्ट  है  कि  इससे  सुरक्षा  का  उद्देश्य  व्यथं  हो  जाएगा  ।

 ]  *

 झरांप्र  प्रदेश  में  भारत  पटल  विकास  लिगस  के  होटलों  का  निर्माण

 582.  श्री  बो०  तुलसोराम  :  क्या  परयेटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पर्येटन  विकास  निगम  ने  सातवीं  योजमे।वधि  के  अन्त  तक  आंध्रप्रदेश  में

 कुछ  तीन  सितारे  और  पांच  सितारे  हौटलों  के  निर्माण  के  लिए  भारेत  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  ऐसे  कितने  हीटलों  का  निर्माण  कियां  जाना  है  और  राज्य  में  पर्यटकों  के
 आगमन  को  उनमें  क्रिस  हृद  तक  ठहराया  जा  और

 इस  प्रयोजन  हेतु  कौन  सा  स्थान  चुना  गया  है  और  इन  होटलों  से  राज्य  में  किस  हद
 तक  रोजगार  प्राप्त  ही  सकेगा  ?

 पर्यटन  भम्त्री  मोहस्मद  :  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  भारत
 पर्यटन  विकास  निगम  द्व।रा  आंध्र  प्रदेश  में  किसी  होटल  परियोजना  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 नहीं

 (@)  और  प्रएन  ही  नहीं

 116



 है  1908  ग  लिखित  उत्तर

 मांप्न  प्रदेश  में  समुद्री  तटों  के  विकास  का  प्रस्ताव

 583.  थी  थी०  तुलसोराम  :  क्या  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  के  समुद्री  तटों  का  पर्यटन  स्थलों  के  रूप  में  विंकास  का  कोई  प्रस्ताव
 भारत  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  प्रयोजनाथ  कितने  व्यय  का  अनुमान  है  ओर  समुद्री  तटों  के  विकास  के  लिए  आंध्र

 प्रदेश  सरकार  को  कितनी  धन  राह  प्रदान  की  गई  है  ?

 चयंटन  सन््त्रो  मोहम्मद  :  से  विशालखापटनम  के  निकट  ऋषिकौंडा
 का  एक  समुद्र  तट  विहार  स्थल  के  रूप  में  विकास  करने  का  प्रस्ताव  है जिसके  लिए  पंयंटन  विभाग

 ने  27-3-86  को  20:80  लाख  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की  है  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  पंटफों  को  झाकवित  करने  के  लिए  कस

 584.  श्री  जो०  तुलसोराम  :  कया  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  व  31-12-  1986  तक  आंध्र  प्रदेश  में  कुल  कितने  विदेशी

 और  स्वदेशी  पर्यटक

 विदेशी  यदि  कोई  सहित  पर्यटकों  कारण  राज्य  अं  व्यवस्था  के  विभिन्न

 क्षेत्रों  मे ंआमदनी  के  अनुमान  क्या  और

 आंध्र  प्रदेश  में  अधिक  से  अधिक  पयंटकों  को आकर्षित  करने  के  लिए  कैर्द्ीय  सरकार

 द्वारा  उठाये  जा  रहे  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटस  सन््त्रो  मुफ्ती  सोहस्मद  :  और  संबंधित  आंकड़े  राज्य  सरकार

 से  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 आंध्र  प्रदेश  की तरफ  अधिक  पयंटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  उठाए  गए  कदमों  में  इस  राज्य  के  पर्यटक  अभिरुत्रि  के  स्थानों  का  व्यापक  प्रचार  करना  और

 आधारिक-सं  रचनात्मक  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  सहायता  प्रधान  करना  शामिल  हैं  ।

 27  1987  को  उत्तर  दिये  भान ेके  लिए  आंध्र  प्रवेश  से
 ह

 ₹ई  का  निर्यात

 585.  भरी  जी०  घुलसीरास  :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  से  कितनी  मात्रा  में  तथा  किस  किस्म  की  शई  का

 निर्यात  किया
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 +
 यदि  हां  तो  जिन  देशों  को  रुई  का  निर्यात  किया  उनके  नाम  क्या

 इस  प्रकार  कितने  मूल्य  की  रुई  निर्यात  की

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  रुई  के  लिये  नये  बाजारों  का  पता  लगाने  के  लिए  कदम्न  उठाये
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?  हि

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  एस०  कृष्ण  :  से  1983-84  में  कोई
 निर्यात  नहीं  हुए  ।  आंध्र  प्रदेश  राज्य  सहकारी  विपणन  परिसंघ  ने  1984-85  में  133  करोड़

 मूल्य  की  4094  रुई  की  गांठों  का  निर्यात  किया  तथा  1985-86  में  2.00  क्रीड़  रु०  मूल्य  की

 6987  गांठों  का  निर्यात  किया  ।  निर्यात  में  रुई  की  लम्बी  तथा  अत्यधिक  लम्बे  रेशो  वाली  किस्म
 शामिल  थी  तथा  बंगलादेश  और  ब्लीम  को  निर्यात
 किया  गया  ।

 और  तिर्यात  अभिकरण  विदेशी  बाजारों  अर्थात  रई  आयातक  देशों  में  बिक्री

 एजेंट  नियुक्त  करते  प्रतिनिधिमण्डल  मेजते  हैं  तथा  रुई  के  विभिन्न  आयातक  देशों  के

 साथ  तथा  विशेष  रूप  से  पूर्व  यूरोपीय  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  व्यापार  करारों  के  अन्तगंत  बिक्रियों

 का  संवर्धन  करते  हैं  |  भारतीय  रुई  निगम  ने  थाईलेंड  और  फ्रांस  को  नए  बाजारों  के

 रूप  में  अभिज्ञात  किया

 भरत  डेलमार्क  ध्यापार  समात्ण

 586.  डा०  बिस्तामोडन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  डेनमाकक  के  कीच  सम्बन्धों  को  सुधारने  के लिए  कोई  कदम  उठाए
 जा  रहे  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बाणिज्य  मंत्राल प  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजनदास  :  और  डेनमा्क  के

 साथ  व्यापार  सम्बन्धों  में  सुधार  लाने  के  उ्दंश्य  से  दोनों  देशों  के  बीच  अनेक  मंजिस्तरीय  और

 सरकारी  विचार-विमं  हुए  डेनमार्क  के  प्रधानमन्त्री  न ेजिनके  साथ  एक  व्यापार  प्रतिनिधिमण्डल

 भी  आया  था  1987  में  भ्राश्त  का  दौरा  किया  तब  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापारिक

 तथा  औद्योगिक  सहयोग  बढ़ाने  के  लिए  ऐस्लोसिएटेड  थेस्बर्स  आफ  कामसे  एण्ड  इन्डस्ट्री  आफ  इंडिया
 और  फैडरेशन  आक्र  डेनिश  इंडस्ट्रीज  तथा  डेनिश  चैम्बर  आफ  कामसे  के  बीच  भारत

 डेनमार्क  संयुक्त  व्यापार  परिषद  स्थापित  करने  के  लिए  एक  करार  पर  भी  हस्ताक्षर  हुए  थे  ।

 दिल्ली  में  कुलियों  के  लिए  बर्दो

 .  587.  शा०  चिस्तामोहत  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  स्थानीय  पुलिस  और  व्यापार  संघ  ने  दिल्ली  में  कूलियों  के  लिए  वर्दी  की  एक  नई  .
 योजना  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  ननन््त्री  तया  गृह  संत्रालय  -  में

 मंत्री  पो०  :  थाना  लाहोरी  टाउन  सदर  बाड़ा

 हिन्दूराव  के  क्षेत्रों  के  ब्य|पारियों  ने  इन  क्ष  त्रों  में  कार्य  करने  वाले  कुलियों  को  वर्दियां  और  बिल्ले

 दिये  हैं  ।
 ह

 कुलियों  द्वारा  चोरी  ओर  धोखा  देने  के  मामलों  को  समाप्त  करने  के  लिए  उन्हें  वर्दियां

 और  बिल्ले  जारी  किए  गये  हैं  क्योंकि  कुली  करने  वाले  व्यक्तियों  का  सामान  लेकर  उनके  भीड़  में

 गायब  होने  की  घटनाएं  भी  हुई

 झारखंड  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  अध्ययन  दल  की  रिपोर्ट

 589.  श्री  सैयद  शाहबुद्दीत  |  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कारखढ  क्षेत्र  में  आधथिक  और  सामाजिक  असंतोष
 का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  की  नियुक्ति  की

 क्या  उक्त  दल  ने  कोई  रिपोर्ट  प्रह्तुत  की

 यदि  तो  उक्त  रिपोर्ट  के  मुख्य  निष्कर्ष  ओर  उसकी  सिफारिदों  क्या  हैं  और

 क्या  सरकार  अन्य  राज्यों  क ेसाथ  लगने  वाले  क्षेत्रों  को  साथ  मिलाकर  बिहार  में

 अलग  से  आदिवासी  राज्य  बनाने  के  लिए  आंदोलन  के  प्रभाव  के  बारे  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकार

 से  सम्पर्क  बनाए  हुए  हैं  ?

 कासिक  लोक  झिकायत  तथा  पेंदन  मंत्रालय  में  राज्य  ससत्रो  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  पी०ਂ  :  से  गृह  मंत्रालय  तथा  कल्याण  मंत्रालय  के  वरिष्ठ

 कारियों  का  एक  केन्द्रीय  दल  मध्य  प्रदेश  तथा  पहिचिम  बंगाल  के  कुछ  जिलों  का

 दौरा  कर  रहा  है  जो  इन  जिलों  के  आदिवासियों  की  समस्याओं  और  उनके  कश््याण  के  लिए  हाथ  में

 लिए  गए  कार्यत्रमों  के  बारे  में  समाहर्ताओं  के  साथ  विचार-विमर्श  करेगा  ।  बाद  में:यह  दल  कारलंड

 भुक्ति  मोर्चे  आदि  की  गतिविधियों  के  कारण  उत्पन्न  विभाजक  प्रवृत्तियों  का  मुकावला  करते  के

 लिए  आवश्यक  स्पष्ट  का  रंवाही  तथा  उपचारात्मक  प्रशासनिक  उपायों  का  सुकाव  देने  के  लिए  राज्यों

 की  राजधानियों  में  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  साथ  भी  विचार  विमशं  करेगा  ।

 संबिधान  को  आठवों  अनसचो  में  भाषाओं  को  हासिल  करना

 590.  भ्री  बालासाहेब  विशे  पाटिल  :  क्या  गृह  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  कुछ  और  भाषाओं  को  शामिल  करने

 के  किसी  प्रस्ताव  पर  बिचार  कर  रही  ओर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्जालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गह  मम्त्रालय  में  राज्यमंत्री

 पो०  :  और  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  कुछ  भ्ौर  भाषाओं  को

 शामिल  करने  की  मांगें  अक्सर  प्राप्त  होती  हैं  |  सरकार  का  विचार  हैं  कि  आठवीं  अनुसूची  में  और

 भाषाएं  शामिल  करने  से  अन्य  प्रभाव  और  प्रतिक्रियाएं  उत्पन्न  होंगी  ।  फिर  सभी  भाषाएं  चाहे
 वे  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  हैं  अथवा  की  सांस्कृतिक  और  साहित्यिक  परम्पराओं  को

 घसित  करने  के  लिए  सरकार  प्रयास  करती

 मंत्रालय  में  अनुचित  जाति।/अनुसचित  जनजाति  के  कर्मचारी

 Sol.  भ्री  राम  भगत  पासवान  :  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  मन्त्रालय  में  कुल  कितने  कर्मचारी  कार्यरत  हैं  और  श्रेणी  तीन
 और  चार  में  उनकी  कितमी-कितनी  संद्या

 प्रत्येक  श्रेणी  वर्ग  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों

 की  प्रतिशतता  कितनी  और

 सरकार  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई  है  कि  आरक्षित

 पदों  पर  निर्धारित  प्रतिशतता  के  अनुसार  अनुसूचित  और  अनुसूनित  जनजाति  के  कर्मचारी  नियुक्त
 डी  | कि

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  ससत्री  के०  सटबर  :

 कुल  ,

 --+  796

 --2509

 श्वेणी-५
 --  800

 इनकी  प्रतिशतता  नीचे  लिखे  अनुसार  है  ।

 अनुसूचित  अनुसूचित

 जाति  जनजाति

 12:20  4°40

 श्रेणीना  8-29  1:20

 11-67  3-42

 श्रेणी-५  3y'12  3.00
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 ननपकफफफ-++++...ल्ात्क्य््््/े  |

 यह  मंत्रालय  कामिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  तथा  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित
 जनजाति  आयुक्त  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  विभिन्न  अनुदेशों  का  अनुपालन  करता  रहा  है  ताकि
 यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  निर्धारित  कोटा
 पर  इन्हीं  के  सदस्यों  की  नियुक्ति  की  औपचारिक  सुरक्षित  स्थान  आदेशों  के  अन्तगंत  आने
 वाले  सभी  वर्गों  के  अधिकारियों  पर  यह  लागू  होता

 [  प्रमुवाद  ]

 पूर्बो्तर  क्षेत्र  में  बिड्रोह

 592.  श्री  नित्यानन्द  सिञ्र  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पूर्वोत्तर  भारत  के  लगभग  सभी  राज्यों  में  हांल  के  कुछ  दिनों  में  विद्रोह  की
 विधियों  में  तेजी  देखने  को  मिली

 क्या  उम्रवादियों  को  किसी  अन्य  देश  द्वारा  आधुनिक  हथियार  तथा  अन्य  प्रकार  की

 सहायता  दी  जा  रही

 यदि  तो  तत्सम्वस्थी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  धिद्रोही  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  भगत्रो  चिन्तामणि  :  मिजोरम  और
 अरुणाचल  प्रदेश  में  जिले  को  कोई  विद्रोही  गतिविधियां  नहीं  हुई  ।  तिरप  जिले  में

 1986  में  मेशनल  सोसलिस्ट  कौंसिल  आफ  नांगालेंड  द्वारा  चार  हिंसक  घटनाएं  की  गई  जिनमें  8

 मौतें  त्रिपुरा  मणिपुर  और  असम  में  टी०  एम०  नेशनल  सोसलिस्ट  कॉसिल  आफ

 नागालेंड  और  यूनाइटेड  लिवरेदन  फ्रंट  आफ  असम  सक्रिय  रहे  ।

 और  :  उत्तर.पूर्वी  क्षत्र  में  उग्रबादियों  को  आधुनिकतम  शस्त्रों  की  आपूर्ति
 करने  में  किसी  बाहरी  देश  की  अन्तग्रंस्तता  सिद्ध  करने  के  लिए  अभी  किसी  विशिष्ट  बात  का  पता

 नहीं  चला  है  ।  इस  सूचना  के  बारे  में  कि  त्रिपुरा  नेहनल  वालिटीयर  सीमा  के  पार  से  कारंवाही
 कर  रहा  बंगलादेश  के  साथ  जब  भी  यह  मामला  उठाया  गया  उसने  इस  बात  से  दृढ़ता  के  साथ

 इन्कार  किया  है  कि  वह  टी०  एन०  वी०  की  मदद  करता

 अर्वंध  गतिविधियां  अधिनियम  1967  के  अन््तर्गत  त्रिपुरा  में  त्रिपुरा  नेशनल

 वालिटिय्स  और  मैतई  संगठनों  अर्थात  पिपुल्स  लिबरेशन  मणिपुर  में  पिपुल्स  रिवोल्यूशनरी
 पार्टी  आफ  कांगलें  एपाक  इत्यादि  को  अवैध  संगठन  थोचित  किया  गया  सम्पूर्ण  मणिपुर  राज्य  को

 क्षेत्रਂ  घोषित  किया  गया  इसके  अतिरिक्त  नागालेंड  और  अरुणाचल  प्रदेश  में

 बर्मा  की  सीमा  के  साथ-साथ  5  किलो  मीटर  क्षेत्र  को  क्षेत्रਂ  घोषित  किया  गया  जहां

 आवधयक  था  अर्ध  सैनिक  बलों  की  संख्या  को  पर्याप्त  रूप  से  बढ़ाया  गया  पूर्वो  क्षेत्र  में
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 आसूचना  तंत्र  को  तेज  किया  गया  है  ।  उग्रवादियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  में  लगी  विभिन्न  एजेंसियों
 के  मध्य  बेहतर  समन्वय  के  लिए  प्रबंध  किए  गए  सीमा  पर  सतकंता  बढ़ा  दी  गई

 इमरीकोी  रक्षा  शिष्ट  मंडल  के  भारत  के  दौरे  के  पश्चात

 इन  वर्तोी  कार्यवाही

 593.  श्री  नित्यानन्द  सिश्र  :

 श्री  प्रकाश  थी०  पाटिल  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  भारत  और  अमरीका  दोनों  देशों  के बीच  सहयोग  के  विद्यष  क्षेत्रों  का  पता  लगाने
 के  लिए  1986  में  अमरीकी  रक्षा  विभाग  के  तकनीकी  शिष्टमंडल  के  भारत  के  दौरे  के  पहचात  कोई

 अनुवर्ती  कायंवाही  की  गई  और
 '

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रक्षा  सन्त्री  विध्वनाथ  प्रताप  :  1986  में  श्री  लिम्डस्ट्रोम  के

 नेतृत्व  में  अमरीकी  डी०  ओ०  डी०  दल  द्वारा  विए  गए  दौरे  के  रक्षा  प्रौद्योगिकी  सहयोग  पर
 अमरीका  सरकार  की  रिपोर्ट  1986  में  प्राप्त  हुई  ।  भारत  सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  का  अध्ययन
 किया  है  और  एयरोनाटिक्स/हल्के  लड़ाक्  विमान  जेसे  क्षेत्रों  में  इस  तरह  का  सहयोग  करने  की

 संभावना  के  बारे  में  भारत  सरकार  और  अमरीका  सरकार  के  बीच  बातचीत  चल  रहो  है  ।

 1986  में  अमरीका  के  रक्षा  सचिव  श्री  वेनवर्गंर  के  भारत  आने  पर  उनके  दल  के  अधिकारियों  तथा
 1986  में  अमरीका  के  वायुसेना  सचिव  श्री  अल्ड्रीज  के  भारत  आने  पर  उनके  साथ  आए

 अधिकारियों  के  साथ  भी  इस  मामले  में  चर्चा  की  रक्षा  प्रौद्योगिकी  के  विद्विष्ट  क्षंत्रों  भ॑

 सहयोग  किस  प्रकार  होगा  इस  बारे  में  दोनों  सरकारों  के  बीच  अभी  विचार  विमर्श  चल  रहा  है  ।

 लिन्डस्ट्रोम  के  दल  की  यात्रा  के  पदच्चात्  हस  सम्बन्ध  में  की  गई  अनुवर्ती  कार्यवाही  के

 ब्यौरे  देना  असामयिक  होगा  क्योंकि  इस  मामले  पर  दोनों  सरकारों  के  बीच  बातचीत  चल  रही  है  ।

 देश  में  व्यापार  क्षेत्र

 594.  श्री  रामप्यारे  पतिका  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  फरेंगे  कि  :

 अब  तक  देश  में  कितने  मुक्त  व्यापार  क्षेत्रों  की  स्थापना  की  गई

 (a)  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  वर्षवार  उनकी  खरीद  ओर  बिक्री  कितनी

 ओर  मुक्त  व्यापार  क्षंत्रों  की  स्थापना  करने  की  कोई  योजना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  प्रियरंजन  दास  :  देहा  में  अभी  तक  छः
 निर्यात  प्रोसेसिंग  जोन  स्थापित  किए  गए  हैं  जो  निम्नोकत  प्रकार  हैं  ।

 (1)  कांडला

 (2)  सांताक्रुज

 (3)  मद्रास
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 की

 (4)  फाल्टा

 (5)  नोएडा

 (6)  कोचीन

 पिछले  दो  वर्षों  के दौरान  किए  गए  निर्यात  के  ब्योरे  निम्नोक्त  प्रकार
 स3फ ees
 84-55.  85-86

 रु०/करोंड़  ₹०,/करोड़

 कांडला

 238-75
 238-75  23799...

 सांताक्रुज  9583  8444

 अन्य  जौन  निर्माणाधीन  हैं  ।  फाल्टा  निर्यात  प्रोसेसिंग  जोन  तथा  मद्रास  निर्यात  प्रोसेसिंग

 जोन  ने  1985-86  में  निर्यात  शुरू  कर  दिए  तथा  उनका  कारोबार  2:22  करोड़  तथा  0  55

 करोड़  रु०  का  रहा  |

 भपेक्षित  स्रोतों  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अतिरिक्त  निर्धात  प्रोसेसिंग  जोन
 स्थापित  करने  के  प्रस्तावों  पर  समय-समय  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 विधशालापसनस  में  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  को  स्थापना  .

 595.  थी  गुददास  कासत  ।  क्या  बालिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विशाखापत्तनम  में  मुक्त  व्यापार  केन्द्र  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचा
 धीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  कया

 क्या  सरकार  उन  लोगों  को  प्रोत्साहन  देने  पर  विचार  करेगी  जो  इस  क्षेत्र  में  उद्योग
 स्थापित  करने  की  इच्छा  व्यक्त  करते  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्योरा  क्या  है  ?

 थाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रियरंजन  दास  ।  से  विशाखापत्तनम
 में  एक  निर्यात  प्रोसेसिंग  जोन  स्थापित  करने  की  संभावना  का  पता  लगाया  जा  रहा  आंध्र  प्रदेश
 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछेक  स्थानों  का  सुझाव  दिया  है  ।  देश  में  सभी  निर्यात  प्रोसेसिंग  जोनों
 को  अनेक  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  और  उनमें  से  शामिल  पूंजीगत  माल  तथा  उत्पादन  अन्तनिविष्ट

 साधनों  का  शुल्क  मुक्त  कार्पोरेट  कर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  से  छूट

 शुई  को  दोर्धकालोन  निर्यात  योजना

 596.  ओीभ्तो  किशोरी  सिंह  :  क्या  अस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
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 रुई  का  वर्तमान  स्टाक  क्या  है  और  31  जनवरी  1987  तक  प्राप्त  निर्यात  क्रिया  देह्ों  के

 सम्बन्ध  में  स्थिति  क्या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  सें  उपमन््त्रो  एस०  कृष्ण  लगभग  12:50  लाख  गांठों  की  कुल
 मात्रा  भारतीय  रुई  महाराष्ट्र  गुजरात  फेडरेशन  तथा  निजी  व्यापार  के  स्टाक  में

 हैं  ।  चालू  वर्ष  के  दोरान  रुई  के  निर्यात  हेतु  अच्छी  माँग  है  ।  31-1-87  को  विद्यमान  स्थिति  के
 सार  सरकार  ने  लम्त्रे  तथा  अत्यधिक  लम्बे  रेश  वाली  रुई  की  2  32  लाख  गांठों  और  बंगाल  देशी
 की  50000  गांठों  की  कुल  मात्रा  रिलीज  की  इसमें  से  31-1-1987  को  बिद्य  मान  की  स्थिति
 के  अनुसार  लम्बे  तथा  अत्यधिक  लम्बे  रेशे  वाली  रुई  की  2-11  लाख  गांठों  तथा  बंगाल  देशी  की

 36,232  गांठों  के  निर्यात  हेतु  संविदाएं  रजिस्टर  की  गईं  ।

 सियन्त्रित  कपड़े  का  उत्पादन

 597.  श्रो  मूलचंद  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  प्रतिवर्ष  नियन्त्रित  कपड़े  और  जनता  कपड़े  के  उत्पादन
 का  ब्यौरा  क्या

 उनके  उत्पादन  पश  राजसहायता  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  गई

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  प्रति  ध्यक्ति  कपड़े  की  कितनी  न्यूनतम
 इयकता  निर्धारित  की

 गत  दो  बर्षों
 के

 दौरान  नियंत्रित  और  जनता  कपड़े  के  बितरण  के  लिए  कितने

 बिक्री  केन्द्र  और

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  सरकार  को  वितरण  सम्बन्धी  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  रामनिवास  :  विवरण  ]  संलग्न  है

 ह

 विवरण  Il  संलग्न

 खुदरा

 सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कपड़े  की  प्रति  व्यक्ति  न््यनतम  आवधद्यकता
 निर्धारित  नहीं  की  है  ।

 हि

 कन्ट्रोल  का  कपड़ा  तथा  जनता  कपड़ा  वितरित  करने  के  लिए  देश  में  फुटकर  दुकानों
 की  संख्या  का  ब्यौरा  इस  मंत्रालय  में  नहीं  रखा  जाता  कन्ट्रोल  का  कपड़ा  तथा  जनता  कपड़ा
 वितरित  करने  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  का  है  जो  कि
 अनेक  उपभोक्ता  सहकारी  उचित  दर  की  दुकानों  आदि  के  जरिए  उपभोक्ता  को  ऐसा
 कपड़ा  सप्लाई  करते  हैं  ।

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  सरकार  को  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  बन्ट्रोल  के  कपड़े
 के  कुवितरण  की  सात  शिकायतें  प्राप्त  जनता  कपड़े  के  कुवितरण  की  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं
 हुई  है  ।
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 विवरण  1

 सिलियन  बर्ग  मोटर  में
 +फैकआंंंथण<_कसबसफसफऱसइक  सका  सस  इइनइ््इ््िनिसिषकएययडरयइकइपचक्स्  अन्ना  न

 वर्ष  कन्द्रोल  का  कपड़ा  पोलिएस्टर  काटन  जनता  कपड़ा
 ब्लेडिड  दटिग

 1983-84  294-99  800  384-34
 1984-85  245-73  700  35677
 1985-86  25500  8-00  398°12

 बिवश्ण  11

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कन्द्रोल  के  कपड़े  तथा  जनता  कपड़े  पर  उपदान  के  रूप  में  दी
 गई  राशि  :

 करोड़  to  में

 वर्ष  कन्ट्रोल  का  कपड़ा  जनता  कपड़ा

 1983-84  5273  47'24

 1984-85  52:94  58:27

 1985-86  51.51  71°33

 चमड़े  से  बनो  बस्तुओों  का  निर्यात  बढ़ाना

 598.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :;  कया  वाणिज्यमंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  में  चमड़े  से  बनी  सभी  प्रकार  की  वस्तुओं  का  कुल  कितना  निर्यात  किया

 चमड़े  से  बनी  बस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ाने  हेतु  उत्पादन  टेक्नोलोजी  में  सुधार
 कच्चे  माल  के  आयात  तथा  किस्म  नियन्त्रण  का  कड़ाई  से  पालन  किया  जाना  सुनिष्चिचत  करने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 क्या  पड़ोसी  देझ्यों  को  अपने  उत्पादों  बगी  तस्करी  करने  के  उहूं एय  से  नई  चमंशालाये

 स्थापित  की  गई  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे

 हैं  ?

 वाणिश्य  मंजालय  में  राह्य  मम्त्री  दास  :  चमड़ा  निर्यात

 परिषद  के  अनुसार  1986  के  दौरान  चमड़  के  और  चमड़े  के  उत्पादों  के  निर्यात

 लगभग  522  करोड़  रु०  के  होने  का  अनुमान  है  ।
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 चमड़ा  उत्पादों  के  निर्यातों  को  सुकर  बनाने  और  उनमें  सुधार  लाने  के  लिए  किये  गये

 उपायों  में  से  कुछ  शुल्क  की  घटी  दर  पर  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अधीन  पूंजीगत
 माल  और  अन्य  अन्तनिविष्ट  साधनों  का  आयात  तथा  फुटवियर  एवं  फुटवियर  संघटकों  के  लदान

 पूर्व  निरीक्षण  पर  जोर  ।

 और  कूछ  पड़ोसी  देशों  में  खालों  जौर  चभमड़ियों  की  कथित  तस्करी  की  समस्याओं
 का  अध्ययन  करने  के  लिए  और  निवारक  उपायों  पर  विचार  करने  के  लिए  24-1-1987  को  एक

 उच्चस्तरीय  बैठक  बुलाई  गई  आशा  की  जाती  है  कि  बैठक  में  तय  किए  गए  कृछ  उपायों  से
 जिनमें  सीमा  क्षत्रों  में  टंनरियों  की  उत्पादन  गतिविधियों  पर  कड़ी  नजर  रखना  शामिल  स्थिति
 में  सुधार  आएगा  ।

 अध्धं-संनिक  बलों  के  लिए  नई  नोति

 599.  डा०  अंग्रशेखर  त्रिपाठी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  अधं-संनिक  बलों  के  लिए  किसी  नई  नीति  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  उपको  रूप-रेखा  क्या  है  और  इसको  कोन  सी  तारीख  से  लागू  किए  जाने

 की  सम्भावना  और

 इस  नीति  से  कितने  कारमिकों  को  लाभ  होने  की  सम्भावना  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पो०  चिदम्थ  :  जी

 और  प्रएन  ही  नहीं  उठते  ।

 भारतीय  विदेश  सेवा  के  अधिकारियों  को  विदेशयों  से

 शादो  करने  को  अनुसति  देगा

 600.  डा०  चस्रशक्षर  ज़िपाठो  :

 भरी  दिलोपसिह  भूरिया  :

 डा०  डो०  एत०  रेड्डो  :  क्या  विवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  विदेश  सेवा  के  अधिकारियों  को  अब  विदेशियों  से  शादी

 करने  की  अनुमति  दे  दी  गई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  और  यह  अनुमति  कौन  सी  तारीख  से  दी  गई

 क्या  सरकार  ने  शादी  से  पहले  पूर्व  अनुमति  लेना  भ्रनिबायं  कर  दिया  है  ;
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 क्या  इस  त  ह  के  आदेश  जारी  करने  के  पदचात्  किसी  भारतीय  ने  अब  तक  अनुमति
 के  लिए  आवेदन  दिया  और  पर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  नटवर  :  सरकार  ने  इस  विषय  से

 सम्बन्धित  नियम  में  संशोधन  किया  है  और  संशोधन  की  अधिसूचना  सभा  पटल  पर  रश्ली  जाती  है  ।

 में  रसो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टीौ०  3747/87]  ]

 सरकार  ने  यह  फैसला  किया  है  कि  ऐसे  मामलों  पर  निर्णय  सुपरिभाषित  नियमों  के

 अनुसार  हर  मामले  में  अलग-अलग  किया  जाएगा  ।

 हां  ।

 हां  ।

 श्री  के०  गजेन्द्र  सिह  ने  यह  अनुरोध  किया  है  कि  उन्हें  भारतीय  विदेश  सेवा  के  1961

 बैच  की  रोमानिया  की  राष्ट्रिक  से विवाह  करने  की  इजाजत  दी  सरकार  उनके  अनुरोध  की

 जांच  कर  रही

 |

 निर्यात  संब्धन  में  राज्यों  को  सहायत

 601.  श्री  मुरलोधर  माने  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  रंगे  कि

 क्यों  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  राज्यों  से  निर्यात  संवर्धन  में  सहायता  देने  के  लिए

 कहा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  की  कया  प्रतिक्रिया

 क्या  सरकार  इस  प्रयोजन  के  लिए  आगे  आने  वाले  राज्यों  को  सहायता  देने  पर  विचार

 और

 (३)  यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  रियायत/सहायता  का  ब्यौरा

 क्या  है  ?

 जाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  दास  :  से  वाणिज्य  मंत्री

 मे  राज्य  सरक  रों  को  दिनांक  9  1986  को  मजे  गए  पत्र  में  भारत  सरकार  द्वारा  हाल  के

 महीनों  में  किए  गए  विभिन्न  निर्यात  नीति  उपायों  की  रूपरेखा  दी  है।इस  पर  बल  देते  हुए  कि

 हमारे  देहा  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  सम्बन्धी  सामूहिक  प्रयासों  में  राज्य  सरकारों  का  महत्वपूर्ण  स्थ/न
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 वाणिज्य  मंत्री  ने  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  कि  वे  उन  सभी  के  ध्यान  में  इस  पत्र  की

 विषयवस्तु  को  लाए  जो  कि  राज्यों  में  निर्यात  प्रयास  से  सम्बन्ध  रखते  हों  ।  अनेक  राज्य  सरकारों  ने

 हमारे  नियर्तों  को  बढ़ाने  के  लिए  नीति  सम्बन्धी  उपायों  का  प्रचार  करने  तथा  उन्हें  अपना  समर्थन

 देने  क ेलिए  अपना  भआादय  व्यक्त  करते  हुए  उत्तर  दिया

 |

 बसरा  में  स्थित  भारतीय  बाणिज्य  दूतावास  में  कार्य  कर  रहे
 भारतीय  कर्मचारियों  को  स्रक्षा

 602.  श्री  हरीह्  रावत  :  क्या  विदेद्ा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनको  इस  सम्बन्ध  में  प्रकाशित  समाचारों  की  जानकारी  है  कि  इराक  में

 बसरा  में  स्थित  भारतीय  वाणिज्य  दूतावास  के  पास  गत  दो-तोन  महीनों  के  दौरान  एक  से  अधिक
 वार  बम  गिराये  गये

 यदि  तो  क्या  वाणिश्य  दूतावास  में  कार्य  कर  रहे  भारतीयों  की  स्रक्षा  के  लिये
 पर्याप्त  प्रबन्ध  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  वहां  कार्य  करने  वाले  कमंचारियों  को  किसी  अन्य
 क्षित  स्थान  पर  ले  जाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 विवेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  सरकार  को  इस  बात  की

 जानकारी  है  कि  वसरा  की  जिस  इमारत  में  भारत  का  प्रधान  कोंसलावास  है  उस  पर  पिछले  दो

 महीनों  में  दो  बार  बम  गिराए  गए  हैं  ।

 और  विगत  में  प्रधान  कोंसलाबास  के  पास  बम  गिराए  जाने  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  सरकार  ने  1986  के  आरम्भ  में  यह  फैसला  किया  था  कि  वह  अपने  कोंसलावास  के
 कर्मचारियों  और  उनके  परिवारों  को  सुरक्षित  स्थान  पर  ले  जाएगा  ।

 भारत  मलेशिया  व्यापार  बार्ता

 603.  जौधरी  शाम  प्रकाद  :  क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ।987  में  भारत-मलेशिया  व्यापार  वार्ता  हुई
 और

 यदि  तो  वार्ता  का  स्वरूप  क्या  है  और  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंती  प्रियरंजन  दास  :  1987  में

 कोई  भारत-मलेशिया  व्यापार  वार्ताएं  नहीं  29-30  1987  को
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 मलेशियाई  प्रधानमन्त्री  के  भारत
 दौरे

 के  दौरान  कुछ  व्यापार  मुह  विचार-विमश्  के  लिए  सामने

 विचार-विमर्श  में  अधिक  बल  द्विपक्षीय  व्यापार  का  विकास  करने  तथा  मौजूदा
 व्यापार  असंतुलन  को  ठीक  करने  पर  दिया

 शहतूत  के  पेड़  का  नामक  बोसारी
 से  प्रभावित  होना

 604.  श्री  के०  रामचण्  रेड्डो  :  क्या  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  शहतूत  के  पेड़  पर  नामक  बीमारी  से  पड़ने  वाले  प्रभाव
 की  जानकारी

 कया  इस  बीमारी  के  कारण  शहतूत  के  पत्तों  की  गुणवत्ता  और  परिमाण  में  कमी
 आती  है  जिसके  कारण  ये  पत्ते  रेशम  के  कीड़ों  क ेजीवन  के  लिए  अयोग्य  हो  जाते

 इस  बीमारी  के  कारण  कुल  कितनी  फसल  की  हानि  हुई  और

 इस  बीमारी  का  मुकाबला  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ;

 वस्त्र  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एस०  क॒ष्ण  :  जी  हां  ।

 से  इस  रोग  का  क्वालिटी  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  और  इससे  शहतूत  के

 पत्ता  उत्पादन  की  मात्रा  कम  हो  जाती  है  तथापि  इस  रोग  के  कारण  फसल  की  कुल  क्षति  नगष्य  है

 क्योंकि  रेशम  उत्पादकों  को  इसका  कारण  पता  है  और  वे  निवारक  उपाय  करते  हैं  जैसे  कि  मटा

 सिस््टोस  0.05%  डेगीक्रोन  0.05%  फेरोडोन  7  किग्रा  हेक्टेयर  और  एल्ड्रेक्स  0.05%  जैसे

 नाछ्ाकों  का  प्रयोग  बरहमपुर  स्थित  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  का  अनुसंधान  संस्थान  तथा  इसके  संबद्ध  रेशम

 उत्पादन  अनुसंधान  केन्द्रों  न ेविभिन््त  जलवायु  स्थितियों  में  तथा  विभिन्न  किस्मों  के  शहतृत-पौधों
 पर  इस  रोग  के  प्रभावकारी  नियंत्रण  के  लिए  अनुसंधान  परियोजनाएं  शुरू  की  हैं  ।

 भारतीय  कंपनियों  को  वेय  राधि  के  बारे  में

 इराक  और  लीबिया  में  समझोता

 605.  डा०  चिन्ता  मोहन  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  कंपनियों  को  देय  राशि  के  बारे  में  इराक  और  लीबिया  में  कोई

 भौता  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  समझौतों  से  सम्बन्धित  नियम  व  एर्तें  क्या  हैं  ?
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 वानिण्य  संत्रालय  सें  शाज्य  मंत्री  प्रियरंजन  दास  :  भारत  सरकार  द्वारा
 ने  भारतीय  कंपनियों  को  देय  राशियों  के  निपटान  के  लिए  ईराक  सरकार  के  साथ  चार  आस्थागन

 भुगतान  करार  किये  लीबिया  के  साथ  ऐसा  कोई  करार  नहीं  किया  गया

 और  इन  करारों  अन्य  बातों  के  कच्चे  तेल  तथा  सल्फर  की

 सप्लाई  की  व्यवस्था  है  |  इन  करारों  के  ब्यौरे  देता  लोक  हित  में  नहीं  हैं  ।

 श्रांप्न  प्रदेश  के  स्वतन्त्रता  संनानियों  को  स्वतन्त्रता  संनिक
 सम्मान  पेंहान  को  मंज्री

 606.  श्री  बी०  शोभमाद्रोदथर  राव  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  के  कितने  स्वतन्त्रता  सैनानियों  1980  तक  स्वतन्त्रता  सेनिक

 सम्मान  पेंशन  मंजर  की  गई  थी  और  कितने  स्वतन्त्रता  सनानियों  को  1986  तक  यह  पेंशन

 मंजूर  की  और

 जांच-पड़ताल  के  दौरान  कितने  आवेदन  भूठे  पाए  गए  ओर  ऐसे  व्यक्तियों  के  विरद्ध
 क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रा्नय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  चिन्तामणि  :  (1)  1980  तक  5522

 स्वीकृत  की  गई

 (7)  1986  तक  7955

 स्वीकृत  की  गई

 1986  तक  16347  आवेदन  अस्वीकृत  किए  गए  थे  क्योंकि  योजना  के
 बन्धों  के  अधीन  आवेदक  पात्र  नहीं  पाये  ऐसे  आवेदनों  को  अस्वीकार  करने  के  अलावा  अन्य

 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  ।

 झ्रांप्न  प्रदेश  में  पयंटन  के  विकास  के  लिए  बुहत  योजना

 607.  श्री  बो०  शोभनाद्रीदवर  राव  :  क्या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  कोई  वृहत-योजना
 तैयार  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  भन््त्री  मोहम्मद  :  ऐसा  कोई  मास्टर  ्लान  नहीं

 प्रएन  ही  नहीं  उठता  ।

 पकिंग  को  बकल्पिक  साधग्रो  का  पठहशन  उद्योग  पर  प्रभाव

 608.  भरी  चिग्तामणि  जेना  :  क्या  बसत्न  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 नी

 कया  यह  सच  है  कि  पैकिंग  की  वेकल्पिक  सामग्री  के  विकास  के  कारण  पटसन  उद्योग
 पर  उसका  बुरा  प्रभाव  पड़ा  और

 इसके  परिणामस्वरूप  कितने  पटसन  उद्योग  बन्द  हो  गए  हैं  और  कितने  कर्मचारियों

 पर  उसका  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 वस्त्र  सम्व्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  पटसन  उद्योग  पैकेजिंग  को

 वे  कल्पिक  सामग्री  के  विकास  से  कडी  प्रतिस्पर्द्धा  का  सामना  कर  रहा

 श्रमिक  समस्या  तथा  वित्तीय  कठिनाइयों  सहित  विभिन्न  कारणों  की  वजह  से  नौ

 सन  जिनमें  42100  श्रमिक  अन्तग्र स्त  इस  समय  बन्द  पड़ी  हैं  ।

 कनाटक  में  शहतृत  से  रेधाम  की  लेती

 609.  श्री  बो०  क्दण  राब  :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  कर्नाटक  में  शहतूृत  से  रेशम  की  खेती  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 कदम  उठा  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  भरत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  ओर  केन्द्रीय  रेशम
 बोर्ड  ने  कर्ताटक  में  राज्य  रेशम  उत्पादन  विभाग  के  प्रयासों  को  बढ़ाने  और  शहतूत  की  लेती  के  लिए
 आर  एण्ड  डी  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  राज्य  में  निम्नोक््त  एककों  की  स्थापना  की

 (1)  10  अनुसंधान  विस्तार  केन्द्रों  क ेसाथ  केन्द्रीय  रेशम  उत्पादन  अनुसंघान  तथा  प्रशिक्षण
 संस्थान  ।

 (2)  2  क्षेत्रीय  अनुसंधान  ।

 (3)  10  रेशम  कीट  बीज  उत्पादन  केन्द्र  ।

 (4)  आधारभूत
 बौज  कोया  फाम  ।

 शई  का  निर्यात

 610.  श्री  बो०  कुष्ण  राव  :  क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  देझ्षों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  रई  के  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  भारत  और  उन  देशों  में  से  किसी  देश  के  बीच  रुई  के  निर्यात  के  बारे  में  किसी
 व्यापार  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 वस्त्र  मत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रास  निवास  :  दक्षिण

 पश्चिमी  संयुक्त
 राज्य  बंगलादेश  आदि  को  रुई  निर्यात  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 कर्नाटक  के  हुथकरघा  बुनकरों  के  लिए
 बोधोड-ब-आबवास  योजना

 “611.  श्री  बो०  कृष्ण  राव  :  क्या  बल्श्न  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ०

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकाई  से  सातवीं  योजना  के  दौरान  हथकरघा
 करों  के  लिए  योजना  आरम्भ  करने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इसके  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  उप  मन््त्रो  एस०  कृष्ण  :  जी  हां  ।

 हथकरघा  बुनकरों  के  लिए  110  वर्कदोंडों  के  निर्माण  के  लिए  1985-86  के  दोरान

 कर्नाटक  सरकार  को  1.65  लाख  रु०  की  राशि  रिलीज  की  गई  थी  ।

 हुथकरघा  बुनकरों  के  लिए  बच्चत  सिधि  योजना  को

 केन्ोीय  सहायता

 612.  श्री  बो०  कृष्ण  राव  :  क्या  बस्त्र  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कर्नाटक  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  सातवीं  योजना  के  दौरान  हथकरघा

 बुनकरों  के  लिए  बचत  निधि  योजना  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया  और

 यंदि  तो  इसके  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  में  उप  सन््त्री  एत०  कृष्ण  :  और  कर्नाटक  राज्य  में
 अपने  हथकरधा  बुनकरों  पर  थ्थिफ्ट  निधि  योजना  लागू  करने  के  लिए  कर्नाटक  सरकार  से  सम्पूर्ण
 प्रस्ताव  अभी  केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  नहीं  हुआ

 ]

 यूरोपोय  झाथिक  समुदाय  को  निर्यात  पर  शुरुक  सें  कटोतो

 613.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  वाणिज्य  मन््त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  जनवरी  के  प्रथम  सप्ताह  में  हुई  संयुक्त  आयोग  की  बे  ठक  में  निर्यात
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 वनन-न->नन-मम

 पर  शुल्क  समाप्त  करने/उसमें  कटौती  करने  के  प्रश्न  पर  यूरोपीय  अधिक  समुदाय  के  साथ  विचार

 विमर्श  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किये  गये  अन्तिम  निर्णय  क  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बाजणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  दास  :  जी  हां  ।

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  आयोग  ने  अपनी  अधिमानों  की  सामास्यीकृत  योजना  को

 उदार  बनाने  के  संदर्म  में  समुदाय  के  बाजारों  में  भारतीय  निर्यातों  के  प्रवेश  में  सुधार  लाने  के  बारे

 में  जांच  करने  पर  सहमति  प्रकट  की

 जाराण  हलाहाबा  धोौर  कानपुर  में

 पयंटक  स्थलों  का  विकास

 614.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  पर्यटकों  को आकर्षित  करने  के  लिए  निकट  भविष्य  में  उत्तर  प्रदेश

 में  इलाहाबाद  और  कानपुर  के  पयंटक  स्थलों  का  विकास  करने  के  किसी  प्रस्ताव

 पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  मन्त्री  मुफ्तो  मोहस्मद  :  और  (i)  काशो  वाराणसी  पयेटन
 मन्त्रालय  द्वारा  1984-85  में  6450  लाख  रु०  की  लागत  से  वाराणसी  घाटों  का  सुध।र  करने  के

 प्रस्ताव  को  मंजूरी  दी  गई

 (ii)  इलाहाबाद-इलाहाबाद  में  एक  यात्री  निवास  का  निर्माण  करने  और  जलक़ीड़ाओं
 को  प्रारम्भ  करने  के  एक  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 (iti)  कानपुर  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 स्  गफली  झोर  खलो  का  निर्यात
 ।

 615.  श्री  राज  कुमार  शाय  :  क्या  शाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 मूंगफली  और  खली  के  निर्यात  में  कितने  प्रतिशत  कमी  आई

 इसके  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  मूंगफली  की  बहुत  मांग  और

 यदि  तो  खाद्य  तेलों  का आयात  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रियरंजन  दास  भारत  से  मूंगफली
 तथा  खली  के  निर्यात  पिछले  कुछ  वर्षों  में  घटते-बढ़ते  रहे  अनुबन्ध  के  रूप  में  एक  विवरण  संलग्न

 है  जिसमें  इन  दोनों  मदों  के  निर्यातों  की  मात्रा  तथा  मूल्य  दर्शाया  गया  है  ।  अनन्तिम  प्राक्कलों  के
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 अनुसार  चालू  दूर्ष  के  पहले  9  महीनों  के  दोरान  इन  दोनों  मदों  के  निर्यात  निष्पादन  में  सुधार  दिल्लाई
 ब््जन  के eat @  5

 एच  पी  एस  मूंगफली  के  निर्यात  को  प्रभावित  करने  वाले  मुख्य  कारण  ये

 व्यापी  बाजार  में  घरेलू  बाजार  में  मूंगफली  सहित  तिलहन  की  कीमतों  में  वृद्धि  का  रुख  तथा

 भारतीय  मूंगफली  की  फसल  में  एफ्लाटाविसन  की  समस्या  जिससे  कि  उसे  क्वालिटी  के  प्रति  सचेत

 अधिक  मांग  वाले  यूरोपीय  बाजार  में  स्वीकार  नहीं  किया  गया

 खली  के  मामले  में  अन्तर्राष्ट्रीय  तेल  तथा  अनाज  बाजारों  में  मन्दी  बनी  हुई  है  जिससे  हमारे
 उत्पादनों  के  निर्यात  प्रभावित  एफ्लाटाविसन  होने  की  वजह  से  मूंगफली  एवं  ब्रिनौला  निस्स।रण

 के  हमारे  निर्यातों  क ेसाथ  क्वालिटी  की  समस्या  भी  है  जिससे  पश्चिम  यूरोपीय  देक्षों  जो  हमारे

 मुख्य  बाजार  उसे  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।

 यूरोपीय  आ्थिक  समुदाय  तथा  सोवियत  संघ  जंसे  यूरोपीय  देशों  में  भारतीय  मूंगफली
 के  लिए  मांग  है  वशरतें  कि  हमारे  स््टाक  एफ्लाटाक्सिन  से  मुक्त  हों  और  निर्यात  प्रतियोगी  कीमतों

 पर  किए
 !

 घरेलू  बाजार  की  घरेलू  कीमतों  तथा  उपरब्धता  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  खाद्य  तेलों  का आयात  सरकारी  खाते  में  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  किया  जा  रहा

 विवरण

 वर्ष  एच  पी  एस  मूंगफली  आयलमिल्स

 मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 ₹०)

 1981-82  23966  27.68  13.47  149.54

 1982-83  28343  27.09  15.09  172.03

 1983-84  24702  22.08  13.39  182.29
 हु

 1984-85  5  36869  31.53  12.85  159.  15

 1985-86  8991  7.59  11.66  160.33

 1986-87  18.91  8.67  149.35

 )

 *अनन्तिम

 ]

 जासूतो  के  सम्बरध  में  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्ति

 616.  शीमती  एन०  पी०  झांशों  लक्ष्मो  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे
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 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  जासूसी  की  गतिविधियों  के  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार

 किए

 गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  में  से  कितने  सरकारी  कमंचारी  और

 इनमें  से  कितने  को  सजा  दी  गई  है  और  कितने  व्यक्तियों  पर  अभी  मुकदमे
 चल  रहे  हैं  ?

 ,  -
 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पो८  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 प्रेलाइट  का  निर्यात

 भरी  ई०  अख्यप्  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  के  दोरान  ग्रंनाइट  का  कितनी  मात्रा  में  नियत  किया  गया  और  उससे  *

 कितनी आय कौन-सा देश भारत को ग्रे ताइट का सबसे अधिक आयात करता और क्या सरकार को ग्र॑ नाइट की अनुपयुक्तता और इसकी निरन्तर सप्लाई न किए जाने के कारण आयातकों द्वारा व्यक्त किए गये असंतोष के बारे में जानकारी है ? बाणिए्प मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रियरंजन दास : और डी जी सी आई तथा कलकत्ता द्वारा प्रकाशित सरकारी आंकड़े वर्ष तथा उसके बाद के लिए अभी तक उपलब्ध नहीं हुए डी जी सी आई तथा एस द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार 53.34 करोड़ रु० मूल्य की 4.] लाख टन ग्र नाइट की मात्र के दौरान निर्यात की गई । जापान ग्र नाइट का सबसे बड़ा आयातक था । कुछ मामलों में छदान पट्टों के नवीनीकरण के न होने के कारण सप्लाइयों की निरन्तरता की समस्यओं को सरकार के ध्यान में लाया गया है । प्रेगाइट निर्यात संवर्धन परिषद को स्थापना भी ई० अय्यपु रेड्डो : क्या बालिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कया जर्मन विदोषज्ञों ने भारत में ग्रं नाइट खानों की अल्पावधि पट्टा प्रणाली के बारे में असंतोष व्यक्त किया क्या ग्रे नाइट उद्योग अनुरोध किया और नेंसरकार से ग्रं नाइट निर्यात संवर्धन परिषद स्थापित करने का
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 लि

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 .  बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  दास  :  ग्रेनाइट  उद्योग  की
 विशष  रूप  से  पट्टा  प्रणाली  सम्बन्धित  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिए  ओऔद्योगिक  विकास
 विभाग  में  एक  समिति  स्थापित  की  है  ।

 और  :  ग्रेनाइट  संवर्धन  परिषद  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  किसी  भश्रस्ताथ

 पर  विचार  नहीं  कर  रही

 क्ट्रेमुख  आयरन  शोर  कम्पनो  हारा  हंगरी  को  लोह  प्रयस्क
 छरों  का  निर्यात

 619.  श्री  ई०  श्रस्यपु  रेड्डी  :  क्या  घाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुद्रे मुख  आयरन  और  कम्पनी  ने  लौह  छरों  के  निर्यात  के  लिए  हंंगरी
 के  साथ  कोई  समभोता  किया

 क्या  देश  में  लौह  अयस्क  संसाधनों  की  उपलब्धता  को  दृष्टि  में  रखले  हुए  लौह  अयस्क

 निर्यात  की  किसी  लम्बी  अवधि  की  नीति  अनुमोदन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 धाजिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  वास  :  जी  हां  ।  कुदरेमुख
 आयरन  और  कम्पनी  लिमिटेड  ने  हंगरियन  ट्रेडिंग  कम्पनी  के  साथ  1987  के  दोरान  335,000  मे

 टन  लौह  अयस्क  पैलेट्स  के  निर्यात  के लिए  एक  संविदा  की  है  जिसमें  खरीदार  के  लिए  135,000  में०

 टन  की  अतिरित  मात्रा  खरीदने  का  विकल्प

 जी

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 हथकरधा  आरक्षण-प्रादेश  का  उल्लंघन

 620.  भरी  के०  राममृति  :  क्या  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हथकरघा  उद्योग  संबंधी  आरंक्षण  आदेश  का  उल्लंघन  किए  जाने  पर  अधिक  कड़े

 दण्ड  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रस  निवास  :  अब  इस  प्रकार  का  कोई

 प्रस्ताव  तेयार  नहीं  किया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता
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 निनतकीनीनीनयी।ण-नीन-न-तीत--3न

 कताई  सिलों  के  आधुनिकोकरण  के  लिए  वित्तोय  सहायता

 621.  भरी  के०  रामामूति  क्या  बस्त्र  मन््त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आधुनिकीकरण  करने  वाली  सहकारी  कताई  मिलों  को  उदार  वित्तीय  सहायता
 देने  और  उन्हें  वर्ष  भर  उचित  मूल्य  पर  रुई  की  सप्लाई  सुनिद्िचित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 मौर

 विद्युत  करघा  क्षत्र  को  ऐसा  कपड़ा  बेचने  से  रोबने  के  जो  हथकरपघा  क्षेत्र  में

 बनाया  जा  रहा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  लिबास  सहकारी  कताई  खिलें  प्रोसेस

 प्रौद्योगिकी  तथा  उत्पाद  मिस्र  अपग्रं  डिशन  निर्यात  अभिमुख्तीकरण  ऊर्जा  के  बचत  प्रवृषण  रोथी

 बाचाओं  को  हटाकर  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  करने  आदि  में  अपनी  आधूभिकीकरण
 हयकताओं  हेतु  बस्त्र  आधुनिकीकरण  निधि  योजना  के  अन्तगंत  वित्तीय  सहायता  की  पात्र  हैं  ।

 विकास  आयुक्त  ने  हथकरघा  आरक्षण  आदेश  के  प्रवर्तत  के  लिए  नई

 कोयम्बटूर  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित  किए  हैं  ताकि  हथकरघा  क्षेत्र  के  लिए
 क्षित  मदों  का  बिजली  करबा  क्षेत्र  में  उत्पादन  होने  स ेरोका  जा  वस्त्र  आयुक्त  के  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  को  भी  इस  सम्बन्ध  में  सतक  रहने  के  निर्देश  भी  दिए  गए  इसके  राज्य

 सरकार  से  हस  उद्द  ए्य  हेतु  अलग  से  प्रवर्तन  तंत्र  स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 खाड़ी  के  देशों  से  भा  रतीयों  का  बहिगमन

 622.  श्री  के०  राममूतति  :  क्या  बिदेश  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  खाड़ी  के  देशों  से  भारी  संख्या  में  भारतीय  वापिस  लौट  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इन  खाड़ी  के  देशों  में  भारतीयों  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 विदेश  मन्त्रालय  में  राज्य  सस्त्री  के०  नटबर  :  हाल  ही  के  वर्षों  में  खाड़ी  के

 देशों  में  कार्यरत  कुछ  भारतीय  भारत  वापस  लौटे  हैं  ।

 खाड़ी  देशों  से  भारतीयों  सहित  प्रवासी  प्रत्यावर्तियों  की  वापसी  का  मुख्य  कारण  तेल
 से  ब्राप्त  राजस्व  में  कमी  आ  जाने  के  फलस्वरूप  रोजगार  में  कमी  हो  जाना

 सरकार  ओर  खाड़ी  के  देशों  में  स्थित  भारतीय  मिशन  भी  इन  देशों  में  भारतोयों  के
 रोजगार  तथा  अन्य  हितों  की  रक्षा  क ेलिए  सभी  आवदयक  कदम  उठा  रहे  हैं  ।

 तमिलताडु  सें  कुछ  मिलों  को  अधिन्न  होत[किया  जाना

 623.  भरी  सी०  के०  कृप्पुस्थामो  :  क्या  अस्त  मनन््त्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक  विनियमन  अधिनियम  की  घारा  18  के  अधीन

 तमिलनाडु  राज्य  की  बसन््त  और  मेत्तूर  मिलों  को  अधिग्रहीत  करने  पर  विचार  कर  रही
 «  और

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इसके  स्थान  पर  राज्य  सरकार  को

 यह  देने  का  विचार  है  कि  वह  इन  मिलों  का  उसी  प्रकार  अधिग्रहण  कर  ले  जिस  प्रकार  नागपुर  की

 इम्प्रेस  मिलों  का  अधिग्रहण  किया  गया  था  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एस०  कृष्ण  :  जी

 सरकार  ने  तमिलनाडु  राज्य  सरकार  को  (1)  श्री  वसन््त  मिल्स  (2)  श्री  जनादंन

 मिल्स  और  (3)  मेट्ट  र  कोयम्बतूर  को  रःष्ट्रीयकुत  करने  का  सुझाव  पहले  द्वी  दे  दिया  है  यदि

 वे  ऐसा  करना  चाहें  यदि  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  अधिक  वित्तीय  ब्यवस्था  किए  जाने  की

 आवद्यकता  हो  तो  राज्य  सरकार  गुजरात  सरकार  को  दी  गई  सहायता  के  पेटनं  पर  अग्रिम  योजना

 सहायता  प्राप्त  कर  सकती  है  |

 विदेश  सचिव  के  अमरोका  के  दोरे  के  परिणाम

 624.  आओ  महेसता  सिंह  :  क्या  बिद्वेश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  गत  में  तत्कालीन  विदेश  श्चचिव  के  तत्वावधान  में  एक  भारतीय
 मण्डल  ने  अमरीकी  अधिकारियों  के  साथ  द्विपक्षीय  क्षत्रीय  और  अस्तर्राष्ट्रीय  मामलों  पर  बातचीत
 करने  के  लिए  वाशिगटन  का  दौरा  किया  और

 यदि  तो  उबत  दौरे  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 विदेश  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  के०  सटवर  :  हां  ।

 ये  बातचीत  परस्पर  सदभाव  और  द्विपक्षीय  सहयोग  बढ़ाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  भारत
 की  सेरकार  और  अमरीका  के  बीच  चल  रहे  विचार-विमदं  का  ही  एक  अंग  थीं  ।

 झप्मिहसन  व्यवस्था  को  सुष्पथस्थित  करना

 625.  श्री  हाफिज  सोहम्भव  सिद्दीक  :  क्या  शृह  मन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  क्लाथ  मिल  के  तेल  संयंत्र  और  टाइम्स  आफ  इण्डिया  भवन  में  जब  हाल
 ही  में  आग  लगी  तब  उनकी  आंतरिक  अग्निशमन  व्यवस्था  ठीक  काम  नहीं  कर  रही

 यदि  तो  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 क्या  सरकार  का  विक्ञारਂ  दिल्ली  क्लाथ  मिल  के  संयंत्र  सहित  खतरनाक  उद्योगों  को
 दिल्ली  से  बाहर  स्थानांतरित  करने  के  आदेश  जारी  करने  का  है  और  यदि  तो  इसके  क्या
 कारण  है  ?
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 गृह  में  राज्य  मंत्री  लिन्तमणि  :  मंससं  श्री  राम  फूड  एण्ड
 फ्टीलाईजर  में  आन्तरिक  अग्निशमन  व्यवस्था  ठीक  कार्य  कर  रही  किम्तु  बिजली  फेल  होने  के
 कारण  उसे  चलाया  नहीं  जा  सका  ।

 टाइम्स  आफ  इंडिया  भवन  में  आंतरिक  अग्निदामन  व्यवस्था  संचालात्मक  नहीं  थी  ।

 दिल्ली  प्रशासन  ने  मंससे  श्री  राम  फूड  और  फ्टीलाइजर  के  तेल  संयंत्र  में  हुई  घटना

 की  जांच  के  आदेश  दिए  दिल्ली  पुलिस  टाइम्स  आफ  दृण्डिया  भवन  में  हुई  घटना  की  जांच  कर

 रही  जांच  पूरी  होने  पर  उपयुक्त  कारंवाई  की  ज।एगी  ।

 दिल्ली  मास्टर  प्लान  के  उपबन्धों  के  अनुसार  खतरनाक  उद्योगों  को  स्थानान्तरित

 किया  जाना  भावी  में  दिल्ली  के  लिए  योजना  में  विस्तृत  संशोधन  करने  की  प्रक्रिया

 अंतिम  चरण  में  दिल्ली  क्लाथ  मिल  को  स्थानांतरित  करने  के  प्रदन  मास्टर  प्लान  में

 संशोधन  करने  की  क्रिया  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  विचार  किया  जाएगा  ।

 वस्च्र  निर्यातकों  हारा  तेयार  चमड़े  का  आयात

 626.  श्री  मरसिह  सूयंबंशी  :  क्या  बाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आल  इन्डिया  लेदर  गारमेन्ट्थ  एक्सपोर्ट्स  एसोसिएशन
 ने  सरकार  से  चमड़े  के  वस्त्र  बनाने  के लिए  अच्छी  किस्म  के  तैयार  चमड़े  का  आयात  करने  की

 अनुमति  देने  का  आग्रह  किया  और

 यदि  तो  इस  विषय  में  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 जाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  दस  :  और  स्टाक  तथा

 बिक्री  के  लिए  वास्तविक  प्रयोकक््ताओं  तथा  दूसरों  द्वारा  ओ०  जी०  एल०  सामाम्य  के

 अम्तगंत  तैयार  चमड़े  का  आयात  किये  जाने  की  पहले  ही  अनुमति

 अगश्यसो  के  निर्यात  में  कमो

 627.  श्री  मर्रसह  सूर्यबंशी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  वर्ष-वार  कितनी  मात्रा  में  अगरबत्तियों  का  निर्यात  किया

 क्या  निर्यात  में  कमी  आई  भर

 यदि  तो  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 बाजिज्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  प्रियरंजन  दास  :  मूल  मेषजीय
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 पदार्थ  एवं  प्रसाधन  सामग्री  निर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  संकलित  आंकड़ों  के  अनुसार  पिछले  तीन
 वर्षों  के दौरान  अगरबत्तियों  का  निर्यात  निम्नोक्त  प्रकार  रहा  :

 1983-84  9.99
 1984-83  7.21
 1984-86  7.04

 जी  हां  । कप  रे
 अन्य  देशों  से  कड़ी  प्रतियोगिता  की  वजह  से  परम्परागत  बाजारों  को  होने  वाले

 निर्यातों  में  गिराबट  आई  है  ।  नए  बाजार  विकसित  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 पयंटक  गृहों  का  निर्माण

 628.  भी  रणजीत  सिह  गायकृघाड़  :  क्या  पर्वटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  निम्न  और  मध्य  आय  वर्ग  के  पर्यटकों  की  मांग  को  पूरा
 करने  के  लिए  देश  में  पर्यटक  गृहों  के  निर्माण  की  कोई  योजना  आरम्भ  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  इस  प्रकार  के  एक  पर्यटक  गृह्
 का  निर्माण  करने  का  निर्णय  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  योजना  को  लागू  करने  हेतु  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  राज

 सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पयंटन  मंत्री  मोहम्मद  :  से  जी  हां  ।  पर्यटकों  को  सस्ता  आवास

 मुहैया  कराने  के  लिए  यह  मंत्रालय  राज्य  सरकारों  को  पयंटक  पर्यटक  बंगलों  और  यात्री
 निवासों  का  निर्माण  करने  हेतु  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  अभी.तक  अनुमोदित  ऐसी  स्कीमों
 के  ब्यौरे  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 अभी  तक  धनभोदित  यात्री  तिबासों  के  मास

 कम  सं०  परियोजना  का  नाम  अनुमोदन  की  तारीख  स्वीकृत  राशि  रिलीज  की

 गई  राधि

 र०
 1.  पोर्ट  ब्लेयर  में  यात्री  निवास  3-1-86  45-78  15:00
 2.  गोआ  में  यात्री  निवास  9-1-86  2870  10:00
 3.  कुरुक्षेत्र  में  यात्री  निवास  5-2-86  31°65  .  10:00
 4.  कांचीयुरम  में  यात्री  निवास  25-2-86  34-00  500
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 5.  सतपदा  में  यात्री  निवास  31-3-86  26:50  500
 6.  पालम  गांव  में  यात्री  निवास  31-3-86  45:00  5.00
 7.  डाकोर  में  यात्री  निवास  31-3-86  41:22  5-00
 8.  दाजिलिग  में  यात्री  निवास  27-6-86  47-39  10-00
 9,  जालंघर  में  यात्री  निवास  24-6-86  23-98  10  00

 10.  पांडिचेरी  में  यात्री  निवास  23-9-86  2690  8-00
 11.  पहलगांव  में  यात्री  निवास  23-10-86  31.18  10  00
 12.  क्थयिलान  में  यात्री  निवास  24-  1  186  35-35  800

 13.  त्रिवेन्द्रम  में  यात्री  निवास  13-1-87  26  43  8.00

 14.  हैदराबाद  में  यात्री  निवास  13-1-87  25-29  10:00

 15.  कोणाक  में  यात्री  निवास  13-1-87  29-:  8:00
 16  होगांव  में  यात्री  निवास  6-2-87  25-97  1000

 झनुमोदित  अन्य  आवासीय  यूमिटों  को  सृच्ो

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  वर्ष  स्वीकृत  राशि  रिलीज  बी  गई
 राशि

 कहे  हे  चली  आ  रही  ९०
 1.  मोयरंग  मणिपुर  में  एन०  1985-86  14  96  7.50

 मैमोरियल  कम्पलंस  के  लिए  परयंटक
 अतिथि  गृह

 2.  चम्पाई  में  पर्यटक  गृह  18.30

 नये  प्रस्तान  अगुसानित

 3.  बिलासपुर  में  1987-88.  45.00
 बंगला

 4.  रायपुर  में  पयंटक  1987-88  45.00
 बंगला

 5.  माडु  में  पटक  1987-88  45.00
 बंगला

 बा



 ,  निर्यात  को  बढ़ावा  देन ेके  लिए  ब्याज  छूट  योजना

 लिखित  उत्तर  27  1987

 1  2  3  4  5

 6.  माओ  और  तंमगलांग  जिला  1987-88  58°41

 मुख्यालय  में  टूरिस्ट  होम्स  ह  के लिए
 टाइप  19-47)

 7.  1987-88  34:69
 गोरा  फोरबे  में  (4:37  प्रत्येक

 के
 टूरिस्ट  होम्स  टाइप

 8.  न्राग  में  पयेटक  1986-87  1.77

 ह्द्स
 9.  अम्बाजी  में  आवास  31.44

 10  चामुंडा  देवी  में  सराय  का  निर्माण  1985-86  8°26  3:00

 11.  रिवालसर  में  पर्यटक  सराय  1986-87  12:05  5-00
 12.  काजीगुंड  तथा  1986-87  11:08  7:00

 में  आवास

 13.  रोपड़  में  आवास  1985-86  16°34  13-00
 14.  मुमल  पर्यटक  जेंसलमेर  1982-83  10-50  10:00

 (1982-83,  2-83,  84-8  5
 और  86-87  में  तीन

 किस्तें  4  लाख  र०
 -4  लाख  ०

 2  लाख  २०  )
 मथुरा  में  पयंटक  बंगला  1984-85  2764.  500

 18.  गढ़वाल  पर्वेंतमाला  के  लिए  फाइवर  1985-86  33-75  20.00
 ग्लास  हट्स
 अयोध्या  में  कुटीरें  बाणिण्य मंत्री यह  852  करेंगे
 दीघा  में  पर्यटक  ग्ह्  5-86  ;

 629.  झ्ीमतो  जयंती  पटनायक  :  क्या  बाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया सरकार ने निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के लिए ब्याज छूट योजना शुरू की
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 यदि  तो  ऐसी  योजना  कब  शुरू  की  गयी  थी  और  इसका  ब्यौरा  कया  और
 क्या  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुख्ली  एकक  भी  इस  छुट  की  हकदार  होंगी  ?

 बाजणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  से  जी

 वित्तीय  संस्थानों  ने  दिनांक  25-11-86  के  पारिपन्र  डी०  बी०  बंबई  द्वारा  जारी  किए
 में  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  को  उनके  निर्यात  निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  प्रोश्साहन  देने  की

 योजना  की  धोषणा  की  है  जिसके  अंतर्गत  एक  एकक  जिसके  अपने  निर्मित  माल  की  कुल  बिक्रियों  के

 संबंध  में  निर्धात  बिक्रियां  25%,  से  या  उससे  अधिक  संस्थानों  द्वारा  दिए  गए  रुपया  ऋणों  पर

 अपने  ब्याज  मृगतान  के  1  5  तक  की  ब्याज  छूट  पाने  का  हकदार  यह  छूट  सापेक्ष  ऋणों  पर

 10%,  की  निम्नतम  ब्याज  दर  की  दातं  पर  दी  जाएगी  ।  यह  योजना  ]  1986  को  या

 उसके  बाद  दिए  गए  सभी  ऋणों  पर  लागू  100%  निर्यातोन्मुख  एबक  भी  ]  1986

 के  बाद  दिए  गए  ऋणों  पर  परियोजना  के  निर्माण  के  दौरान  दो  वर्ष  तक  ब्याज  छूट  प्राप्ति  करेंगे  ।

 प्राकृतिक  रबजड़  का  ध्रायात

 630.  थ्री  के०  मोहन  दास  :  कया  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  प्राकृतिक  रबड़  का  आयात  किया

 कया  आयात  के  कारण  स्वदेशी  बाजार  में  प्राकृतिक  रबड़  की  कीमतों  में  गिरावट  आ

 गई

 यदि  तो  कीमतों  में  कितनी  गिरावट  आई  और

 प्राकृतिक  रबड़  के  आयात  को  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजम  दास  :  वित्तीय  वर्ष  1986-87

 के  दौरान  एस०  टी०  सी०  ने  40,000  मे  ०  टन०  प्राकृतिक  रबड़  का  आयात

 ओर  कौमत  उद्ददय  प्राकृतिक  रबड़  आर०  एम०  ए०  IV  ग्रेड  की  कीमत  की

 16,000  रु०  से  17,000  रु०  प्रति  मे०  टन»  के  बंड  के  भीतर  रलखना  आर०  एम०  ए०  19  ग्रेड

 रबड  की  औसत  कीमत  को  जो  अप्रैल  तथा  86  में  कीमत  बेड  की  ऊपरी  सीमा  से  क्रमशः  340  र०

 और  380  रु०  प्रति  मे०  टन  अधिक  नवम्बर  तथा  86  के  महीनों  को  छोड़कर

 जबकि  कीमतें  कीमत  बेंड  की  निचली  सीमा  से  केवल  160  र०  80  ९०  तथा  20  ९०  प्रति

 में०  टन  कम  बेंड  के  भीतर  लाया

 रबड़  बोर्ड  प्राकृतिक  रबड़  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  तथा  मांग  पूर्ति  अन्तराल  को  कम

 करने  के  लिए  पुनररोपण  नई  रोपण  योजना  के  कार्यान्वित  करता  रहा

 जोधपुर  बनकर  संध  से  प्राप्त  शापन

 631.  भी  शांति  धारीबाल  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  जोधपुर  बुनकर  जोधपुर  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें

 कहा  गया  है  कि  पद्दिणषम  राजस्थान  के  हजारों  पुष्तंनी  बुनकरों  का  खतरे  में  और

 यदि  तो  उक्त  ज्ञापन  का  पूरा  ब्यौरा  कया  है  और  उस  पर  सरकार  द्वारा  कया

 वाही  की  गई  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उप-समंत्री  एस०  कण्ण  :  जी  सरकार  को  इस  संबंध

 में  जोचपुर  बनकर  संघ  से  एक  शापन  प्राप्त  हुआ

 प्राप्त  हुए  ज्ञापन  के  ब्यौरे  निम्नोक्त  प्रकार

 1.  वर्कशे  ड-सह-आवा  स  योजना  के  लिए  भूमि  के  लिए  आवेदन  ।

 2.  राजस्थान  हथकरघा  विकास  निगम  द्वारा  कच्चे  माल  की  सप्लाई  ।

 3.  राज्य  सरकार  द्वारा  हथकरधा  वस्तुओं  की  बिक्री  पर  छूट  ।

 4:  बिद्युत  करधों  की  खरीद  के  लिए  बनाई  गई  बुनकर  सहकारी  समितिग्रों  के  सामने  आ

 रही  समस्याएं  ।

 5.  उपयुक्त  प्वाइटों  पर  राजस्थान  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  नीचे  दिए  गए

 अनुसार  है  :

 1.  राजस्थान  राज्य  औद्योगिक  विकास  तथा  निवेश  निगम  लि०  शआराई०  सी०

 प्राप्त  आवेदनों  के आधार  पर  वर्षेंदों  ड सह-आबास  योजना  के  लिए  प्लाट  आवंटित  करता  कलक्टर

 द्वारा  प्राप्त  किए  गए  आवेदनों  की  भी  इस  प्रयोजन  के  लिए  राजस्थान  राज्य  औद्योगिक  विकास

 तथा  निवेश  आई०  सी०  को  अग्रेषित  किया  जाता  है  ।  1986-87  में  जोधपुर  के

 बुनकरों  के  लिए  140  वर्कशेड  मंजूर  किए  गए  ।

 2.  यदि  पर्याप्त  संख्या  में  बनकर  सामने  आते  हैं  तो  राजस्थान  हथकरथा  विकास  निगम

 जोधपुर  के  बुनकरों  के  लिए  कज्चे  माल  की  सप्लाई  करने  के  लिए  एक  डिपो  खोलेगा  ।

 3.  जोधपुर  मैं  बनकर  सहकारी  समितियां  छूट  योजना  का  लाभ  उठा  रहीं  अब  तक

 1983-84  3-84  तक  के  सभी  छूट  दावों  का  पूर्णूप  से  निपटान  किया  चुका  है  ।

 4.  छठी  योजना  के  दोरान  हथकरघा  सहकारी  समितियों  को  भारतीय  औद्योगिक  विकास

 बेक  से  ऋण  लेकर  विद्युत  करघों  की  खरीद  करत  स्वयं  को  विद्युत  करधा  स्वामियों  में  बदलने  के

 लिए  संगठित  किया  गया  |  इस  योजना  के  अन्तगेत  बेक  द्वारा  सात  समितियों  को  ऋण  मंजूर  किए
 गए  हैं  लेकिन  अगस्त  1985  में  थक  की  नौतियों  में  परिवतंन  हो  जानेसे  इस  योजना  के  अन्तगंत

 आगे  और  ऋण  मंजूर  नहीं  किए  गए
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 झफ़ीका  केश  को  स्थापना

 632,  झोमती  माधुरी  सिह  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  में  अफ्रीका  केरद्र  की  स्थापना  किए  जाने  का  विचार  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  केन्द्र  के कायंकलाप  क्या  होंगे  ?

 विदेश  संज्ालय  में  राज्य  मंत्री  एड्डाडों  :  जी  हां  ।

 यह  केन्द्र  का  दायित्व  भारत  और  अफ्रीका  के  बीच  सांस्कृतिक  संबंध  को

 पोषित  करने  के  लिए  उत्तरदायी  होगा  ।  इस  संबंध  में  इसके  दायित्व  नीचे  लिखे  अनुसार

 1.  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कार्यक्रम  और  सांस्कृतिक  करारों  के अधीन  भारत  और  अफ्रीकी
 देशों  के  बोच  बुद्धि  मंधीय  कला  मंडलियों  तथा  प्रदक्षेनियों
 के  आदात-प्रदान  का  कार्य  और

 2.  विद्वष  सांस्कृतिक  समारोहों  का आयोजन  अफ्रीका  से  संबद्ध  पुस्तकों  का  एक

 पुस्तकालय  तथा  अफ्रीका  के  साथ  भारत  के  संपक  को  विकसित  करना  तथा  भारत  में

 अफ्रीका  की  कला  और  संस्कृति  के  प्रति  और  उसकी  प्रमुख  समस्याओं  एबं

 कांक्षाओं  के  प्रति  भी जागककता  विकसित  करना

 लापता  पाकिस्तानों  नागरिक

 633.  भी  शांति  धारोवाल  :  क्या  ग॒ह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  पाकिस्तानी  नागरिकों  की  संख्या  कितनी  जो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत

 में  आने  के  बाद  उनके  वीजा  की  अवधि  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  भी  अपने  देश  बापस  नहीं

 क्या  सरकार  ऐसे  पाकिस्तानी  नागरिकों  का  पता  लगाने  में  असफल  रही  भौर

 यदि  तो
 उनका  पता  लगाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  से  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  के  संबंध  में  भारत  में  ठहरने

 और  भारत  से  प्रस्थान  को  शासित  करने  के  लिए  विस्तृत  प्रक्रिया  निर्धारित  जो  व्यक्ति  वंध

 यात्रा  दस्तावेजों  पर  आते  हैं  वे  कभी-कभी  प्राधिकारियों  की  अनुमति  या  अनुमति  के  बिना  निश्चित

 समय  से  अधिक  समय  तक  ठहरते  यह  एक  सतत्  है  और  निश्चित  समय  से  अधिक  समय

 तक  रह  रहे  ब्यवितयों  के  बारे  में  वर्षानुसार  कोई  निश्चित  आंकड़े  नहीं  दिए  जा  सकते  हैं|

 86  के  अंत  तक  2016  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक  वैध  यात्रा  दस्तावेजों  पर  2049  व्यक्ति  बिना  यात्रा
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 इस्तावेजों  या  समाप्त  हो  गए  परिपत्र  पर  भारत  में  निद्िचित  समय  से  अधिक  समय  तक  रह  रहे  थे  ।

 इसके  अतिरिक्त  1743  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक  लापता  बताए  गए  ।  राज्य  सरकारों  के  विदेशी
 अधिनियम  के  उपबंधों  के  अनुसार  उनसे  निपटने  के  लिए  स्थायी  निर्देश  हैं  ।  उन  व्यक्तियों  का  पता

 लगाने  के  लिए  प्रयास  तेज  कर  दिए  गए  हैं  जिन्हें  गुम  या  लापता  बताया  गया

 निर्यात  संवर्धन  परिषदों  का  कार्य-मिष्पादम

 634.  श्री  मुरलीधर  साने  :  क्या  वाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  राज्यों  में  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  के  कोष  समाप्त  हो  गये  हैं  अथवा  वे

 निष्क्रय  हो  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  बोर्डों  को और  अधिक  परिणामोन्भुद्ध  बनाने  के लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  ?

 बाणिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  दास  :  से  विभिन्न  निर्यात

 उत्पाद  समूहों  के  संवर्धन  के  लिए  20  निर्यात  संवर्धन  परिषदे  उत्तरदायी  हैं  ।  उन्हें  और  अधिक

 णामोन्मुख  बनाने  के  लिए  1987  के  पहले  सप्ताह  में  सभी  निर्यात  संवर्धन  परिथदों  के  अध्य

 की  एक  बैठक  आयोजित  की  गई  भारतीय  प्रबन्ध  अहमदाबाद  से  इन  निर्यात  संवर्धन

 परिषदों  के  कार्यथालन  का  अध्ययन  करने  के  लिए  भी  कहा  गया  है  जिससे  कि  उन्हें  निर्यात  के

 संवर्धन  के  लिए  प्रभावी  साधन  बनाया  जा  सके  ।

 निर्यात  सम्बन्धो  रियायतों  का  प्रचार

 635,  भ्री  मुरलशीधर  माले  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  देश  के  लघु  और  कुटीर  उद्योगों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्यात

 को  बढ़ाने  के  लिये  दी  गई  विभिन्न  रियायतों  की  जानकारी  नहीं

 क्या  सकार  द्वारा  की  जा  रही  इन  रियायतों  का  सारे  देश  में  समुचित  प्रचार  किया

 जाता  है  और  यदि  तो  किस

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  को  भी  सम्मिलित  कर  रहो
 और

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  कोई  मार्गनिदेंश  जारी

 किये  हैं  ?

 था  णिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रियरंजन  दास  नहीं  ।
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 लघु  उद्योग  विकास  संगठन  आई०  डी०  लघु  निर्यातक  एककों  के  लाभ
 के  लिए  लघु  उद्योग  समाचार  प्रकाशित  करता  है  तथा  तिमाही  निर्यात  बुलेटिन  के  जरिए  देश-भर  में
 जानकारी  देता

 और  :  केन्द्र  में  स्थित  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  तथा  राज्य  लधु  उच्चोग  निगम
 निर्यात  निगम  अपने  सदस्य  एककों  को  निर्यात  विपणन  हेतु  सुविधाएं  प्रदान  करते  हैं  तथा  आडेर
 प्राप्त  जवाबी  नमूनों  का  विकास  अपना  निर्यात  प्रलेखन  कार्य  करने  आदि  में  एककों  की

 सहायता  करता  भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान  भी  राज्य  सरकार  के  संसाधनों  को  बढ़ामे  में

 एक  महत्वपूर्ण  मूमिका  निभा  रहा  है  ताकि  देश  के  निर्यात-आयात  में  वे  पूरी  तरह  से  भाग  ले  सके  ।

 संस्थान  ने  इस  उद्देश्य  को  राज्यों  में  विस्तृत  निर्यात  सम्भाव्यता  सर्वेक्षण  करके  प्राप्त  किया  हाल
 राज्य  सरकारों  को  प्रेषित  अपने  पत्र  में  वाणिज्य  मंत्री  ने भारत  सरकार  द्वारा  किए  गए  विभिम्स

 निर्यात  नीति  उपायों  की  रूप  रेखा  प्रस्तुत  की  इस  बात  पर  बल  देते  हुए  कि  राज्य  सरकारों  का

 हमारे  देश  के  नियातों  को  बढ़ाने  के  सामूहिक  प्रयासों  में  महत्व  पूर्ण  स्थान  वाणिज्य  मंत्री  ने  राज्य

 सरकारों  से  अनुरोध  किया  है  कि  वे  उनके  पत्र  कौ  विषय-वस्तु  को  उन  सभी  के  ध्यान  में  लाए  जो

 राज्य  में  निर्यात  प्रयासों  हे  संबंधित  है  ।

 कार्यपालिका  को  न्यायापालिका  से  अलग  किया  लागा

 635.  श्री  शञान्ताराम  नायक  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1974  में  कार्यपालिका  को  न््यायापालिका  से  अलग  किए  जाने  संबंधी  मामले

 पर  पुनविचार  करने  का  विधार

 यदि  तो  क्या  यह  विचार  देश  के  कुछ  भागों  में  आतंकवादी  गतिविधियों  में  बुद्धि

 होने  के  कारण  उत्पन्न  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रायल  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  से  संविधान  के  अनुच्छेद  50  में  निहित  नीति-मिर्दे शक  सिद्धान्त

 जिसे  दंड  प्रक्रिया  1973  (1974  का  2)  द्वारा  लागू  किया  गया  के  कार्यान्वयन  की

 समीक्षा  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  फिर  भी  भा०  दं०  सं०  के  अन्तर्गत  और

 कुछ  विनिदिष्ट  विद्येष  कानूनों  के  अतगंत  कतिपय  अपराधों  पर  मुकदमें  चलाने
 के  लिए  कार्यकारी

 मजिस्ट्रेट  की  शक्तियां  प्रदत्त  करने  के  प्रघन  पर  सरकार  देश  के  कुछ  भागों  में  आतंकवादियों  की

 गतिविधियों  के  कारण  नहीं  बल्कि  कानून  और  व्यवस्था  को  बेहतर  ढंग  से  बनाए  रखने  के  लिए

 अलग  से  ध्यान  दे  रही

 तट  रक्षकों  द्वारा  जब्त  को  गई  विदेशी  मत्स्य  नोकाएं

 637.  भी  प्रधानों  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  2  1987  के  स्टेट्समेन  में  अंडर  वाटर  वेल्थਂ

 धीक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  जानकारी

 यदि  तो  वर्ष  1986  में  तट  रक्षकों  द्वारा  कितनी  विदेशी  मत्स्य  नौकाएਂ  जब्त
 की  गई

 बे  नौकाए  किन-किन  देशों  की  हैं  और  उनके  मत्स्य  अधिकार  क्षेत्र  कहां-कहां  तक

 क्या  तट  रक्षकों  द्वारा  भारतीय  मत्स्य  नौकाओं  को  भी  परेशान  किया  जाता

 और  *

 कया  तट  रक्षकों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सख्त  मार्गनिर्देश  जारी  किए  गए  हैं
 कि  भारतीय  नौकाओं  के  मछली  पकड़ने  के  कार्य  में  कोई  कठिनाई  अथवा  बाधा  उत्पन्न  न  हो  ?

 रक्षा  मंत्री  बिदवनाथ  प्रताप  :  हां  ।

 53

 जिन  देशों  की  मत्स्य  नौकाएं  पकड़ी  गई  हैं  उनमें  बंगला

 ताइवान  और  कोरिया  शामिल  हैं  ।  पकड़ी  गई  मत्स्य  नौकाओं  तथा  उनके

 करणों  एवं  पकड़ी  गई  मछलियों  को  स्थानीय  पुलिस  को  सौंप  दिया  जाता

 नहीं  |

 हां  ।

 त्रिपुरा  में  त्रिपुरा  नेशनल  वालन्टोयर  के  आतकवावियों  को

 गतिविधियां

 638.  भ्री  शरद  दिधघ  :
 प्रो०  राम  कृष्ण  भोरे  :

 झोी  निर्मल  खत्री  :

 शो  एच ०  एन०  गंजे  गोड  :

 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :

 हरी  पदाबंतराव  गडाख  पाटिल  :

 भरी  मोहम्मद  महफूज  अलो  स्रां  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986  में  त्रिपुरा  नेशनल  वालस्टीयर  के  आंतकवादियों  द्वारा  कुल  कितने  लोगों  कि
 हत्या  की

 कया  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आम  नागरिकों  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई
 नीति  तैयार  की  गई
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 कै

 क्या  त्रिपुरा  के  कुछ  क्षेत्रों  को  अशांत  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  है  और  यदि  तो
 उनका  ढ्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  विचार  अशांत  क्षेत्र  अधिनियम  को  पूरे  त्रिपुरा  राज्य  में  लागू  करने
 »  का

 गृह  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  चिन्तामणि  :  राज्य  सरकार  के  अनुसार
 मारे  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  110  थी  ।

 टी०  एन०  वी०  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य
 कार  के  द्वारा  सम्मिलित  प्रयासों  में  निम्नलिखित  उपाय  सम्मिलित  (1)  राज्य  सरकार  द्वारा
 24.1.87  को  त्रिपुरा  में  कुछ  और  क्षंत्रों  को  घोषित  करना  (1)  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 4.2.87  को  अवैधानिक  गतिविधियों  1967  के  अधीन  टी०  एन०  वी०  को
 अवेधानिक  संगठन  घोषित  करना  (iii)  अधें-सैनिक  बलों  को  सुदृढ़  करना  (iv)  राज्य  में  आश्ूचना
 नेटवर्क  को  सक्तिय  बन।ना  (५)  उमग्रवादियों  के  विरुद्ध  कारंवाई  करने  में  अंतप्र स्त  विभिन्न  ऐजैन्सियों
 के  मध्य  बेहतर  समन्वय  के  लिए  प्रबंध  करना  (vi)  सीमा  पर  सतकंता  बढ़ाना  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  17-9-82  को  त्रिपुरा-मिजोरम  सीमा  के  साथ  20  कि०  मी»  क्षेत्र

 को  विक्ष ब्य  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  24-1-87  को  राज्य  सरकार  ने  चमरुर  थाना  में

 गोबिन्दहारी  से  बंगला  देश  के  चिट  गांव  जिले  के  पहाड़ी  रास्ते  के  साथ  दक्षिण  पदिचम  के  साथ  रदय

 वाड़ी  सीमा  बाह्य  चोकी  तक  5  कि०  मी०  विस्तृत  सीमा  के  तथा  बंगला  देश  के  सिलहट  जिले  के

 उत्तरी  सीमा  के  साथ  समरुर  पर  सीमा  बाह्य  चौकी  से  आश्रमबाड़ी  सीमा  बाह्य  चौकी  तक  अन्य  5

 कि०  मौ०  विस्तृत  क्षेत्र  को  विक्षुब्ध  क्षेत्र  घोषित  किया

 अभी  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विधाराधीन  नहीं  है  ।

 जासूसों  को  गिरफ्तारी

 639.  भी  शो०  एस०  बसबवराज्  :

 भी  एस०  एम०  ग्रइडी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्गीकृत  जानकारी  एकत्रित  और  प्राप्त  करने  तथा  हसे  विदेहों  में  गुप्तचर  विभाग

 को  प्रेषित  करमे  के  कारण  24  1986  को  अनेक  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 यदि  तो  अभी  तक  कुल  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  तथा  उनके  विदद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  और

 क्या  इस  कृत्य  में  कुछ  सरकारी  अधिकारी  शामिल  हैं  ओर  यदि  तो  उनके  विश

 क्या  काय्यंवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  से  दिल्ली  प्रशासन  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  दो  व्यक्ति  जिनमें
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 से  एक  नौसेना  कमंच।री  को  24-11-86  को  भा०  दं०  सं०  को  धारा  और  भा०  दं०  सं०

 की  धारा  के  साथ  पठित  शासकीय  गोपनीय  अधिनियम  की  धारा  3-5-9  के  अधीन  उसी  दिन

 थाना  तिलक  नई  दिल्ली  में  दज॑  एक  मामले  में  गिरफ्तार  किया  गया  दोनों  अभियुक्त
 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  न्यायालय  में  आरोप  पत्र-दायर  किया  गया

 पाकिस्तान  के  साथ  एक  दूसरे  पर  आक्रमण  न

 करने  का  समझोता

 640.  भ्री  जगन्नाथ  पटनायक  :

 झी  आर०  एन०  भोये  :

 क्री  लक्ष्म  मलिक  :

 श्री  परसराम  भारहाज  :

 श्री  इसाजोत  गुप्त  :

 झी  कष्ण  सिह  :

 ओ  बिलीप  सिंह  भूरिया  :

 शो  राधाकांत  डिगाल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  भारत  और  पाकिस्तान  एक  दूसरे  पर  आक्रमण  न  करने  तथा  भारत

 पाकिस्तान  सीमा  पर  तैनात  किये  गये  सनिकों  को  हटाने  के  बारे  में  सहमत  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  किये  गये  समकौते  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  समझौते  के  अनुसरण  में  कौन  सी  अनुवर्ती  कायंवाही  की  गई  है  ?

 विदेद  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  (  श्री  के०  नटवर  :  और  इस  समझौते  का
 विवरण  संलग्न  है  ।

 जैसा  कि  समभौते  में  व्यवस्था  रावी  चिनाव  क्षेत्र  से  सेनाओं  की  वापसी  का  काम

 पूरा  हो  गया  है  और  अन्य  क्षेत्रों  मे ंसेवाओं  की  वापसी  के  बारे  में  आगे  की  बातचीत  27  फरवरी

 1987  को  इस्लामाबाद  में  की  जाएगी  ;

 विवरण

 पाकिस्तान  के  विदेश  सचिव  श्री  अबदुल  सत्तार  और  भारत  के  विदेश  मंत्रालय  में  सचिव

 श्री  ए०  एस०  गॉौंसाल्वेज  के  बीच  ?]  जनवरी  1987  तक  हुए
 विचार-विमर्श  का  कार्यवृत्त

 भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  मौजूदा  तनाव  को  समाप्त  स्थिति  को  और  अधिक

 बिगड़ने  से  रोकने  तथा  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  तात्कालिक

 (1)  दोनों  पक्ष  एक  दूसरे  पर  आक्रमण  न  करने  के  लिए  सहमत

 150



 8  1908  लिखित  उत्तर

 (2)  दोनों  पक्ष  सीमा  पर  अधिक  से  अधिक  संयम  से  काम  लेने  और  किसी  भी  प्रकार  की

 उत्तेजनात्मक  कायंवाहियां  न  करने  पर  सहमत  हुए  ।

 (3)  तनाव  कम  करने  से  संबंधित  उपायों  को  मजबूत  करने  के  उद्दष्य  से  दोनों  पक्षों  में  इस
 बात  पर  सहमति  हुई  कि  सीमा  से  दोनों  और  तैनात  सेनिकों  की  वापसी  के  संबंध  में

 वे  एक-एक  सेक्टर  को  अलग-अलग  लेकर  कार्य

 इन  उपायों  के  अनुपालन  में  दोनों  पक्ष  प्रथम  कार्यवाही  के  रूप  में  रावी  चिनाव  क्षेत्र  से
 सैनिकों  को  हटाने  पर  सहमत  हुए  ।  इस  क्षेत्र  में  :

 इत  कायंवृत्त  पर  हस्ताक्षर  होने  की  तारीख  से  पन्द्रह  दिन  के  अन्दर  दोनों  पक्ष

 मणकारी  और  सुरक्षा  सेनाओं  को  हटाकर  उन्हें  शांति  काल  के  दौरान  मौजूद  तैनाती

 स्थलों  पर  वापस  ले  रावी-चिनाव  क्षेत्र  में  दोनों  पक्षों  द्वारा  किये  गये

 रिक्त  सैनिक  जमाव  को  अर्थात्  पाकिस्तान  की  तरफ  आर्मी  रिजवं  नाथ  जिसमें  छह

 आर्म  डिविजन  और  17  इंफेंटरी  डिविजन  और  भारत  की  तरफ  छह  माउन्टेन

 डिविजन  भी  इन  कायंवृत्तों  पर  हस्ताक्षर  होने  की  तारीख  से  पन्द्रह  दिन  के  भीतर

 शांतिकालीन  तैनाती  स्थलों  पर  लौट  पाकिस्तान  होल्डिंग  क्राप्स  रिजय  का

 एक  स्वतंत्र  आमंड  ब्रिगेड  रखेगा  और  एक  स्वतंत्र  हन्फेंटरी  ब्रिगेड

 सैनिकों  को  वापस  हटाने  का  काम  चरणबद्ध  आधार  पर  आरंभ  किया  जाएगा  और

 दोनों  पक्षों  क ेडी०  जी०  एन०  ओ०  द्वारा  रखे  जाने  वाले  नियमित  सम्पर्क  के  माध्यम

 से  इसे  मानिटर  किया  जाएगा  ।

 अन्य  क्षेत्रों  से  क्षेत्रवार  सेवाएं  हटाए  जाने  के  तौर-तरीकों  पर  वाद  में  विचार  किया

 दोनों  पक्ष  इस  बात  पर  सहमत  हुए  कि  इस  दोरान  इन  क्षेत्रों  में  अम्तराष्ट्रीय

 सीमा  पर  कोई  भी  आक्रामक  कार्यवाही  नहीं  की

 (4)  जो  सुरंगें  विछाई  जा  चुकी  हैं  उन्हें  हटा  दिया  जाएगा  और  कोई  सुरंग  नहीं  विछाई

 जाएगी  ।

 (5)  दोनों  देशों  के  डी०
 जी०  एम०  ओ०  नियमित  सम्पर्क  बनाए  रखेंगे  ।

 (6)  दोनों  देशों  के  ए०ण  सी०  ए०  एस०  हवाई  का  रंवाहियों  के  बारे  में  भ्रान्तियों

 को  दूर  करने  के  लिए  सम्प्क  बनाए

 (7)  राजनयिक  सूत्रों  के  माध्यम  से  नियमित  सम्पर्क  रखा

 (8)  सभी  उपग्रहीय  वायुमंडल  क्षेत्रों  को  तुरन्त  निष्क्रिय  किया  जाएगा  ।

 (9)  दोनों  पक्षों  की
 नौ  सेनाओं  को  प्रचालन  की  न्यूनतम  अवस्था  में  रखा  जाएगा  ।

 (10)  सीमा  पर  स्थिति  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  और  अधिक  ठोस  उपायों  पर  चर्चा
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 करने  के  लिए  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  को  1987  में  इस्लामावाद  आने  के

 लिए  आमंत्रित  किया  गया  राजनयिक  सूत्रों  के  माध्यम  से  यात्रा  की  तारीले  एक

 यूसरे  की  सुविधा  की  दृष्टि  से  तय  की

 अवध  पाकिस्तानी  अप्रवासी  झौर  धुसपंठिए

 641.  ए०  के०  पटेल  :

 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  और  उत्तर  प्रदेश

 मध्य  प्रदेश  और  अन्य  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे ंअलग-अलग  पाकिस्तान  के  अवैध  अप्रवासियों

 और  धृसपेठियों  की  अनुमानित  संख्या  कितनी  है  और  कितने  अपने  वीसा  की  समयावधि  समाप्त  होने

 के  बाद  भी  यहां  रह  रहे

 क्या  उनमें  से  बहुत  से  लोगों  को  जासूसी  अवेध  हथियारों  और  नशीले  पदार्थों

 की  सप्लाई  करने  तथा  हिंसा  भड़काने  में  अंतग्र स्त  पाया  गया  और

 सरकार  द्वारा  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किये  गए  हैं  और  उनके  क्या  परिणाम  निकले

 लोक  शिकायत  तथा  पेंदान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों

 पी  ०  :  पाकिस्तान  के  साथ  हमारी  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  के  पार  से  धुसपेठ  के  प्रयत्न

 लगातार  किए  जाते  पश्चिमी  सीमा  पर  घुसपंठ  को  रोकने  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  बल  तैनात

 किया  जाता  तथापि  कुछ  पाकिस्तानी  घस  पैठियों  के  सीमा  सुरक्षा  बल  को  निगरानी  से  बच

 निकलने  और  देश  के  भीतरी  भागों  में  चले  जाने  की  संभावना  से  इंकार  नहीं  किया  जा

 हालांकि  उनका  पता  लगाने  के  लिए  बराबर  सतकंता  बरती  जाती  है  लेकिन  किसी  -

 खित  समय  पर  उनकी  संख्या  का  पता  लगाया  जा  सकता  ।  जो  व्यक्ति  वैध  यात्रा  दस्तावेजों  के

 आधार  पर  आते  कभी-कभी  प्राधिकारियों  की  अनुमति  से  या  बिना  अनुमति  के  अधिक  समय  तक

 ठहरते  जो  व्यक्ति  बिना  अनुमति  के  अधिक  समय  तक  ठह  रते  हैं  उनके  विरुद्ध  कानून  के
 अंतगंत

 कारवाही  की  जाती  है  ।  इस  प्रकार  के  पाकिस्तानी  राष्द्रिकों  के  राज्यवार  आंकड़े  संलग्न  विवरण  में

 दिये  गये  हि

 और  अवध  गतिविधियों  में  अंतग्र स््त  व्यक्तियों  क ेखिलाफ  कानून  के  उपबंधों  के  ”

 अनुसार कारंवाही की जाती
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 1986  को  भारत  में  रह  रहे  पाकिस्तानो  राष्टिक

 सं०  राज्य  संघ  वेघ  बिना  यात्रा  निदिचत  समय  लापता  या

 शासित  क्षेत्र  पर  से  अधिक  समय  मूमिगत
 बेजों  या  तक  ठहरे  हुए

 अवधि  समाप्त  लेकिन  वध

 हो  गए  परिपत्र  पर
 पच्ों  पर जी  1

 पर  2  3  4  5  6
 ०५...................-नननननननननननननननननननननननननननननन।ख।णणण.77.॒ैील्ीौ८ल्८:फकत/777_____  _

 2.  आमन्ध्र  प्रदेश  न  2  —  जज

 2.  असम  न  न  लि  न्नन

 3.  बिहार  565  460  34  85

 4.  गुजरात  2688  460  8  28

 5.  हरियाणा  22  29  8  1

 6.  हिमाचल  प्रदेश  22  --  142

 7.  जम्मू  और  कष्मीर  90  3  न्+  --

 8.  कर्नाटक  92  3  न  66

 9.  केरल  92  84  47

 11.  प्रध्य  प्रदेश  2229  508  295  763

 12.  महाराष्ट्र  2055...  _  239  75

 13.  मणिपुर  ना
 न

 ना
 न

 14,  मेघालय  ना  ने
 न  _

 15.  नागाल॑ण्ड  --  24  12  79

 16.  उड़ीसा  24  24  344  79

 17.  पंजाब  2058  175  344  8

 18.  राजस्थान  2058  —  74  __

 19.  सिक्किम  ज+
 न  ज+

 तमिलनाडु  34  न+े  79  23
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 2  3  4  5  6

 20.  त्रिपुरा  —  _  --

 21.  उत्तर  प्रदेश  3840  292  270  594

 22.  पश्चिमी  बंगाल  123  28  117  240

 23.  अण्डमान  और  निकोवार

 द्वीप  समूह  —  _  --  --

 24.  अरुणाचल  प्रदेष  न+  च+  —
 न

 25,  चण्डोगढ़  1  --  —  —

 26.  दिल्ली  6171  न  103  7

 27.  दादरा  नगर  और

 हवेली  पा  पा  ना
 गा

 28.  दमन  और  द्वीप  87  6  न

 29.  मिजोरम  —  _  --  _

 30.  पांडिचेरी  न+  न

 योग  20,738  . 2,016...  178

 रेशम-कीट  पालन  के  लिए  विषय  बेंक  से  ऋण

 642.  रो  गुददास  कामत  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  देश  में  रेशम-कीट  पालन  परियोजना  के  लिये  विश्व
 बेंक  से  500  करोड़  रुपये  का  ऋण  प्राप्त  किया

 यदि  तो  ऋण  की  दार्ते  क्या  और

 क्या  इस  ऋण  का  रेशमी  धागे  के  उत्पादन  में  आत्मनिरभरता  प्राप्त  करने  के  लिये  उपयोग
 करने  का  विचार  है  ?

 बस्त्र  संत्रालय  में  उप-मंत्रो  एस०  कृष्ण  :  जी  नहीं  ।

 भोर  प्रदन  ही  नहीं

 राज्तपाल  की  अध्यादेश  भारो  करने  सम्बन्धो  शक्ति

 643.  झी  धरद  दीधे  :
 शी  तम्पन  थामस  :

 प्रो०  सु  दंडबले  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  राज्यपाल  की  अध्यादेश  जारी  करने  संबंधी  शक्ति  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय

 के  समक्ष  विचाराधीन  रिट  याचिका  पर  न्यायालय  द्वारा  हाल  ही  में  की  गई  टिप्पणियों  की  ओर

 सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  भौर

 यदि  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  तो  वह  क्या  है  ?

 कामिक  लोक  शिकायत  तथा  पेहान  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  गृह  संज्ालय  में  राज्य  मंत्री

 पो०  :  जी  श्रोमान्  ।

 ओर  :  उक्त  तामले  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  निर्धारित  की  गई  प्रतिपादनाओं

 से  राज्य  सरकारों  को  अवग॒त  करा  दिया  गया  है  और  उनसे  यह  सुनिश्चित  करने  का  अनुरोध  किया

 गया  है  कि  वे  अध्यादेशों  की  उद्घोषणा  अथवा  उद्धोषणा  के  लिए  अपने  प्रस्तावों  को  संविधान

 के  अनुच्छेद  213  (1)  के  परन्तुक  के  अधीन  राष्टपति  के  अनुदेश  प्राप्त  करने  के  लिए  भेजने  से  पहले
 उनकी  उक्त  प्रतिपादनाओं  की  दृष्टि  से  जांच  करें  ।

 उड़ीसा  को  जनता  कपड़े  का  आवंटन

 644,  श्री  चिम्तामणि  जेता  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  उड़ीसा  को  आवंटित  किये  गये  330  लाख  जनता  कपड़े  में  से  12905

 लाख  मीटर  कपड़ा  अन्य  राज्यों  को  दे  दिया  गया

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  अन्य  राज्यों  को  दी  गई  मात्रा  को  उस  राश्य  को  अवंटित

 करने  का  अनु रोध  किया  था  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवावी  की  गई  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  एस०  क्ष्ण  :  ओर  उड़ोसा  राज्य  को

 1956-87  के  दौरान  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  के  लिए  33  मिलियन  वर्ग  मीटर  का  लक्ष्य  आवंटित

 किया  गया  जनता  कपड़े  का  यह  लक्ष्य  राज्य  के  भीतर  खपत  के  लिए  उनकी  जनता

 कपड़े  की  हकदारी  से  12.95  मिलियन  वर्ग  मीटर  अधिक  है  तथा  इस  अधिक  लक्ष्य  को  उन

 कतिपय  विनिर्दिष्ट  राज्यों  को  बेचा/वितरित  किया  जाना  जो  जनता  कपड़े  का  कम  उत्पादन

 करते  हैं  बिल्कुल  उत्पादन  नहीं

 उड़ीसा  सहित  वेशी  मात्रा  के  उत्पादक  राज्य  सरकारों  के  सामने  अन्य  राज्यों  को

 ,  बेशी  मात्रा  बेचने  में  कई  कठिनाइयां  जिनके  कारण  बेशी  मात्रा  के  उत्पादक  राज्यों  द्वारा

 उत्पादिक  जनता  कपड़े  को  स्वीकार  करने  वाले  राज्यों  द्वारा  स्वीकार  न  किया  वितरण  के

 लिए  उच्च  कमीशन  जिसे  उस  कमीशन  से  अधिक  पाया  गया  है  जिसका  प्रबन्ध  बेशी  मात्रा  के

 उत्पादक  राज्यों  द्वारा  जनता  कपड़े  आदि  की  कीमत  निर्धारण  में  अतिरिक्त  कीमत  लगाने  की
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 नस  ्ना

 अनुमति  प्रदान  करने  के  जरिए  किया  जा  सकता  ऐसे  मामलों  भारत  सरकार  इस  बात  से

 सन्तुष्ट  होने  पर  कि  उत्पादक  राज्य  जनता  कपड़े  को  अन्य  राज्यों  को  बेचने  में  असमर्थ  राज्य

 के  भीतर  मात्रा  की  खपत  करने  की  अनुमति  प्रदान  करती  रही  है  ।

 पिक्चर  ट्यूजों  का  उत्पादन
 हर

 645.  श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अब्यर  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 भारत  इलेक्ट्रानिक  लिमिटेड  ने  वर्ष  1986  के  दौरान  मांग  की  तुलना  में  सादे  और

 रंगीन  टेलीविजन  की  कितनी  पिक्चर  ट्यूबों  का  निर्माण  किया  ;  और

 बया  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  मांग  को  पूरा  करने  में  समर्थ  हैं  ?

 रक्षा  सत्रालय  में  रक्षा  उत्पादन  और  पूति  विभाग  में  राज्य  मंत्री  शिवरान  थी  ०

 :  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  ने  1986  के  दौरा  6.03  लाख  काली  और  सफेद

 टी०  वी०  पिक्चर  ट्यूबों  का  निर्माण  शिया  जबकि  मांग  लगभग  2]  लाख  ट्यूबों  की  थी  ।  इस  समय

 भारत  इलेक्ट्रानिवस  लिमिटेड  रंगीन  टेलीविजन  ट्यूबों  का  निर्माण  नहीं  कर  रहा  है  ।

 देश  में  केवल  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  ही  काली  और  सफेद  टेलीविजन  टयूबों
 का  निर्माण  करने  व।ली  अकेली  फर्म  नहीं  यह  पूर्ण  लाइसेंस  क्षमता  के  अन्तर्गत  काली  और

 सफेद  टेलीविजन  पिक्चर  टयूबों  का  उत्पादन  करती  है  और  इस  समय  बाजार  में  इसका  धोयर

 लगभग  30  से  35  प्रतिद्त  हैं  ।

 राई  के  मूल्य  में  बढ़ि  का  प्रभाव

 646.  श्रो  मुहलापलली  रामचनान  :  क्या  बच्च्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  रुई  के  मूल्य  में  वृद्धि  की  गई  है  ;

 (@)  यदि  तो  मूल्यों  में  मत  महीनों  में  किये  गये  फेर  बदल  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्या  रई  के  मूल्य  में  वृद्धि  के  कारण  पढ़ने  वाले  कुप्रभाव  के  बारे  में  कपड़ा  उद्योग  से

 कोई  भध्यावेदन  प्राप्त  हुए  और
 ॥

 उन  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 वस्त  मंत्रालय  में  उप-संत्री  एस०  कृष्ण  :  से  सरकार  रई  की  कीमत
 पर  नियंत्रण  महीं  सिवाय  इसके  कि  सरकार  प्रत्येक  वर्ष  उचित  औसत  क्वालिटी  की  कपास
 की  विभिन्न  किस्मों  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  कीमतें  निधारित  क-्ती  ये  कोमतें  10
 1986  को  निर्धारित  की  गयी  थीं  जिसमें  उचित  ववालिटी  की  कपास  को  अधिकांश  किस्मों
 पर  5  ९0  प्रति  क्विटल  की  वृद्धि  की  गई  तथापि  सूत  का  उत्पादन  कुछ  कम  बडाहटबदा
 खरीदारियों  तथा  अन्वर्राष्ट्रीय  बाजार  में  बेहतर  मांग  के कारण  दिसंबर  1986  में  रुई  की

 कीमतों  में
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 बृद्धि  हुई  ।  कीमतों  में  वद्धि  विगत  दो  वर्षों  में  प्रचलित  कीमतों  की  तुलना  में  असाधारण  रूप  से  अधिक

 नहीं  है  ।  रुई  की  कोमतों  में  वृद्धि  होने  के  संबंध  में  वस्त्र  उद्योग  से  प्राप्त  1985-86  में

 प्रचलित  कम  कीमतों  पर  आधारित  है  जबकि  रुई  की  भरमार  थी  गमत्तों  में  मम्दी  थी  । के  ९४  ASAIN  GE  [९  भें

 की  कीमतें  स्थिर  हो  गई  हैं  और  कृषक  अपने  उत्पाद  पर  उचित  कीमत  वसूल  कर  रुकते  हैं  ।

 12:00  भष्याहु

 [  अनुवाद  ]

 शी  पी०  कलनवईबेल  :  मैंने  ध्यानाब.षंण  प्रस्ताव  दिया

 प्रो०  मधु  दंडवते  :  कल  प्रधानमंत्री  जी  बजट  प्रस्तुत  मैं  आपको  बताना

 चाहता  हूँ  कि  इस  महीने  की  25  तारीख  को  राज्य  मन्त्री  श्री  जनाद॑न  पुजारी  ने  सीमा  शुल्क  में

 छूट  की  घोषणा  करते  हुए  सभापटल  पर  अनेक  अधिसूचनाए  रखी  यह  बहुत  ही  आपतिजनक

 बजट  में  तीन  दिन  रह  गये  हैं  ओर  वह  सीमाशुल्क  में  छूट  की  घोषणाए  कर  रहे  हैं  ।

 बजट  से  पूर्व  42  अधिसूचनाएਂ  जारी  करने  के  कारण  राज्य  सभा  में  आक्षपष  लगाए  गए  हैं

 मेरा  आपसे  हादिक  अनुरोध  है  कि  इस  सदन  की  परम्परा  ओर  गरिमा  को  बनाए  रखा  सभा

 पटल  पर  रियायतें  रखने  के  कारण  आपको  मंत्री  जी  की  खिंचाई  करनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उन्हें  रह  कर  सकते

 प्रो०  सधु  इंडबते  :  पिछली  बार  दूसरा  सदन  विनिर्णय  दे  ही  चुका

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रोफेसर  साहब  उस  पर  मैं  पहले  ही  विनिणंय  दे  चुकः  हूं  ।

 प्रो०  मध  बंडबले  :  एक  साल  के  दोरान  आप  और  बुद्धिमान  हो  सकते

 झ्रष्यक्ष  महोदय  :  आपका  मतलव है  कि  मेरे  में  उसकी  कमी  है  ?

 प्री०  मधु  बंडवर्ले  :  क्या  मैं  उल्लेख  करूँ  कि  राज्य  सभा  ने  निन््दात्मक  टिप्पणियां  ज।री

 4  शज्क्ः

 अध्यक्ष  महोदय  :  राज्य  सभा  के  अपने  तरीके  हैं  ।  हमारे  अपने  ।

 प्रो०  मघु  दंडबते  :  कृपया  इसे  वियाराधीन  रस्लिए  और  जरा  सोचिए  ।

 इसे  आज  की  रात  के  लिए  विचाराधीन  रख  दीजिए  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  कल  सुबह  आप

 बेहतर  निर्णय  ले

 मध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इतनी  आसानी  से  नहीं  बदलता  ।

 प्रो०  मजु  बंडबले  :  क्या  आप  उन्हें  नामंज्र  कर  रहे  हैं  ?
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 7  १  एए  का

 ही  पी०  कूलनवईबेलू  ;  मैंने  श्रीलंका  समस्या  के  बारे  में  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  दिया  है  ।
 मैंने  आज  के  अखबारों  में  असंभव  देखो  है  |  श्रीलंका  और  भारत  मध्यस्थ  की  मूमिका  निभाने

 $०००००० के  लिए  तंयार  नहीं  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  ।

 रध्यक्ष  महोदय  :  कुलनदईबवेलू  हम  सभी  विषयों  को  कोई  समस्या  नहीं

 धान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  अब  चर्चा  की  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  जो  भी  मामला  मैं  यहां  लूंगा  उस

 पर  यदावां  निर्णय  नहीं  दूंगा  ।  लेकिन  मैं  आपको  एक  बात  का  अधइ्वासन  दे  सकता  हूं  और  आश्वासन

 दिया  भी  है  कि  जो  भी  विषय  जरूरी  और  महत्त्वपूर्ण  होंगे  हम  उन्हें  एक-एक  करके

 )

 अध्यभ्  महोदय  :  आप  खड़े  क्यों  कोई  बात  नहीं  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  दे  मैंने  मना  नहीं  किया  सारा  करवा  दूंगा
 लेकिन  ऐसे  नहीं  ।  बारी-बारी  से  सबका  करवा  दू  गा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  तकलीफ  कया  इस  तरह  से  कोई  फायदा  है  ।  कोई  फायदा  है
 इस  बात  को  करने  का  ।

 अनुवाद  ]

 ओर  ध्रजप  विश्वास  एक  गंभीरबात  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के
 अधिकारी  **'*'

 अध्यक्ष  महोदव  :  मैं  अनर्गंल  भाषण  नहीं  सुनूंगा  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  मैं  निर्णय  लेने  से  पहले  हमेशा  सोचता  आक्षेप  मत  मैं

 हमेशा  सोचना  जो  कुछ  भी  हो  मैं  उन  पर  हमेशा  विचार  करता  हूं  और  उसके  बाद  उन्हें

 नामंजूर  करता  हूं  ।

 +  +*  कार्यत्राही  वुत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 झध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ध्यानाकर्षण  प्रस्तावों  पर  हमेशा  विचार  करता  हूं  पर  यहां  यहां
 इस  सदभ  में  ध्यानाकंण  प्रस्ताओं  को  स्वीकार  करने  पर  चर्चा  नहीं  की  जाती  ।

 12.05  स०  १०

 सभा-पटल  पर  रख  गये  पत्र

 मंत्रियों  के सम्बलसमों  और  भत्तों  से  संबंधित  प्रधिनियम  तथा  राष्ट्रीय

 सुरक्षक  अधिनियम  के  ध्नन्तगंत  अधिसूचनाएं

 गृह  संत्री  सरदार  भो  बूटा  सिह  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  रखता

 (1)  मंत्रियों  के  सम्बलभों  और  भत्तों  से  सम्बन्धित  1952  की  धारा  1]  की

 उपधारा  (2)  के  अन्तगंत  मंत्री  चिकित्सीय  उपचार  और  अन्य

 संशोधन  1987  जो  प्रारूप  अधिसूचना  संख्या  10-28-86--  एम०  एण्ड०  जी०

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  हिन्दी  तथा  अंग्र  जी  |

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  3710/87]

 (5)  राष्ट्रीय  सुरक्षक  1986  की  धारा  139  की  उपधारा  (3)  अन्तगंत  दंड

 न्यायालय  और  सुरक्षक  न्यायालय  का  1987,  जो
 21  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  24  में

 प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  |  में  ली

 गई  ।  देखिए  संदधा  एल०  टी०  3711/87 ]

 भसारतोय  काजू  निगम  लिमिटेड  कोओन  का  वर्ष  1985-86  का  बाविक

 प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  की  समीक्षा  तथा  काजू  निर्यात

 संवर्धन  परिषद्  कोचोन  का  वर्ष  1985-86  का

 बाजिक  प्रतियेदन  तथा  कार्यक्रण  की  समीक्षा

 बाणिल्य  सम्त्रो  पी०  क्षिय  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित
 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी  :

 भारतीय  काजू  निगम  कोचोम  का  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।
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 भारतीय  काज्  निगम  कोचीन  के  वर्ष  1985-86  का  किक
 सेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक.की

 टिप्पणियाँ  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संधया  एल०  टी०  3712/87]

 (2)  काजू  निर्यात  संवर्धन  कोचीन  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक  प्रतिवेदत
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 नीति

 काजू  निर्यात  संवर्धन  कोचोन  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रंजी  ।

 26  में  रखे  गए  ।  बेखिए  संख्या  एल०  टो०  3731/87]

 ब्रिटिदा  इंडिया  कारपोरेशन  लिसिटेड  कानपुर  का  बय

 1985-86  85-86  का  वाबिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्यकरण  की  समोक्षा

 बस्त्र  संत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  रामनिवास  :  मैं  कम्पनी  1956  की

 धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पन्नों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी
 संस्करण  )  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन  कानपुर  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यफरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (2)  ब्रिटिष्ा  इंडिया  कारपोरेशन  कानपुर  का  वर्ष  1985-86  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तया  उन  पर  नियंत्रक  महालेकापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रसो  गई  ।  देखिए  संस्या  एल०  टी०  3714/87]

 दिल्लो  पुलिस  के  अधोन  पुनर्वात  बागान  लिसिटेड

 मुनाल्र  का  वर्ष  1985-86  का  जाधिक  प्रतिवेदन  तथा  कार्य

 करण  को  ससीक्षा  तथा  इन  पन्नों  को  सभा  पटल

 पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  बदामि  बाला  विधरण

 गृह  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  चितामणि  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता

 (1)  दिल्ली  पुलिस  1978  की  धारा  148  की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत  दिल्ली

 पुलिस  और  1986,  जो  3]  1986  के

 दिल्ली  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एफ  में  प्रकाशित  हुए
 की  एक  प्रति  तथा  अ्र ंजी  ।

 में  रखो  गई  |  देलिए  संस्था  एल०  ही०  3715/87]
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 (2)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (])  के  अन्तगंत
 लिखित  पत्रों  को  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  ।

 पुनर्वास  बागान  पुनालूर  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यंकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  ।  ॥

 पुनर्वास  बागान  पुनालूर  का  वर्ष  1985-86  का  वाधिक

 लेखापरिक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखा  परीक्ष  क  की  टिप्पणियां  ।

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विशम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र जी  ।

 सें  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  दो  3716/87]
 1  1987  तक  यथा-संशोधित  भारतीय  यूनिट  धृष्ट  सामान्य

 1964,  प्लायकर  अधिनियम  के  अन्तर्गत  भारतीय
 जीवन  बीमा  निगस  का  सोसा  शुल्क

 तथा  केम्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 नियमों  के  अम्त्गंत  अधिसूचनायें

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जसादत  :  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  है  :

 भारतीय  मूनिट  ट्रस्ट  1963  की  धारा
 43

 की  उपघारा  (4)  के  अन्तर्गत

 1  1987  तक  यथा
 संशोधित  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  स्लामान्य

 1964  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  3717/87]

 (2)  आयकर  1961  की  घारा  296  के  अन्तर्गत  आयकर

 1987,  जो  2  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  ।

 में  रलो  गई  ।  देखिए  संस्था  एल०  टी०  3718/87]

 (3)  जीवन  बीमा  निगम  1956  की  धारा  29  के  अन्तर्गत  3]  1986

 को  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  सोलहवें  मूल्यांकन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी
 में  रखो  बेलिए  संख्या  एल०  टी०  3719/87]

 (4)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं

 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी
 :

 सा०  का०  नि०  1317  जो  24  1986  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाक्षित  हुए  थे तथा  जिनके  हारा  1000  घन  सेंटीमीटर  से  अनधिक  इंजन  क्षमता

 वाली  इंधन  मितव्ययी  भोटरकारीं  के  निर्माण  में  प्रयुक्त  संघटकों  पर  मूल्यानुसार

 25  प्रतिशत  के  मूल  सीमा  शुल्क  की  रियामती  दर  का  उपबन्ध  किया  गया  है  तथा

 एक  व्याश्यात्मक  शापन  ।
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 सा०  का०  नि०  1318  जो  24  1986  के  भारत  के  राजपन्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1000  घन  सेंटीमीटर  से  अनधिक

 इन्जन  क्षमता  वाली  इंधन  मितव्ययी  मोटरकारों  में  वारंटी  पुर्जों  के  रूप  में

 प्रयुक्त  संघटकों  पर  मूल्यानुसार  25  प्रतिशत  किया  गया  है  तथा  एक
 त्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  1319  जो  24  1986  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  24  1986  की  अधिसूचना
 संख्या  502/86  और  शु०  के  अन्तर्गत  आने  वाले  माल  के

 संबंध  में  मूल्यानुसार  25  प्रतिशत  की  दर  से  उपसंगी  सीमा  शुल्क  निर्धारित

 किया  गया  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  1320  जो  24  1986  के  भारत  के  राजपन्र
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कतिपय  अधिसूचनाओं  में  कतिपय

 संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  इंधघन  दक्ष  मौटरकारों  के  संघटकों  के  जिन्हें
 रियायती  दरों  पर आयात  किए  जाने  की  अनुमति  दी  जाती  इंघन  दक्ष
 परीक्षण  की  संशोधित  प्रक्रिया  निर्धारित  की  जा  सके  तथा  एक  व्याख्याश्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  जो  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  वायु  मार्ग  द्वारा  आयातित  माल  के  मामले
 में  भाड़े  क ेकारण  बढ़े  हुए  प्रभार  के  उतने  भाग  योग्य  मूल्य
 निकालने  के  जो  माल  के  पोत  पयंन््त  निशुल्क  मूल्य  के  15%,  से  अधिक

 सीमाशुल्क  की  छूट  दिये  जाने  की  व्यवस्था  तथा  एक  व्यास्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  44  जो  19  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे तथा  जो  1000  और  उससे  अधिक  डेनियर  के  पालिएस्टर
 फिलामेंट  सूत  जब  उसका  के  लिए  पट्टा  कपड़ा  के  विनिर्माण  के
 लिए  भारत  में  आयात  किया  मूल्यानुसार  100  प्रतिशत  से  अधिक  मल
 सीमा  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  तथा  एक  व्याख्यात्मक  शापन  ।

 है

 सा०  का०  नि०  ८0  जो  23  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  20  1986  की  अधिसूचना
 संख्या  51  छु०  और  516/86-  सी०  शु०
 में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  जो  एच०  बी०  जे०  पाइप  समुद्र
 तट  पर  अर  समुद्र  तट  से  परे  परियोजनाओं  के  लिए  रियायती  दरों  के

 अन्तगंत  माल  के  आयात  से  संबंधित  हैं  ।
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 सः०  का०  नि०  64  जो  27  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकादशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  समाचार  पुस्तकों  अथवा  आवधिक

 पत्रिकाओं  की  छपाई  के  लिए  दस्तेमाल  किये  जाने  वाले  कागज  पर  550  रु०

 प्रति  टन  का  कुल  छाल्क  निर्धारित  किया  गया  है  तथा  एक  व्यास्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  65  जो  27  1987  के  भारत  के  राजपन्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  27  1987  की  अधिसूचना  संख्या  28/87

 शु०  के  अन्तर्गत  आने  वाले  माल  को  उस  पर  उद्भ्रहवणीय  सम्पूर्ण
 उपसंगी  सीमा  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  तथा  एक  व्यास्यात्मक  शापन  ।

 सा०  का०  नि०  70  जो  29  1987  के  भारत  के  राजपभ्  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  ।9  1984  की  अधिसूचना  संख्या

 ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं  ताकि  दूरदष्टांन  द्वारा
 विशेष  टी०  वी०  प्रसार  योजना  के  अन्तगंत  अपेक्षित  कच्ची
 संघटकों  तथा  विदिष्ट  उपस्करों  की  उप-संयोजनों  पर  आंशिक  छूट  देने  की
 व्यवस्था  की  जा  सके  तथा  एक  अ्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  72  जो  30  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  28  1986  की  अधिसूचना
 संख्या  शु०  विखंडित  की  गयी  है  तथा  एक  व्यादयात्मक  शापन  |

 [  प्रंपालय  में  रखे  गए  ।  बेलिए  संख्या  एल०  टो०  3720/87]

 (5)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  नियम  1944  के  अन्तगंत  जारी  को  गयी  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :--

 सा०  का०  नि०  1315  जो  24  1986  के  भारत  के  राजपन्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  2  1986  की  अधिसूचना
 संश्या  ०  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ताकि

 1000  घन  सेंटीमीटर  से  अनधिक  इंजन  क्षमता  वाली  मोटरकारों  के  लिये

 इंधन  दक्ष  परीक्षण  की  संशोधित  प्रक्रिया  को  निर्धारित  किया  जा  सके  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  1316  (a),  ,  जो  24  1986  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1000  घन  सेंटीमीटर  में  भनधिक

 क्षमता  वाले  इंजन  क्षमता  की  ईंधन  दक्ष  मोटरकारों  के  लिए  केम्द्रीय

 शुल्क  की  मूल्यानुसार  25%  रियायती  दर  निर्धारित  की  गयी  है  तथा  एक

 व्यासख्यात्मक  ज्ञापन  ।
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 सा०  का०  नि०  42  जो  19  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जो  जूट  फाइबर  जिसका  उत्पादन  के  कारखाने  के

 भीतर  जूट  उत्पादों  के  विनिर्माण  के  लिये  उपयोग  किया  जाता  उस  पर

 उदग्रहणीय  सम्पूर्ण  उत्पाद-शुल्क  से  छुट  देने  के  बारे  में  तथा  एक

 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  43  जो  19  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  17  1972  की  अधिसूचना
 संख्या  56/72-  के०  उ०  छु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ताकि

 आदि  को  उस  स्थिति  में  छूट  दी  जा  सके  जब  उनको

 खपत  जूट  उत्पादों  के  निर्माण  में  उत्पादन  के  कारख।ने  के  भीतर  की  जाती  है
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 स।०  का  नि०  47  जो  20  1987  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  9  1984  की  अधिसूचना
 संख्या  ०  उ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ताकि
 भारत  में  आयोजित  किसी  मेले  या  प्रदशंनी  में  प्रदर्शन  के  प्रयोजन  के  लिये
 निकासित  किए  जाने  वाले  ग्रेनाइट  और  अन्य  पत्थरों  पर

 छुल्क  के  मुगतान  से  छूट  दी  जा  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  6।  जो  23  1987  के  भारत  के  राजपक्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  24  1982  की  अधिसूचना
 संख्या  280/82  के०  उ०  शु०  विखंडित  की  गयी  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 में  रख  गए  ।  देखिए  संध्या  एल०

 केखरोय  सरकार  के  औद्योगिक  झोर  वाणिज्यिक  उपक्तषमों  उद्यम

 का  बर्व  1985-86  का  वाधिक  प्रतिबदन  1  से  3)

 ब्

 उद्योग  संत्नालय  में  साथंजनिक  उद्यम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  के०  तिवारी  :  मैं

 केन्द्रीम  सरकार  के  औद्योगिक  और  वाणिज्यिक  उपक्रमों  उद्यम  के  वर्ष

 1985-86  के  कार्यकरण  सम्बन्धी  वार्षिक  प्रतिवेदन  से  3)  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 सें  रखो  गई  |  देखिए  संध्या  एल०  टी०  3722/87]

 सागरिकता  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिसूचमाएं  ओर  चोथे  केन्द्रीय  बेतन
 आयोग  का  प्रतियेदन

 लोक  दिकायत  पेंदन  मंत्रालय  में  राज्य  मगत्रो  तथा  गह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  मैं  सभापटल  पर  निम्नलिखित  पत्र  रखता
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 (1)  नागरिकता  की  धारा  ।8  की  उपधारा  (4)  के  अन्तगंत
 रिकता  1987  जो  7  1987  के  भारत  के  राजपन्र  में  अधिसूचना
 सा०  का०  नि०  18  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्र ंजी  संस्करण  ।

 में  रखो  गई  देलिए  संख्या  एल०  2०  3723/87]

 (2)  चोधे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 .

 में  रखो  गई  देखिए  संस्था  एल०  टो०  3724/87]

 कंसिकल्स  एण्ड  एलाइड  प्रोडक्ट्स  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  काउ  कलकतसा

 का  जय  1985-86  का  जाधिक  प्रतियेदन  और  उसके  कार्यकरण

 को  समोक्षा  बेसिक  फार्मास्मूटिकल्स
 एण्ड  कॉसमेटिक  एक्सपोर्ट  प्रमोष्तान  काउ  सिल

 का  वर्ष  1985-86  का  बाधिक

 आदि

 संसदीय  कार्य  मरत्रालय  में  रास्य  मन्त्रो  धोला  :  मैं  सभापटल  पर

 निम्नलिखित  पत्र  रखती  हूं  :

 (1)  कैमिकल्स  एण्ड  एलाइड  प्रोडक्ट्स  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  कलकत्ता  के
 वर्ष  1985-86  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्र॑ंजी

 तथा  लेखापरीक्षित  लेख  ।

 कंमिकल्स  एण्ड  एलाइड  एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  कलकत्ता  के  वर्ष

 1985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  भंग्रं जी
 ।

 में  रखे  गये  बेलिए  संश्या  एल०  टो०  3725/87  ]

 (2)  बेसिक  फार्म  स्यूटिकल्स  एण्ड  कॉसमेटिक्स  एक्सपोर्ट  प्रमोशन

 बम्बई  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेबल  ।

 बेसिक  कंमिकल्स  फार्मास्यूटिकल्स  एण्ड  कॉसमेटिक्स  एक्सपोर्ट  प्रमोशन

 बम्बई  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्र जी  ।

 बी

 (3)  प्लास्टिक्स  एण्ड  लिनोलियम्स  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  बम्बई  के  वर्ष

 1985-86  के  वा्िक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अग्रणी  तथा

 लेखापरीक्षित  लेखे  ।
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 प्लास्टिक्स  एण्ड  लिनोलियम्स  एक्सपोर्ट  प्रमोशन  काउ  बम्बई  के  वर्ष  1985-86

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  तथा  अग्न॑जी

 में  रक्षे  गये  |  देलिये  संख्या  एल०  टी०  3727/87]

 (4)  इण्डियन  डायमंड  सूरत  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक  प्रदिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रं जी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 इण्डियन  डायमंड  सूरत  के  वर्ष  1985-86  के  कायंक रण  की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  ।

 (5)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणा
 को  दशशाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रं  जी  ।

 में  रखें  गये  |  देखिए  संख्या  एल०

 (6)  चमड़ा  निर्यात  मद्रास  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्र जी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 चमड़ा  निर्यात  मद्रास  के  व  1985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार

 द्वास  समीक्षा  की  एक  प्रति  ।  तथा  अंग्रं जी  ।

 (7)  उपयुक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणां
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रं जी  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  3729/०7]

 पूर्वोत्तर  हस्तशिल्प  तथा  हृथषकरधा  विकास  निगम  लिसिटेड  छिलांग  का  बर्ण
 1985-86  का  बाधिक  प्रतिवेदन  तथा  उसके  कार्यकरण  को

 केन्द्रीय  रेशम  बंगलोर  का  वर्ष  1985-86  का
 वाबिक  प्रतिवेदन  आदि

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निबास  :  मैं  प्रस्तुत  सभापटल  पर  निम्नलिखित

 पत्र  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अधीन  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्र जी  :

 पूर्वोत्तर  हस्तशिल्प  तथा  हथकरघा  विकास  निगम  दिलांग  के  वर्ष

 1985-86  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 पूर्वोत्तर  हस्तशिल्प  तथा  हथक  रघा  विक[स  निगम  लिमिटेड  का  वर्ष  1985-86
 का  वा्िक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।
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 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रं  जी  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टो०  3730/87]

 :
 (3)  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  1948  की  धारा  के  अन्तंत  केस्द्रीय  रेशम

 बंगलौर  के  वर्ष  1985  86  के  वाषिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 ।

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  1948  की  धारा  12  की  उपधारा  (4)  के

 अन्तगंत  केन्द्रीय  रेशम  बंगलौर  के  वर्ष  1985-86  के  वाधिक  लेखाओं

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।

 केन्द्रीय  रेशम  बंगलौर  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यंकरण  की  सरकार

 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रं जो  ।

 में  रखे  गये  ।  बेलिए  संद्या  एल०  टो०  3731/87]

 (5)  कपास  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  बम्बई  के  वर्ष  1985-86  के  वार्षिक

 बेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 कपास  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  बम्बई  के  वर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्र ंजी  ।

 (6)  उपयुक्त  (5)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र जी  ।

 में  रखे  गए  देलिए  संख्या  एल०  टो०  3732/87]

 (7)  वस्त्र  समिति  के  वर्ष  1985-86  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्र ेजी  तथा  लेखपरीक्षित

 (8)  उपयुक्त  (7)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शानि  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रं
 जी

 में  रखे  गये  |  देखिए  संद्या  एल०  टो०  373:/87]

 [aye]

 झ्लो  अजय  विद्वास  :  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  अधिकारी  के  बारे  में

 क्या  स्थिति  यह  एक  गम्भीर  मामला  है
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  कुछ  नहीं  किया  उसका  कोई  आधार  नहीं  अब  आप

 बेठ  जाइये  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  चुनाव  आयोग  के  पास

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसमें  कुछ  नहीं  किया  चुनाव  आयोग  को  उच्चतम  अधिकार
 प्राप्त  वह्  विवाद  को  निपठायेगा  ।  अगर  आपकी  चुनाव  से  सम्बन्धित  कोई  समस्या  है  तो  आप

 चुनाव  आयोग  से  शिकायत  करें  ।  बस  ।

 श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :  सदन  के  लिए  यह  एक  गम्भीर  चिन्ता  का  विषय  है
 और  प्रजातान्त्रिक  प्रक्रिया  का  यहु  एक  घोर  उल्लंघन  है'**

 प्रष्यक्ष  महोदय  :  इसमें  कुछ  नहीं  किया.जायेगा  :  अब  आप  अपनी  सीट  पर

 )

 भी  ए०  सो०  वण्मुख  :  मैंने  मद्रास  में  सुबह  के  दूरदर्धांन  कार्यक्रम  में  हिन्दी
 साअ्राज्यवाद  के  बारे  में  ध्यानाकषण्ण  प्रस्ताव  दिया  है  )

 भष्यक्ष  महोदय  :  कुछ  नहीं  किया  जायेगा  आप  अपनी  सीट  पर  बंठिये  ।  अब  श्री  एच०  के०
 एल०  भगत  द्वारा  वक्तठ्य  दिया

 12.06  म०  १०

 प्रावकलन  समिति

 [  अनुवाद  ]

 पूति  विभाग-पूति  तथा  निपटान  महा-निदेशालय  के  सम्बंध  में  चोथे  प्रतियेदन
 में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  को  गई  कार्यबाही  के

 बारे  में  विवरण

 झीमती  चर्द्रा  त्रिपाठी  :  मैं  पूत्ति  विभाग--पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय
 के  सम्बन्ध  में  चोथे  प्रतिवेदन  के  अध्याय  एक  में  अंतविष्ट  सिफारिशों  पर

 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  तथा  अध्याय  5  के  संबंध  में  अंतिम  उत्तरों  को  दर्शाने  वाला  एक
 विवरण  तथा  अंग्रं  सभा-पटल  पर  रखती
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 12.63  भ०  प०

 सभा  का  कार्य

 *

 संसदीय  कार्य  सरत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ओसती  शीला  :  आपकी  अनुमति

 से  मैं  यह  सूचित  करती  हूं  कि  2  1987  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  इस  सवन  में

 निम्नलिखित  सरकारी  काय  लिया  जाएगा  :

 1.  राष्ट्रपति  के अभिभाषण  पर  धन्मवाद  के  प्रस्ताव  पर  आगे

 2.  वर्ष  1987-88  के  लिए  रेल  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  ।

 3.  छोपरा  और  बनस्पति  तेल  उपकर  1986  पर  आगे  चर्चा

 ओऔर.पारित  करना  ।

 4.  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  विचार  और  पारित  करना  :

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  1986

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रुप  में  शिशु  दुग्ध  खाद्य  और  पोषण  बोतल

 प्रदाय  और  वितरण  का  1986

 भी  खितासणि  जेना  :  मैं  अगले  सप्ताह  की  कार्यवाही  में  निम्न  विषय  शामिल

 करने  का  अनुरोध  करता  हूँ  ।

 देश  के  विभिन्न  भागों  विशेषतातया  उड़ीसा  राज्य  में  चावल  और  धान  की  बिक्री  का  संकट

 जो  करोड़ों  किसानों  के  बीच  जविस्ता  का  विषय  बन  गया  है  और  सरकार  द्वारा  धोषित  स्वीकृत

 दरों  पर  किसानों  से चावल  और  धान  की  खरीद  का  अभी  तक  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  ।  साधन

 ,  अमिकों  की  दैनिक  मजदूरी  के  अधिक  बढ़ने  ओर  विद्षतया  रबी  की  छलती  में  किसानों  की

 चौगुनी  लागत  के  कारण  किसानों  को  भारी  नुकसान  हो  रहा  भारतीय  खाद्य  निगम  जिसे  चाबल

 और  धान  की  खरीद  सौंपी  गई  ने  भी  शहरी  क्षेत्रों
 में  आवश्यकतानुसार  डिपो  नहीं  खोले  हैं  मौर

 आंतरिक  क्षेत्रों  में  नये डिपो  खोलने  का  बिल्कुल  भी  प्रइन  नहीं  उठता  सरकार  को  इस  पर  शीघ्र

 ध्यान  देना

 12.07  भ०  प०

 महोदय  पीठासीन

 केन्द्र  संघ  और  राज्यों  के  क्षेत्र  में  नियुक्त  हिन्दी  अध्यापकों  को  नियमित  रूप  से  बेतन

 नहीं  दिए  जा  रहे  हैं  जिससे  ऐसे  हजारों  हिन्दी  भ्रध्यापकों  ओर  उनके  परिवार  के  सदस्यों  को

 कठिताई  का  सामता  करना  पड़  रहा  पिछले  दस  वर्षों  से
 यह  प्रक्रिया  चली  भा  रही  है  जिससे
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 हिन्दी  भाषा  में  निपुणता  रखने  वाले  योग्य  व्यक्तियों  को  हिन्दी  अध्यापक  के  रूप  में  काम  करने  में

 झकावट  आ  रही  है  और  उन्हें  देश  में  हिन्दी  फैलाने  में  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा
 विद्ांष  रूप  से  संघ  राज्य  क्षेत्रों  और  क्षेत्र  के  राज्यों  में  ।  क्षेत्र  में  स्थित  राज्यों  और

 संघ  राज्य  क्षंत्रों  में  केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  उचित  शेयर  न  मिलने  के  कारण  यह  बाधा  आई

 केन्द्र  द्वारा  नियमित  आबन्टन  के  अभाव  की  आहंका  के  ये  राज्य  भपने  राज्यों  मेंअधिक

 से  अधिक  हिन्दी  अध्यापक  नियुक्त  करने  में  उत्साही  नहीं  है  जिससे  हिन्दी  को  राजभाप्ना  के  रूप  में

 लागू  करने  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  बाधा  हो  रही

 शीसती  जयंती  पटनायक  :  मैं  निवेदन  करती  हूं  कि  अगले  सप्ताह  की  कार्यंसूची  में

 निम्नलिखित  विषय  शामिल  किया  जाए  ;

 सरकार  ने  काफी  समय  पहले  पंट्रो-केमीकल  कम्पलेक्स  की  स्थापना  के  लिए  पाराद्वीप  का  एक
 उचित  स्थान  रूप  में  पता  लगाया  पाराद्दीप  में  एक  पंट्रो-केमीकल  कम्पलेक्स  बनाने  की

 इयकता  के  बारे  में  उड़ीसा  राज्य  सरकार  केन्द्र  सरकार  को  समय-समय  पर  अवगत  कराती  रही  है  ।

 यदि  पैद्रो-केमीकल  कम्पलेक्स  का  निर्माण  पाराद्वीप  में  किया  जाता  उड़ीसा  राज्य  की  जनता  की

 पैट्रोलियम  उत्पादों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  में  काफी  सहायता  मिलेगी  ।  क्योंकि  उस  राज्य

 में  भण्डारण  सुविधा  स्पष्टतः  उपलब्ध  नहीं  लेकिन  खेद  है  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  समय-समय
 पर  मांग  के  बावजूद  इस  प्रस्ताव  को  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया

 प्रो०  मधु  वच्डवले  :  मैं  निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सप्ताह  की  कायंसूची  में

 शामिल  करने  का  निवेदन  करता  हूं  :

 स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  के  बाद  कानपुर  और  बोकारो  में

 1984  में  हुए  संगठित  हिसा  न ेसिख  मानसिकता  को  सख्त  चोट  रंगनाथ  मिश्र  आयोग  का
 प्रतिवेदन  छपने  के  जो  लोक  सभा  के  सभा  स्थल  पर  रखा  जा  चुका  सभा  में  प्रतिवेदन  पर

 बहस  की  जरूरत  है  जिससे  देशा  को  1984  में  हुई  घटनाओं  के  विभिन्न  पहलूओं  का  पता

 चल  सके  ।

 भरी  शाॉंताराम  नायक  :  मैं  निम्नलिखित  विषयों  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची
 में  शामिल  करने  का  निवेदन  करता  हूं  :

 1.  भारतीय  जहाजरानो  निगम  ने  तटीय  यात्री  सेवा  से  अपने  जहाज  शक्तिਂ  को  हटा
 लिया  है  जिससे  गोवा  से  बम्बई  जहाज  द्वारा  यात्रा  करने  वाले  या  यात्रा  करने  इच्छुक  यात्रियों  को
 अत्यधिक  असुविधा  हुई  चूंकि  गोवा  एक  परयंटन  स्थान  इसलिए  हजारों  पयंटक  प्रत्येक  वर्ष

 जल  और  वायु  मार्गों  से गोवा  आते  यह  अफवाह  फैलाई  गई  है  कि  जहाजरानी  निगम  ने  अपने

 जहाजों  में  से  एक  की  सेवाएं  बन्द  सेवाओं  को  पूर्णतः  समाप्त  करने  की  दिद्या  में  पहला  कदम

 उठाया  वास्बत  में  परिवहन  सेवाएं  लाभ  के  आधार  पर  नहीं  भांकी  जा  सकतीं  ।  यह  सेवा  जनता  की
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 सेवा  है  और  उसी  तरह  आंकी  जानी  चाहिए  और  साथ-साथ  सरकार  को  तब  तक  लाभ के  बारे  में

 बिन््ता  नहीं  करनी  चाहिए  जब  तक  यह  अनिवायं  सेवा  जनता  को  प्रदान  की  जाती  है  ।

 2.  आम  चुनाव  में  18  वर्ष  की  आयु  से  अधिक  आयु  वालों  को  मताधिकार  देने  के  लिए
 बया  चुनाव  कानून  में  संशोधित  किया  जाना  हस  विषय  पर  अनेक  वर्षों  से वाद-विवाद  हो
 रहा  इस  मामले  पर  मेरी  कोई  निदिचत  राय  नहीं  है  क्योंकि  मैंने  इससे  संबंधित  सभी  पहलुओं  पर
 विचार  नहीं  किया  है  ।  अब  जब  देश  का  नेतृत्व  हमारे  नवयुवक  ओर  प्रगतिशील  प्रधानमंत्री

 जिसकी  देश  की  जनता  ने  निष्ठावान  और  ईमानदार  व्यक्ति  के  रुप  में  प्रशंसा  की  किया

 जा  रहा  है  हमें  इस  सभा  में  इस  बात  की  चर्चा  की  जानी  चाहिए  क्या  देश  के  भाग्य  का  फैसला  करने  की

 प्रक्रिया  में  हमें  युवकों  को  शामिल  करना  यदि  हम  उन्हें  मताधिकार  न  देने  का  फैसला

 करते  हैं  तो  भी  वे  इस  तथ्य  से  सन्तुष्ट  होंगे  कि कम  से  कम  इस  मामले  पर  विचार  तो  किया  गया  ।

 कली  बो०  शोभनाद्रीश्वर  राव  :  मैं  निम्नलिल्लित  को  अगले  सप्ताह  की

 सूची  में  हामिल  करने  का  निवेदन  करता  हूं  :

 सूची में  संसद  सत्र  के  दौरान  आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  द्वारा  प्रसारित  होने  वाले  समा»

 या  इन  पालियामेंटਂ  को  हिन्दी  या  अंग्र जी  को  न  समझने  वाले  लाखों  व्यक्ति  इन  समाचारों

 को  समभने  में  असमर्थ  रहते  हन  समाचारों  को  क्षेत्रीय  भाषा  में  जानने  के  अधिकार  से  जनता

 को  वंचित  रखा  गया  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  को  इन्हीं  समान्ञारों  को

 असमी  आदि  भाषाओं  में  संबंधित  राज्य  की

 राजधानियों  से आकाशवाणी  और  दूरदददान  द्वारा  प्रसारित  करने  क ेलिए  जरूरी  कदम  उठाने  चाहिए

 जिससे  सम्पूर्ण  देश  के  करोड़ों  व्यक्ति  संसद  में  क्या  हो  रहा  जान

 2.  विजयवाड़ा  नगर  में  रेलवे  में  हजारों  कमंचारी  काम  करते  रेलवे  कमंचारियों  के

 बच्चों  की  सुविधा  के  रेलवे  विजयवाड़ा  में  दो  हाई  स्कूल  चला  रही  ये  स्कूल  केवल  दसवीं

 कक्षा  तक  शिक्षा  प्रदान  कर  रहे  हैं  जब  कि  रेलवे  द्वारा  चलाए  गए  ऐसे  कुछ  स्कूल  10-42  तक  की

 शिक्षा  यानी  उच्चतर  माध्यमिक  स्तर  की  शिक्षा  विद्यार्थियों  दे  रहे  मैं  सुकाव  देता  हूँ  कि

 रेलवे  सत्यनारायणपुरम्  के  हाई  स्कूलों  का  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूल  प्रदेश

 में  जूनियर  कालेज  कहा  जाता  बनाने  के  लिए  जरूरी  कदम  उठाए  जिससे  विद्ञाथियों  को  अगले

 शिक्षण  वर्ष  से  1042  स्तर  तक  की  दिक्षा  दी

 श्री  बलवन्तसिंह  राम्वालिया  :  निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सप्ताह  की

 सूची  में  शामिल  किया  जाये  ।

 दिट्ली  के  पोस्ट-आफिसों  में  आजकल  शेयर  ट्रांसफर  स्टाम्प  नहीं  हैं  जिनके  चलते  उपभोक्ताओं

 को  भारी  दिक्कत  हो  रही  है  और  आज  कल  इस  मामले  में  बड़  पंमाने  पर  काला  आजारी  हो  रही

 है  ।  जैसा  विदित  ही  है  कि  ये  स्टाम्प  अधिकाधिक  रूप  से  डाकघरों  द्वारा  ही  बेचे  जाते  इनको  तीस

 हजारी  खजाने  से  ये  स्टाम्प  आपूर्ति  होती  है  ।  डाकभर  से  कहा  जाता  है  कि  हमने  तो  अपनी
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 en आवश्यकता खजाने में मेज दी किन्तु स्टाम्प  ७फ  रर

 आवद्यकता  खजाने  में  मेज  दी  किन्तु  स्टाम्प  हमें  नहीं  मिली  ।  खजाना  आफिसर  कहते  हैं  हमने  अपनी

 झावश्यकता  नासिक  सरकारी  प्रेस  में  मेज  और  नासिक  प्रेस  के अधिकारियों  का  कहना  है  कि

 हमें  कलकत्ते  स ेआवद्यक  कागज हो  प्राप्त  नहीं  हो  पा  रहा  हो  सकता  है  कि  ये  उपरोक्त  सभी

 अधिका  री  अपने-अपने  स्थान  पर  सही  हों  किन्तु  यह  अवष्य  ही  सही  है  कि  आम  उपभोक्ता  निरथंक

 ही  परेशान  हो  रहा  है  या  म्रष्टाचार  से  ग्रसित  हो  रहा  साथ  ही  मेरा  यह  भी  आग्रह  है  कि  इसके

 साथ-साथ  देश  में  आज  अन्य  स्टाम्प्स  की  भी  भारी  कमी  चल  रही  दो  रुपये  और  तीन  रुफ्ये  के

 स्टाम्प  2.50  रुपये  व  5  रुपये  लेने  क ेलिए  विवश  होना  पड़  रहा  है  ।

 भरी  मोहम्भद  महफूज  अली  खां  :  मैं  निवेदन  करता  है  कि  निम्नलिखित

 विषय  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यंसूची  में  शामिल  किया  जाए  :

 आज  दे्ष  में  उत्तर-प्रदेश  राज्य  में  शिशुओं  की  मृत्यु-दर  सबसे  अधिक  है  नेशन्स

 चिलड़ नस  फंड  अपर  इण्डिया  आफिस '  के  क्षेत्रीय  प्रतिनिधि  द्वारा  हाल  ही  में  किए  गए  रहस्योदघाटन
 के  अनुसार  प्रतिदिन  2750  शिक्षु  मरते  हैं  और  19  दिषु  प्रत्येक  मिनट  में  मरते  यद्यपि  यह  बताया

 गया  है  कि  देश  में  जीवित-जन्मे  शिक्षुओं  की  मृत्यु-दर  वर्ष  1971  में  129  से  चटकर  वर्ष  1984  में

 104  प्रति  हजार  रह  गई  परन्तु  फिर  भी  ग्रामीण  और  धहूरी  क्षेत्रों  में  तथा  एक  राज्य  और  दूसरे
 राज्य  में  बड़ा  अन्तर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिशु  मृत्यु-दर  शहरी  क्षेत्रों  की  अपेक्षा  लगभग  दुगनी  है
 ओऔर  उत्तर  प्ररेश  राज्य  में  जीवित  जन्मे  छशिक्षुओं  की  मृत्यु  पर  147  प्रति  हजार  है  जो  सबसे  अधिक

 है  ।

 हमारे  पास  ज्ञान  और  साधन  लेकिन  यदि  उ्ूं  हय  को  पूरा  करना  है  तो  बड़  पैमाने  पर

 «  रोग-संचार  और  कुपोषणता  को  समाप्त  करने  के  लिए  राजनंतिक  इच्छा  की  जरूरत  है  ।  यह  ग्राह्म

 नहीं  है  कि  लाखों  शिशु  अनाश्यक  कुपोषण  और  रोग-संचार  से  मरें  जबकि  किसी  भी  सूखा
 या  बाढ़  में  इतने  बच्चों  की  जान  नहीं  जाती  ।

 मैं  सरकार  से  अपील  करता  हूं  कि  समस्या  की  गम्भी  रता  को  देखते  हुए  रोग  निरोधक  कार्येक्रम
 में  किसी  भी  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  इस  पर  आलोचनात्मक  दृष्टि  से  पुनविचार  किया  जाए  और

 इसे  राष्ट्रीय  स्तर  पर  लागू  किया  इसके  अतिरिक्त  महिला  पीने  के  पानी  की  आपूर्ति
 तथा  सफाई  के  लिए  प्रबन्ध  किए  जाएं  मैं  सरकार  से  यह  भी  आग्रह  करता  हूं  कि  वह  पर्याप्त  वित्तीय॑
 ओर  भन््य  सहायता  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  रोग  निरोधक  काययंक्रम  को  प्रभावी  ढंग  से  क्रियान्वित
 करने  के  लिए  उपलब्ध

 भी  सतक्रास  सोडी  :  उपाध्यक्ष  निम्नलिखित  विषय  को  अंगले  सप्ताह
 की  कार्यंसूची  में  शामिल  किया

 बस्तर  जिले  में  मिडिल्  स्कूल  और  हाई  स्कूलों  की  संख्या  के  अनुसार  छात्रावासों  की  संख्या ज्था  भे

 ही  कम  है|  जिले  का  यसाहट  फैला  हुआ  और  दूर-दूर  गांवों  में  बसने  से  छात्रों  को  आगे  पढ़ाई  के
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 लिए  छात्रावास  की  व्यवस्था  होना  बहुत  जरूरी  है  |  छात्रावासों  में  छात्रव॒त्ति  की  स्वीकृति  सीट
 सिडिल  स्क्ले  में  20  सीट  और  हाई  स्कूल  में  40  सीट  की  व्यवस्था  की  गई  है  वह  आज  के  दर्ज  संक्षया

 अनुसार  बहुत  ही  कम  है  जिन  छात्रों  को  सीट  नहीं  मिलती  वह  अधूरी  पढ़ाई  छोड़  जाता  इस
 तरह  के  अधूरी  पढ़ाई  छोड़ने  वाले  छात्र  न  किसी  व्यवसाय  के  योग्य  होते  हैं  और  न  किसी  नौकरी  में
 जा  सकते  हैं  ।

 अतः  केन्द्र  शासन  से  अनुरोध  है  कि  आदिवासी  क्षंत्रों  क ेमिडिल  स्कूल  और  हाई  स्कूल  छात्रा
 वासों  के  वरतंमान  स्वीकृत  सीटों  को  दो-गुना  बढ़ाने  हेतु  राज्य  शासन  को  उचित  दिशा  निर्देशन  देवें
 जिससे  बीच  में  अधूरी  पढ़ाई  छोड़ने  वाले  कई  होनहार  छात्रों  की  संख्या  कम  होगी  और  आगे  पढ़ाई
 जारी  रखते  हुए  अपने  उज्ज्वल  भविष्य  को  संवारने  तथा  अच्छे  नागरिक  बनने  में  उन्हें  अवसर
 मिलेगा  ।

 [  अनुषाद  ]

 ए०  के०  पटेल  :  दिनांक  24-2-87  के  गुजरात  जय

 हिन्द  और  सम्भव  समाचार  पत्रों  में  छपी  खबरों  से  स्पष्ट  होता  है  कि  मेरे  जिला  मेहसाना  में

 23  1987  की  रात  को  एक  भयंकर  तूफान  आया  जिसके  बाद  भीषण  आंधी  आई  और  ओला

 बुष्टि  हुई  जिससे  स  रकारी  सम्पत्ति  को  व्यापक  नुकसान  पहुंचा  ।

 समाचार  पत्रों  की  खबरीं  के  अनुसार  खेरालु  गांग  की  एक  बच्ची  ओला  वृष्टि  की  लपेट  में

 आकर  मर  अहमादाब[द  और  आबू  रेलवे  स्टेशनों  के  मध्य  एक  मालगाड़ी  पटरी  से  उतर

 अक्रवात  तूफान  के  कारण  14  माल  डिब्बे  पटरी  से  उतर  गए  ।

 कोसावा  और  भादली  गांवों  में  लगभग  200  व्यक्ति  ओला  बृष्टि  में  घायल

 हो  गए  ।

 इन  गांवों  में  लगभग  5  करोड़  रु०  मूल्य  की  सरसों  और  जीरा  की  छड़ी  फसल  नष्ट

 हो  गई  ।

 तत्काल  राहत  और  सहायता  की  आवदयकता  है  ।  आपके  माध्यम  मैं  माननीय  कृषि  मंत्री

 से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  एक  केन्द्रीय  अधिकारी  को  क्षति  का  मूल्यांकल  और  सरकार  को  आवश्यक

 कार्यवाही  करने  की  सलाह  देने  के  लिए  प्रभावित  क्षत्रों  में  मजे  ।

 भरी  हरीदा  राबत  :  उपाध्यक्ष  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  कार्यालयों

 में  कार्य-दिवस  की  अवधि  आधा  घंटा  और  बढ़ाने  से  दूरदराज  से  आने  वाले  अल्प  वेतन  भोगी

 विशोषतौर  पर  महिला  कमंचारियों  को  अत्यधिक  असुविधा  का  सामना  करना  पड़  रहा
 इस  अवधि  के  बढ़ने  से  कार्य  निष्पादन  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  मात्र  कमंचारियों  में  असंतोष  बढ़ा

 सरकार  इस  मांग  को  लगातार  अनसुना  कर  रही
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 समिति  के  लिये  निर्वाचन  21  1987

 केन्द्रीय  वन  अधिनियम  1980  वन  विकास  हेतु  निष्प्रयोज्य  सिद्ध  हो  चुका  इस

 नयम  का  दुष्प्रभाव  विकास  कार्यों  के  द्र,त  निष्पादन  व  क्रियान्वियन  पर  पड़  रहा  इस  संबंध
 में  चर्चा  होनी  चाहिये  ।

 ह्रष्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मन्त्री

 श्रीमती  शीला  दीक्षित  :  मैंने  माननीय  सदस्यों  द्वारा  किये  गए  सभी  निवेदन  ध्यानपूदांक
 सुने  हैं  और  उन  पर  कार्यमन्त्रणा  की  अंगली  बठक  में  उचित  विचार-विमर्श  किया  जाएगा  ।

 12.21  स०  प०

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 राजभाषा  समिति

 ]

 गृह  मंत्री  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 राजभाषा  1963  की  घारा  4  की  उपधारा  (2)  के  अनुसरण  में  लोक  सभा
 के  सदस्य  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  प्रणाली  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वारा

 श्री  जे०  जिसने  राजभाषा  समिति  से  त्याग  पत्र  दे  दिया  के  स्थान  पर
 उक्त  समिति  के  एक  सदस्य  के  रूप  में  अपने  में  से  एक  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।”'

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 राजभाषा  1963  की  धारा  4  की  उपघारा  (2)  के  अनुसरण  में  लोक  सभा

 के  सदस्य  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  प्रणाणी  के  अनुसार  एकल  संक्रमणीय  मत  द्वारा
 श्री  जे०  जिसने  राजभाषा  समिति  से  त्याग  पत्र  दे  दिया  के  स्थान  पर

 उक्त  समिति  के  एक  सदस्य  के  रूप  में  अपने  में  से एक  सदस्य  निर्वाचित

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  ।

 स०  प०

 समिति  के  लिये  निर्वाघन

 चाय  बोर्ड

 वाणिश्य  मंत्री  पी०  ज्षिथ  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 चाय  के  नियन  4  EAGT  के  साथ  पठित  चाय  1953  की
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 8  1908  )  सिने-कर्मकार  कल्याण  निधि  विधेयक

 घारा  4  की  उपधारा  (3)  के  अनुसरण  इस  सभा  के  ऐसी  रीति  से
 जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबम्धों  के  अध्यधीन  चाय  बोर्ड
 के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 कि  चाय  1954  के  नियम  4(1)  के  साथ  पठित  चाय  1953  की

 धारा  4  कौ  उपधारा  (3)  के  अनुसरण  इस  सभा  के  ऐसी  रीति  से

 जैसा  कि  अध्यक्ष  निर्देश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन  चाय  बोर्ड

 के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित  करें  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 12.23  स०  प०

 रेल  विधेयक

 संयुक्त  सीमित  का  प्रतिथेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिए  समय  बढ़ाना

 ]
 श्री  अरविन्द  नेताम  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  रेल  संबंधी  निधि  का  समेकन  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संबंधी  संयुक्त
 समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  समय  वर्षा  कालीन  1987  के  अन्तिम

 दिन  तक  बढ़ाती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रव्न  यह  है  :

 यह  सभा  रेल  संबंधी  विधि  का  समेकन  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  संबंधी

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  का  समय  वर्षा  कालीन  1987  के
 अन्तिम  दिन  तक  बढ़ाती  है

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 12.24  भ०  १०

 सिने-कर्मकार  कल्याण  निधि  विधेयक *

 ]

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  स्त्री  ए०  के०  :  श्री  पी०  ए०

 संगमा  की  ओर  से  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सिने-कर्मकार  कल्याण  निधि  1991  में

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 के  दिनांक  27-2-1987  के  भारत  के  आसाधारण  माग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  ।
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 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  भम्यवाद  प्रस्ताव  27  1987

 कण्ीॉ्फ्फ्फ्७फ७फ्/ल््/"-ल््-र-्ु्ल््ल्क्-क्ल्क्ल्क्ल्-६/२-ै-्फ्फ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अए्न  यह

 सिने  कर्ंकार  कल्याण  निधि  अधिनियम  198]  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 झी  ए०  के०  पांजा  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 12.25  भ०  १०

 संविधान  विधेयक

 ]

 गृह  संत्रो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  यह  है  :

 के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीक्त  हुआ  ।

 सरवार  बूठा  सिंह  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 12.26.  म०  १०

 राष्ट्रपति  क ेअभिभाषण  पर  धस्यबाद  प्रस्ताव

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  25  1987  को  श्री  जगन्नाथ  कौशल  द्वारा  प्रस्तुत
 किये  गये  तथा  श्री  भागवत  झा  आजाद  द्वारा  अनुमोदित  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  चर्चा  पुनः  आरम्भ
 करेगी  ;

 राष्ट्रपति  की  सेवा  में  निम्नलिखित  शब्दों  में  सभा  वेदन  प्रस्तुत  किया  जाये  ।”

 इस  सन्र  में  समवेत  लोकसभा  के  राष्ट्रपति  के  उस  क्षभमिभाषण  के  जो

 उन्होंने  23  1987  को  एक  साथ  समवेत  संसद  की  दोनों  सभाओं  के  समक्ष
 देने  की  कृपा  की  उनके  अत्यन्त  अभारी  .

 #  दिनांक  27-2-87  के  भारत  के  असाधारण  राज  भाग  2,  खंड  2,  में  प्रकादित  ।
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 8  1908  राष्ट्रपति  क ेअभिभाषण  पर  धर्पवाद  प्रस्ताव

 डा०  भौरीहांकर  राजहंस  :  मानमीय  डिप्टी  स्पीकर  मैं  कही  हुई  बातों
 की  दोहराना  नहीं  चाहता  हूं  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  सिक्के  के  दो  पहलू  होते  यह  देखना
 इयक  है  कि  हम  किस  पहलू  को  देखते  एक  गिलास  में  आषा  पानी  भरा  हुआ  होता  है  ।
 वादी  कहते  हैं  कि केवल  आधा  पानी  हुआ  है  और  आशावादी  कहते  हैं  कि कम  से  कम  आधा
 पानी  तो  है  ।

 हमने  पिछले  दो  वर्षों  में  जितनी  आर्थिक  प्रगति  की  उतनी  पहले  कभी  नहीं  की  ।  एक  वर्ष
 के  अन्दर  ग्रोथ  रेट  5  परसेंट  सच  तो  यह  है  कि  पिछले  5  साल  में  यह  करीब  5%  उसके

 पहले  3.5%

 पश्चिमी  देशों  क ेवह  अखबार  जो  हमेशा  हमारी  आथिक  नीतियों  और  राजनीतिक  नीतियों

 की  समालोचना  करते  रहते  उन्होंने  मूरि-मूशि  इस  बात  की  प्रक्षंसा  की  है  कि  भारत  में  आथिक

 विकास  बहुत  ही  संतोषजनक  हुआ  है  ।  लंदन  के  प्रसिद्ध  अखबार--“दी  इकानमिल््टਂ  ने  लिखा  है  कि

 भारत  ने  क्ृषि  के  क्षेत्र  में  जितनी  महत्वपूर्ण  प्रगति  और  तरक्की  की  है  वह  थर्ड  वर्ड  के  देशों  के  लिए

 एक  आद्ों  नमूना  एक  देश  जो  कि  खाद्यान्न  के  मामले  में  इतना  पिछड़ा  हुआ  हो  और  उसके

 पास  इतना  बड़ा  मंडार  खाद्य  पदार्थ  का  हो  गया  हो  तो  वहू  न  केवल  अपने  लिये  बल्कि  दूसरे  देशों

 को  भी  निर्यात  कर  सकता  यह  एक  छोटी  उपलब्धि  नहीं  उसी  तरह  से  लंदन  के  अखबार

 ने  भी  भारत  की  आर्थिक  प्रगति  की  सराहना  की  इसी  तरह  से  हैरल्ड

 ने  भी  लिखा  मेरे  कहमे  का  अर्थ  यह  है  कि  पश्चिमी  देशों  के  प्रमुख  अखबार  जो  कल्ष  तक  हमारी

 समालोचना  करते  उन्होंने  हमारी  आथिक  प्रगति  की  भूरि-मूरि  प्रशंसा  की

 मैं  और  बातों  की ओर  नहीं  जाना  चाहता  ।  केवल  1-2  बातें  संक्षेप  में  कहना  चाहता  हूं  कि

 हमारे  राजीव  गांधी  की  सरकार  वह  सरकार  है  जिसके  बारे  में  कहा  जा  सकता  है  कि  :

 ]

 यह  वह  सरकार  है  जो  कार्य  करती

 ]

 इसी  सदन  में  हमने  डेढ़-दो  साल  पहले  बड़े  जोर  से  कहा  था  कि  चीनी  के  दाम  आसमान  छ्

 रहे  हैं  और  चीनी  के  भायात  पर  हम  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  जला  रहे  सरकार  मे  इस  पर  ऐक्दान

 लिया  और  यहां  के  गन्ना  उत्पादकों  को  रिम्युनरेटिव  प्राइस  दिया  ।
 उस  रिम्युमरेटिव  प्राइस  के

 कारण  जहां  पर  गन्ना  उत्पादक  गन्ना  उत्पादन  से  विमुक्त  हो  गये
 ले  के

 भरपूर  गस्ता  उत्पादन

 करना  शुरू  यही  नहीं  विभिन्न  राज्यों  में  जो  चीनी  की  मिलें  बंद  थीं  वे  फिर  से  चलने  लगीं

 ओर  अब  चीनी  के  मामले  में  हमारी  हालत  काफी  सुधर  गई  है  ।

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  ।  एक्सपोर्ट  के  बारे  में  पिछले  साल  इसी
 सदन

 में  अन्य

 सदस्यों  के  साथ  मैंने  भी  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की  थी  और  कहा  था  कि  एक्सपोर्ट  की  हालत
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 ______  0  ्  टी  प्ि७फमजीजजज  शक्ति

 बहुत  खराब  होती  जा  रही  उस  समय  सरकार  ने  वायदा  किया  था  कि  हम  सारी  शक्ति  लगा  देंगे

 और  एक्सपोर्ट  की  हालत  सुधारेंगे  |  यह  एक  बड़ी  प्रशंसा  की  बात  है  कि  अप्रैल  से  नवम्बर  के  बीच

 में  एक्सपोर्ट  में  17%  की  वृद्धि  यह  कोई  मामूली  वृद्धि  नहीं  बहुत  कम  देशों  में  इतने

 असे  में  17%,  की  वृद्धि  हुई  होगी  ।  इस  बारे  से  मुझे  1-2  बातें  कहनी  कुछ  अइटम्स  ऐसी  हैं

 जिसमें  एक्सपोर्ट  में  और  भी  सूद्धि  होने  की  गुंजाइश  है  ज॑से  इंजीनियरिंग  भारत  के  इन्जी  -

 नियरिंग  गुड्स  के  निर्माताओं  ने  अपने  एक्सपोर्ट  को  जितना  बढ़ाना  चाहिए  था  उतनी  उसमें

 चस्पी  नहीं  ली  इस  कारण  इन्हें  प्रयास  करना  चाहिए  कि  वह  इन्जीनियरिंग  गुड्स  के  एक्सपोर्ट

 को

 20  सूत्री  कार्यक्रम  के  बारे  में  बहुत  सी  बातें  कही  जात्ती  में  कहूंगा  कि  इसमें  काफी  कुछ
 प्रगति  हुई  है  लेकिन  इसके  कार्यान्वयन  में  अभी  भी  बहुत  कुछ  होना  बाकी  है  ।

 अब  मैं  आपका  ध्यान  भारत  के  दूसरे  देशों  के साथ  सम्बन्धों  की  तरफ  ले  जाना  चाहूंगा  ।

 पहली  बार  पिछले  दो  वर्षों  मे ंभारत  का  सम्बन्ध  पड़ोसियों  से इतना  अच्छा  ।  अभी  पाकिस्तान

 से  जिस  तरह  का  टेंशन  हो  गया  था  और  यदि  वह  स्थिति  बनी  रहती  तो  पाकिस्तान  से  लड़ाई  हो
 जाती  ।

 परन्तु  हमारे  प्रधान  मन्त्री  की  दरदशिता  के  कारण  यह  सारा  टेंशन  खत्म  ही  नहीं  हो  गया

 बल्कि  दोनों  देशों  में  स्मूृथ  अच्छा  सम्बन्ध  होने
 के
 आसार  दिखाई  देते  हैं  ।  साक॑  सम्मेलन

 जो  बंगलौर  में  हुआ  था  उसमें  दक्षिण  एशिया  के  देशों  ने  आपस  में  भाईबारे  की  बात  जो  कही  थी  उसे
 वे  लोग  सही  अथे  में  कार्यान्वित  कर  रहै

 आजादी  के  बाद  से  ही  नेपाल  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  स्ट्रेन्ड  रहे  तीखे  रहे  इस  समय

 पहली  बार  नेपाल  के  साथ  हमारा  सम्बन्ध  बहुत  ही  मधुर  हो  गया  आज  नेपाल  की  सरकार

 हमारे  साथ  सहयोग  करने  को  तैयार  मैं  तो  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  वातावरण  से

 फायदा  उठा  कर  नेपाल  को  उन  नदियों  से  हम  बिजली  पैदा  कराने  का  प्रयास  करें  जिससे  उत्तर
 भारत  के  बहुत  से  राज्यों  में  भरपूर  बिजलो  हो  यह  सहयोग  कोई  छोटा  सहयोग  नहीं  है
 और  इस  दिशा  में  जो  प्रगति  हुई  है  उसके  लिए  सरकार  बधाई  की  पात्र

 अफगानिस्तान  में  जो  टेंशन  कम  हुआ  है  उसका  बहुत  कुछ  श्रेय  भारत  को  हमने  पहली
 बार  दुनिया  को  प्रह  बता  दिया  है  कि  हमें  किसी  का  भय  नहीं  है  और  साउथ  अफ्रीका  के  लोगों  के
 प्रति  हमने  बिना  किसी  देश  की  परवाह  किए  हुए  अपनी  सहानुभूति  दिखाई  हरारे  सम्मेलन  के
 बाद  अभी  जो  अफ्रीका  फंड  का  सम्मेलन  हुआ  था  उससे  सारी  दुनिया  की  आंखें  खुली  की  खली  रह

 मैं  तो  यह  कहता  हूं  कि  वंदेशिक  सम्बन्ध  में  जितनी  प्रगति  हमारी  आज  हुई  जितना  अच्छा
 माहौल  भी  आज  है  उतना  पहले  कमी  नहीं  था  ।

 नई  शिक्षा  नीति  के  अन्तगंत  और  बातों  की  और  मैं  विस्तार  से  नहीं  जाना  चाहता  Pd  है जाहुता  हू  ।  मै क्र
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 इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  गल्स  एज्केशन  पर  बहुत  ज्यादा  ध्यान  दिया  गया  है  और  उसका
 प्रभाव  सारे  देश  में  दिखाई  देने  लगा  है  ।

 पहली  बार  करप्शन  पर  भोट  बड़ी  तेजी  से  हुई  है  और  बड़े-बड़े  मगरमच्छों  को  पकड़ा  गया

 है  ।  यदि  पहले  का  जमाना  विपक्ष  की  सरकार  होती  तो  उनकी  हिम्मत  नहीं  होती  कि  बड़ े-
 बड़े  आई०  ए०  आफिससं  को  अपने  जाल  में  फंसाती  ।  पहली  बार  बड़े-बड़े  मगरमच्छ  फंसाए
 गए  हैं  ।  इसके  लिए  सरकार  बधाई  की  पात्र

 आज  देश  में  एक  नयी  जागरूकता  आई  एक  नया  वातावरण  आया  है  और  विपक्ष  के

 लोगों  को  चाहिए  कि  वह  सरकार  से  सहयोग  इस  नए  वातावरण  में  चाहे  आर्थिक  प्रगति

 चाहे  सामाजिक  उत्थान  हो  उसमें  उन्हें  सरकार  के  साथ  सहयोग  करना  चाहिए  ।

 पिछले  एक  साल  में  सामाजिक  उत्पन्त  के  लिए  इतने  कानून  बने  हैं  जितने  पहले  कभी  नहीं
 बने  पहली  बार  महिलाओं  को  सम्मानजनक  स्थान  दिया  कहने  का  अर्थ  यह  है  कि  आप

 दिन  को  दिन  और  रात  को  रात  कहने  की  हिम्मत  करें  ।  सरकार  की  आलोचना  बिना  सिर  पर  के

 करने  का  कोई  अर्थ  नहीं  है  ।

 अभी  हाल  में  आपने  देखा  होगा  कि  अमेरिका  में  रहने  वाले  हिन्दुस्तानियों  ने  बहुत  ज्यादा

 तरबक्की  की  है  टेक्नोलाजी  एजूकेशन  में  और  दूसरी  सारी  फील्डस  में  ।  मैं  यह  कहूंगा  कि  जब

 हमारे  वे  हिन्दुस्तानी  अमेरिका  में  इतनी  प्रगति  कर  सकते  हैं  तो  कणों  नहीं  अपने  यहां  वे  अपनी

 लाजी  को  लाकर  यहां  प्रगति  कर  सकते  हैं  ?  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  एन  आर  आई  ओर  जो  ऐसे

 हिन्दुस्तानी  विदेशों  में  खासकर  अमेरिका  में  रह  रहे  हैं  जिन्होंने  वहां  की  टेब्नोलाजी  में  इतनी  प्रगति

 की  है  उन्हें  यह  मौका  दिया  जाए  कि  वे  यहां  अपनी  टैकक््नोलाजी  को  डेबलप  कर  सके  जिससे  इस  देश

 का  आर्थिक  उत्थान  हो  सके  ।
 ह॒

 अन्त  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  एक  नयी  जागृति  इस  देश  में  आई  हम  सब  मिलकर  इस

 नये  विहान  नथी  सुबह  का  अभिवादन  करें  भर  सबसे  उम्मीद  करें  कि  इसमें  वे  सहयोग

 करेंगे  जिससे  कि  देश  कागे  बढ़ेगा  ।

 ]

 झो  सी०  माधव  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  श्रीमन्  मैंने  बुधवार  को  संकल्प

 के  प्रस्तुतकर्ता  और  अनुमोदक  के  भाषणों  और  सत्तारूढ़  दल  के  कई  श्दस्यों  द्वारा  दिये  गये  भाषणों

 को  सुना  ।  वास्तव  में  यह  एक  कांग्रेस  का  दिन  था  क्योंकि  विपक्षी  दल  का  केवल  एक  नेता  बोला

 और  बाकी  के  बोलने  वाले  सभी  सदस्य  कांग्रंस  दल  के  थे  ।

 अब  श्रीमत  पहली  बार  इतना  लम्बा  अभिभाषण  दिया  भाषण  देने  में  लगभग  एक

 घंटा  लगा  और  चालीस  मिनट  लगे  ।  उपराष्ट्रपति  द्वारा  इसके  अंग्रेजी  अनुवाद  करने  यह

 भाषण  शाब्दों  में  लम्बा  परन्तु  इसका  सार  छोटा  था  ।
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 सी०  माधव

 इस  सभा  में  विपक्ष  की  ओर  बैठे  हुए  हम  सदस्यों  क्रा  यह  विचार  है  कि  इस
 भाषण  में  सरकार  देछ  सामना  की  जा  रही  अमेक  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  अगले  वर्ष

 अपनाये  जाने  वाली  नीति  और  कारयंवाही  का  उल्लेख  करेगी  किन्तु  इस  अभिभाषण  में  वर्ष  के  दोरान

 हुई  शंकापूर्ण  उपलब्धियों  का  भोपचारिक  वर्णन  मात्र  था  और  इसमें  सरकार  द्वारा  पहले  से  घोषित

 नीतियों  के  अतिरिक्त  कोई  नई  नीति  तथा  उदय  के  बारे  में  नहीं  बताया  गया  ।

 मैं  अभिभाषण  में  उल्लेखित  आर्थिक  विषयों  पर  नहीं  बोलूंगाः  क्योंकि  उसके  लिए  उचित
 अवसर  बजट  पर  वाद-विवाद  के  दौरान  मैं  केवल  राजनीतिक  पहलुओं  पर  बोलूंगः  संकल्प
 के  प्रस्तुतकर्ता  श्री  जगन्नाथ  कोशल  ।  मैं  पंजाब  स्थिति  के  बारे  में  बहुत  अथंपूर्ण  ढंग  से सरकार  का
 समर्थन  किया  जैसा  कि  आप  जानते  होंगे  हम  सब  सरकार  के  साथ  हग  सरकार  का  पंजाब  के

 मुल्यमस्त्री  श्री  वरनाला  का  जो  पंजाब  में  आतंकवादियों  के  विरुद्ध  अकेले  लड़ाई  लड़  रहे  हैं  समर्थन
 कर  रहे  आज  हम  उनका  भारत  ओर  केन्द्रीय  सरकार  के  मित्र  के  समान  स्वागत  कर  रहे  हैं  और
 सभी  विपक्षी  दल  उनका  समर्थन  और  उनकी  प्रष्ांसा  कर  रहे  निश्चय  ही  वह  प्रशंसा  के  पात्र

 क्योंकि  अकाली  राजनीति  में  पहली  बार  धर्मं  और  राजनीति  को  अलग  किये  जाने  का  मजबूत
 ओर  साहसपूर्ण  कदम  उन्होंने  उठाया  वास्तव  में  यह्  एक  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  वह  प्रशंसा
 के  पात्र  हैं  वह  हमारे  मित्र  हैं  आज  वह  सरकार  के  मित्र  हैं  ।

 ]
 मगर  मैं  अर्ज  करना  चाहता  हूं  आप  दोस्ती  का  क्या  हक  अदा  करना  चाहते  हैं  ?  यह  कैसी

 दोस्ती  है  जो  एकतरफा  है  ?  दोस्ती  तो  वह  होती  है  जो  दोनों  तरफ  से  की  एक  तरफ  आप

 कहते  हैं  कि बरनाला  हमारे  दोस्त  अच्छा  कर  रहे  हैं  लेकिन  दूसरी  तरफ  आप  दोस्त  को  लेटडाउन
 कर  रहे  आप  उनकी  क्या  मदद  कर  रहे  बी  एस  एफ  और  सी  आर  पी  एफ  भेज  रहे

 यही  मदद  है  ।

 झो  गिरधारों  साल  व्यास  क्या  मदद  नहीं  कर  रहे  हैं  ?

 करी  सो०  साधव  रेडडो  :  यही  मैं  अर्ज  कर  रहा  हूं  कि मिलिटरी  फाइट  के  लिए  जितनी  मदद

 हो  सकती  है  वह  कर  रहे  लेकिन  आप  समभते  हैं  कि  यह  मसला  सियासी  मसला  सियासी

 तौर  पर  इसको  लड़ना

 ]  *
 दे हम  सब  कहते  हैं  कि  यह  लड़ाई  राजनीतिक  धरातल  पर  लड़नी  चाहिए  ।

 व
 ॥॒

 पोलिटिकल  प्लेन  में  पोलिटिकल  वेपन  क्या  आपने  दिया  ।

 पहली  मार्च  को  हम  सब  वहां  जा  रहे  तथाकथित  पंजाब  के  और  देश  के  बद्धिमान  चंडीगढ़

 में  इकट्ठे  हो  रहे  कया  करने  के  लिए  ?  हम  उस  सभा  में  क्या  कहने  जा  रहे  हैं  ?  इससे  कूछ  हल

 होने  नहीं  जा  रहा  है  ।
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 यह  तो  सभी  कहते  कया  आपने  सियासी  तौर  पर  हबिलार  उनको  दिया  जिनसे
 आतंकवादियों  से  वे  लड़  सकें  ।  वे  साल  भर  से  कह  रहे  यह  करो  तो  मेरे  हाथ  मजबूत  हो

 क्या  आपने  किया  ?  उनको  क्या  उनको  दो  चीजें  एक  तो  जेल  सें

 बेगुनाह  लोग  उनको  छोड़िए  और  जिन््हींने  गुनाह  किया  उनको  मत

 आप  उन्हें  छोड़ते  क्यों  नहीं  ?  आपने  कभी  नहीं  सैनिक  कार्थिकों  को  छोड़ि ये

 )

 उन्होंने  यह  तो  कहा  है  कि  बेगुनाहू  लोग  पकड़े  गए  उनको  छोड़  होम  मिनिस्टर

 ने  उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  हैं  ,  पंजाब  के  बारे  में  डिबेट  होम  मिनिस्टर  का  रिप्लाई
 कम  से  कम  अब  जबकि  बरनाला  के  ऊपर  किसी  को  कोई  शक  नहीं  है  और  कोई  यह  नहीं  कहता  कि
 वे  वहां  पर  काम  नहीं  कर  रहे  हमने  यह  एक्सपंक्ट  किया

 बरनाला  को  मजबूत  किया  जायेगा  और  भारत  सरकार  यह  घोषणा  करने  जा  रही
 है  कि

 हम  मामलों  को  देखेंगे  और  इस  ओर  ध्यान  देंगे  कि  नर्दोष  लोगों  को  छोड़  दिया

 आप  क्यों  नहीं  करते  हैं  ? यह  आपकी  कंसी  दोस्ती  है  ।  फिर  दूसरा  मामला  चंडीगढ़  का

 बंडीगढ़  हरियाणा  में  नहीं  चण्डीगढ़  हमारे  हाथ  में  है  ।

 ]

 यह  केन्द्र  शासित  शहर

 हम  जिसको  चाहे  दे  सकते  हैं  ।  हम  कमिट  कर  चके  हैं  लेकिन  चंडीगढ़  पंजाब  को  नहीं  दे  रहे

 पकड़  हुए  बात  दूसरी

 चंडीगढ़  पंजाब  का  आपने  कहा  है  कि  यह  पंजाब  का  है  ।

 उसके  साथ  कुछ  शर्ते  लगी  हुई  हैं  ।  उससे  क्या  फर्क  पड़ता  40  हजार  हैक्टेयर  हो  या  70

 हजार  हैक्टेयर  वह  दिया  जा  सकता  आपका  ट्रांसफर  तो  चंडीगढ़  लेबर  पंजाब  वाले

 भागे  नहीं  जा  रहे
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 ——

 )

 वे  इस  देश  में  ही  रहेंगे  चाहे  जो  भी  आयोग  अप  स्थापित  करने  जा  रहे  वह  आयोग  इस
 मामले  की  छान  बीन  कर  सकता  है  ।  जब  वह  आयोग  निष्कषं  देगा  कि  इस  गांवों  को  तो  और

 हरियाणा  को  हस्तांरित  किया  जाता  निएचय  ही  हम  ऐसा  कर  सकते

 नहीं  करते  हैं  हमारे  कई  लोगों  ने  कहा  आप  इसलिए  नहीं  करते  क्योंकि  आपकी  नजर

 हरियाणा  के  चुनाव  पर  मैं  नहीं  कहता  मगर  इसमें  नादानी  जरूर  इस  नादानी  से  दोस्ती

 मत  दोस्ती  करनी  है  तो  खुलकर  करो  |  मैं  तो  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बरनाला  साहब  के

 हाथों  को  मजबूत  करने  का  यही  समय  इस  समय  मैं  आप  नहीं  करेगे  और  बाद  में  तो

 उनके  हाथ  में  कुछ  नहीं  रहेगा  ।

 बेटल  लडने  दीजिए  ।  उन्होंने  जो  पहली  बार  किया  उसमें  उस्तको  सियासी  हथियार
 चाहिए  न  कि  मिलिटरी  हथियार  ।  मेरे  दोस्त  श्री  भगवत  झा  आजाद  ने  इस  प्रस्ताव  को  सैकेंड  किया

 उन्होंने  कई  बातें  कही  हैं  ।

 )

 वह  प्रथम  संसद  में  अपनी  मूमिका  के  बारे  में  याद  करा  रहे  हम  में  से  कुछ  ही  प्रथम
 संसद  में  थे  और  आज  इस  सभा  में  बंठ  हैं  ।

 बुजुर्ग  वहां  बेठे  तीन-चार  होंगे  ।  उन्होंने  कहा  है  कि

 उन्हें  वर्ष  1956  में  राष्ट्रपति  के  प्रति  घन्यवाद  प्रस्तुत  करने  का  सौभाग्य  मिला

 बड़ें  गये  के  साथ  उन्होंने कहा  कि  ऐसे  बड़े-बड़े  लोगों  के  साथ  वे  रहे  ज॑से  बाबू  राजन्दप्रसाद

 श्री  जवाहर  लाल  मौलाना  अब्दुल  कलाम  आजाद  वगरह-वर्ग रह  और  इन  लोगों  में  उन्होंने

 सबक  सिखा  ।

 उन्होंने  कहा  है  कि  उन्होंने  इन  बड़े  लोगों  से  अपना  सबक  सोखा  है  और  वह  अभी  तक

 वर्ष  1952  की  उस  भावना  को  आत्मसात्  किए  हुए  मुझे  मालूम  है  कि  श्री  आजाद

 जो  एक  समय  कांग्रेस  संतदीय  दल  के  धू  जोशिले  और  सक्रिय  कार्यकर्ता  क्रान्तिकारी

 व्यक्ति  जाने  जाते  हैं  और  युवा  वक्ता  होने  के  कारण  वर्ष  1952  में  वह  हमेशा  सभा  का  ध्यान
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 लिन

 आकर्षित  करते  उनकी  भावना  पिछले  30  या  35  वर्षों  की  अवधि  में  निरुत्साहित  या  निर्जीब

 नहीं  हुई  है  । वह  अभी  तक  वही  आदमी  हैं  और  आज  भी  उसी  स्वर  में  बोलते  लेकिन  मुझे
 कहना  चाहिए  कि  जो  कुछ  भी  उन्होंने  इन  बड़  आदमियों  से  सीखा  वह  अपने  सबक  मूल  चुके

 हमारे  पास  वे  बड़े  आदमी  नहीं  हैं  ।  लेकिन  हमारे  पास  युवा  प्रधानमंत्री  हैंजो  उस  महान
 पंडित  जवाहरलाल  मेहरू  का  दोहता  आज  वह  सत्तारूढ़  पास॒  में  प्रथम  पद  पर  आसीन

 हम  इस  पर  बहुत  प्रसन्न  लेकिन  मुझे  कहना  चाहिए  कि  वह  उस  तत्व  की  छाया  मात्रा

 क्योंकि  आज  हम  उन  आधारमत  मान्यताओं  को  नहीं  देखते  जिनके  लिए  हम  उन  दिनों  लड़  थे  और
 जिनके  लिए  हम  मरने  को  तैयार  हम  वे  अपने  कुछ  कार्यों  और  अपने

 शासन  काल  में  और  सरकार  के  अन्दर  और  बाहर  दोनों  जगह  उनके  व्यवहारों  नहीं  देखते

 हम  ये  मान्यताएं  कहां  देख  सकते  हैं  ?  इन  मान्यताओं  का  न  केवल  सार्वजनिक  जीवन  में  बल्कि
 राजनीतिज्ञों  के  जीवन  में  भी  ह्वास  हुआ  है  |  हमारे  यहां  अलग-अलग  राजनीतिज्ञों  के  गुट  ठीक

 हम  वे  आदमी  हैं  जो  मरने  जा  रहे  हमारी  पीढ़ी  मर  रही  है  और  नई  पीढ़ी  ने  निश्चित  रूप  से

 इसे  अधिगहीत  करना  है  और  यह  पीढ़ी  अधिग्रहण  कर  चुकी  लेकिन  हमें  यह्  जानकर  बड़ा  दुख

 है  कि  हम  सही  रास्ते  पर  नहीं  चल  रहे  उस  रास्तें  पर  जिसे  श्री  जवाहरलाल  नेहरु  और  अन्य

 महान  व्यक्तियों  ने  हमें  दिखाया

 सरकार  की  कार्यप्रणाली  पर  आता  हूँ  जो
 आज  हमारे  लिए  प्रासंगिक  विषय

 आप  कंसे  कार्य  कर  रहे  हो  ?  मैं  मनन््त्री  परिषद  के  परिवर्तन  तथा  परिवर्तेन  का  उल्लेख  नहीं
 कर  रहा  यद्यपि  यह  बहुत  प्रासंगिक  मैं  इसका  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  यह
 प्रधान  मंत्री  का  विशेषाधिकार  ठीक  वह  कितनी  ही  बार  परिवततन  तथा  पुनः  परिवर्तन  कर

 ,  सकते  वह  इन  दो  वर्षों  की  अवधि  में  नो
 बार  पहले  ही  यह  परिवतंन  कर  चुके  हैं  और  अगले

 ढाई  वर्षों  में  वह  दर्जनों  बार  कर  सकते  ?।  मुझे  कोई  आपति  नहीं

 पंडित  जी  के  पुराने  दिनों  में  भी  मध्यावधि  परिवर्तन  बहुत  असामान्य  नहीं  वे  भी  इसका  प्रयोग

 करते  लेकिन  वह  इसका  प्रयोग  किसी  उद्ंए्य  से  करते  थे  और  वह  उहं ह्य  था  उन  सदस्यों  के

 कार्य  निष्पादन  पर  निगरानी  रखना  और  एक  या  दो  वर्ष  बाद  होनहार  व्यक्तियों  को  झञामिल  करना

 जिससे  वे  शासन  कला  सीख  सके  और  देश  पर  शासन  कर  सके  ।  लेकित  मुझे  यहां  कोई  उद्देह्य
 दिखाई  नहीं  देता  ।  समस्याओं  के  समान  आदमियों  पर  अनेक  प्रयोग  होते  रहते  केवल  प्रयोग

 करना  और  सीखना  कुछ  नहीं  |  सब  कुछ  स्वयं  सीखना  आपके  लिए  आवहश्यक  नहीं  इस  तरह  से

 सीखना  सम्भव  भी  नहीं  हैं  ।  आपको  अपने  पूर्वाधिकारियों  तथा  अन््यों  से  सीखता  होगा  ।  इस  समय

 हम  कुछ  नए  लोगों  को  ला  रहे  पदों  में  नित  प्रतिदित  परिवर्तत  किया  जा  रहा  अचानक  ही

 वे  इन  नए  पदों  को  सम्भालने  में  दक्षता  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  मेरे  कहने  का  आधाय  यह  नहीं  है  कि

 मंत्री  इन  नए  पदों  को  सम्भालने  में  सक्षम  नहीं  उनके  पास  समय  कहां  है  ?  एक  पद  पर

 दो  महीने  तक  कार्य  करने  के  पश्चात्  आप  उस  व्यक्ति  को  बदल  देते  हैं  और  वह  दूसरा  पद  ले  लेता

 ऐसे  मामले  में  क्या  स्थिति  होगी  ?  उसे  सीखने  के  लिए  पूर्णतः  अफस  रशाही  के  गुट  पर  निर्भर  करना

 पड़ता  हमारे  पास  कोई  छाया  मंत्रीमंडल  नहीं  है  जैसे  कि  इंग्लेंड  में  जहां  आप  लांगों  को

 प्रशिक्षण  दिया  जा  सके  ।  उन्हें  मुदिकल  से  चुन  लिया  जाता  सीखने  के  लिए  आपको  समय  की
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 आवद्यकता  है  और  जब  तक  आप  सीख  पाते  हैं  और  पद  पर  दक्षता  प्राप्त  कर  पाते  आपको

 बदल  दिया  जाता  यह  काय॑  करने  की  पद्धति  क्या  है  ?  यह  मूल  प्रइन  है  जिसे  मैं  प्रधानमंत्री

 से  पूछना  चाहता  हूं  ।  उनके  मन्त्रीमंडल  में  हेरफेर  का  क्या  उहूं श्य  वह  इतना  जल्दी  क्यों  कर

 रहे  जबकि  वह  पहले  ही  देश  की  अनेक  समस्याओं  के  अत्याधिक  भारसे  दबे  पड़े  हैं  ?

 हमारे  प्रधानमन्त्रो  वित्त  जेसा  पद  सम्भाले  हुए  हैं  जिसमें  एक  बहुत  उच्च  मंत्री  की  पूर्णकालिक
 ध्यान  देने  की आवश्यकता  उसके  पास  विभिन्न  समस्याओं  के  बारे  में  योजनाएं  तरीकों
 को  निकालने  और  कायंत्रमों  के  क्रियान्वयन  की  निगरानी  करने  के  लिए  सोचने  का  समय  कहां  है  ?
 यदि  राष्ट्र  को  कष्ट  होता  निश्चित  रूप  से  ही  हमें  हानि  उठानी  होगी  और  देश  कष्ट  पायेगा  ।

 कुछ  मंत्रियों  को  केवल  इसी  कारण  मंत्रीमंडल  में  लिया  जाता  है  कि  वे  कुछ  राजनैतिक
 कार्य  कर  सके  ।  प्रधानमंत्री  के  राष्ट्रीय  कांग्रेस  के  अध्यक्ष  होने  में  कोई  बुराई  नहीं  एक  अपवाद
 हो  सकता  लेकिन  सेंकड़ों  अपवाद  नहीं  हो  सकते  ।  दूसरों  के  मामले  में  ये  अपवाद  नहीं  हो  सकते  ।
 हस  यह  नियम  बन  गया  आपका  नियम  है  कि  आपको  दो  पद  नहीं  सम्भालने
 लेकिन  आप  कुछ  अन्य  लोगों  को  छुट  दे  रहे  हैं  और  उनमें  से  एक  मंत्री  जिसके  पास  उशोग  जैसा

 महत्वपूर्ण  मन्त्रालय  वह  राज्य  के  एक  संगठन  का  कार्यंप्रभारी  वह  अपने  कार्यालय  उद्योग
 भवन  में  ओर  संसद  में  समय  देने  की  अपेक्षा  अपने  राज्य  में  अधिक  समय  व्यतीत  करता  मुझे
 इस  पर  बिल्कुल  एतराज  है  क्योंकि  मैं  चाहता  हूं  कि  वह  यहां  काये  करें  ।  जब  बह  उत्तर  दे  रहे  थे  तो
 मैंने  उन्हें  सुना  यह  कार्यवाही  वृतान्त  में  उन्होंने  गलत  उत्तर  दिए  यह  कार्यवाही
 वृतान्त  में  है  कि  उन्होंने  अभी  तक  अपने  विषय  को  नहीं  समभा  उद्योग  मन्त्रालय  इतना

 पूर्ण  है  कि आपको  नीतियां  निर्धारित  करनी  होती  वह  राज्य  स्तर  पर  उद्योग  मंत्री  हो  सकते  थे
 जहां  केवल  कार्यान्वयन  है  ।  इसमें  लाइसेंस  और  परमिटों  ओर  इसी  तरह  बांटने  के  अतिरिक्त  कुछ
 नहीं  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  आपको  मूल  नीतियां  निर्धारित  करनी  पड़ती  हैं  ।  प्रत्येक
 दित  आपको  यहां  उपस्थित  रहता  आपको  सतक  रहना  आपको  उद्योग  विकास  की
 प्रवृत्तियां  समझनी  चाहिए  और  उद्योग  विकास  में  विध्न  न  यह  सुनिदिचत  करने  के  लिए  कदम
 उठाने  चाहिए  ।  आपको  नीतियों  में  परिवर्तत  करते  रहना  उसका  योगदान  कहां  मभे
 उनका  कोई  भी  योगदान  नजर  नहीं  मैं  उद्योग  मन्त्रालय  की  परामहंदात्री  समिति  का

 सदस्य  मैं  उनका  कार्य  निष्पादन  देख  चुका  मुझे  उनके  कार्य  पर  बहुत  खोद  वह  मेरे  राज्य

 से  आते  हैं  ।  वह  बहुत  अच्छे  आदमी  हैं  और  उनमें  सामान्य  सूक-बूक  बहुत  लेकिन  इन  मामलों

 में  केवल  सूक-बक  मदद  नहीं  उन्हें  कुछ  जटिल  समस्याओं  का  गहन  अध्ययन  करना  और

 समझ  की  आवश्यकता  है  |  क्या  वह  ऐसा  करते  हैं  ?  उनके  पास  समय  कहां  है  ?  जैसा  मैंते  कहा  है

 कि  वह  सारा  समय  राज्य  में  ही  होते  हैं  ।  सारा  समय  वह  राज्य  में  लोगों  को  गालियां  देते  रहते  हैं

 दुल्का  रते  रहते  हैं  तथा  राजनीति  चलाते  रहते  हैं  ।  उन्होंने  कहा--यह  समाचार  पत्रों  में  छपा

 कि  वह  आनध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  को  भगाना  चाहते  हैं  जिससे  वह  मद्रास  पहुंच  जाएं  ।

 मैं  नहीं  समझता  कि  क्या  वह  अपना  कदम  अपना  वजन  सहित  उठाकर  धकेलने  में  समर्थ

 यदि  वह  ऐसा  करते  वह  स्वयं  अपने  को  धकेल  कर  पृथ्वी  पर  लोट  क्या  यह  एक
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 केन्द्रीय  मंत्री  ढ्वारा  वहां  जाना  और  ऐसी  बातें  कहना  उचित  है  ?  क्या  यह  काय॑  करने  की  पद्धति

 हम  कहां  जा  रहे  जब  एक  केन्द्रीय  मंत्री  राज्य  में  जाता  है  तो  यह  निदिचत  है  कि  वह  एक
 सम्माननीय  भ्रमणकारी  है  और  राज्य  का  अतिथि  और  राज्य  का  अतिथि  होने  के  रूप  में  उसे

 मंत्रियों  से  मिलना  चाहिए  और  सामान्य  हित  की  समस्याओं  पर  उनसे  चर्चा  करनी

 चाहिए  और  कठिनाइयों  को  समभने  की  कोशिश  करनी  लेकिन  आप  जाते  हो  बताने  के

 राज्य  सरकार  को  कोसते  रहते  हो  कि  उन्होंने  यह्  नहीं  वह  महीं  किया  और  वे  निधि

 आदि  का  गलत  उपयोग  कर  रहे  निधि  का  उपयोग  और  निधि  का  स्थानान्तरण  क्या  होता  है  ?

 वे  क्या  हैं  मै ंआपको  बताऊ

 केन्द्रीय  निधि  और  वह  निधि  जो  बाढ़  सहायता  या  अकाल  सहायता  या  कुछ  भी  उदय  के

 बारे  यदि  उनका  अनुचित  उपयोग  होता  यदि  यह  दोषारोपण  है  कि  वे  दूसरे  कार्यों  क ेलिए

 स्थानान्तरित  हुए  ग्रदि  उनका  अनुचित  उपयोग  हुआ  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  उचित  मार्ग

 यह  है  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  अधिकारियों  का  एक  दल  भेजा  जाए  जो  मामले  की  गहनता  में

 जाए  और  संपूर्ण  जांच-पड़ताल  कराई  आप  मुश्किल  से  गांव  में  जा  रहे  हैं  और  ग्रामीणों  से

 पूछताछ  कर  रहे  हैं  |  ग्रामीण  कहता  है  :  कुछ  नहीं  मिला  तब  आप  इस  निष्कर्ष  पर

 आते  हैं  कि  निधि  का  गलत  उपयोग  हुआ  क्या  इसी  तरीके  से  आप  कार्य  करते  हैं  ?  प्रधानमंत्री

 भी  एक  गांव  में  जाते  हैं  और  एक  ग्रामीण  से  पूछते  हैं  कि  कया  उसे  कोई  सहायता  मिली  ग्रामोण

 कहेगा--नहीं  क्योंकि  वह  अधिक  सहायता  की  अपेक्षा  करता  यदि  मैं  प्रधानमंत्री  को  बताता  हूं

 कि  भुझे  कोई  सहायता  नहीं  मिली  शायद  इसके  लिए  या  किसी  अन्य  कार्य  के  लिए  मुझे  आगे

 सहायता  मिल  सकती

 करी  जगदोदा  अवस्थी  :  जब  प्रधान  मन्त्री  वहां  जाते  यदि  वह  किसी  से  पूछते

 हैं  कि  उसे  घन  मिला  है  या  इसमें  गलत  क्या  है  ?

 '

 श्री  सी०  माधव  रेड्डी  :  बहुत  अच्छा  है  अगर  यह  आपका  तरीका  है  अंडरस्टेंड  करने

 सरप्राइस  चैक  करने  का  ।  किसी  एक  मनमाने  गांव  में  चले  जाओ  और  वहां  किसी  एक  भादमी  से

 मिलकर  नतीजा  निकाल  लो  कि  उनको  पैसा  मिला  है  या

 ठीक  इस  तरह  से  रनिंगकमेंट्री  ठीक  नहीं  मुके  बोलने  दीजिए  ।  मेरी  भादत  नहीं

 जब  दूसरे  लोग  बोलते  तो  मैं  इंटरफियर  नहीं  कई  दूसरे  लोग  बोलते  लेकिन  मेरी

 आदत  नहीं  है  ।  )

 मैं  बीच  में  कभी  नहीं  मैं  आपके  भाषण  में  कभी  व्यवधान  नहीं  पहुंचाऊ गा  ।

 ही  गिरधारी  लाल  इंटरफियर  इसलिए  करते  हैं  कि  आप  हृथर-उधर  की  ज्यादा

 बोलते
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 भरी  सी०  माधव  रेड्डी  :  ठीक  है  आप  मुझे  बोलने  मेरी  अर्ज  यह  है  कि  यह
 इन्क्वारी  का  तरीका  ठीक  नहीं

 [  अनुवाद  ]

 इससे  राजनीतिक  उद्देश्य  की  गंध  आती  है  ।

 ]

 पोलीटिकल  मोटिव  से  स्टेट  गवर्नमेंट  को  बदनाम  करने  के  लिए  आप  ये  कह  रहे  हैं  और
 फिर  स्टेट  गवनमेंट  क ेसाथ  आपके  ताल्लुकात  कैसे  होने

 विधोषकर  विपक्ष  द्वारा  शासित  सरकार  के  बड़े  भाई  के  रूप  में  यह  भ्रापकी  जिम्मेदारी

 है  कि  आप  देखें  और  इस  तरह  का  व्येवह्ार  करें  जिससे  कोई  संदेह  उत्पन्न  न  हो  ।

 कोई  आप  पर  शक  न  करे  कि  हम  डिसक्रिमिनेट  कर  रहे  इसलिए  ऐसा  आप  कर  रहे
 क्या  बात  है  |

 [  प्रगुवाद  ]

 ऐसा  क्यों  है  कि  आप  विपक्षी  दलों  द्वारा  चलाई  जा  रही  सरकारों  के  साथ  अच्छे  सम्बन्ध

 बनाने  में  अभी  तक  असफल  क्यों  हुए  हैं  ?  ऐसा  क्यों  है  कि  आप  केवल  विरोधी  पक्ष  के  दलों  द्वारा

 ललाई  जा  रही  राज्य  सरकारों  से  कगड  के  या  लगभग  भगष्ढे  के  रास्ते  पर  हो  ?  क्या  आपको

 मालूम  नहीं  है  कि  देश  में  हमारे  यहां  बहु-दलीय  लोकतंत्र  है  और  आज  यह  शासक  दल  द्वारा  नहीं
 किया  जा  रहा  है  ?  हम  और  अनेक  दल  ज़ो  यहां  बेठ  राज्यों  मे ंशासक  दल  आप  कार्यचालक

 सम्बन्ध  और  अच्छे  सम्बन्ध  खासकर  विपक्षी  दलों  द्वारा  शासित  राज्यों  से  क्यों  नहीं  बनाते  जिससे

 उनकी  आपके  प्रति  कोई  दिकायत  न  रहे  ।

 ]

 वे  तो  छोटे-छोटे  राष्ट्र  उनको  क्या  कंप्लेट  हो  सकती  है  आपके  हर॑दिन  आपके

 साथ  उमको  काम  रहता

 प्रत्येक  दिन  उन्हें  आपके  पास  निधि  के  लिए  भीख  मांगनी  पड़ती  प्रत्येक  दिन  उन्हें

 आपके  पास  विचाराधीन  पड़ी  परियोजनाओं  को  मंजूर  कराने  के  लिए  आना  पड़ता

 वे  तो  आपके  साथ  दुश्मनी  नहीं  करना  वे  तो  आपके  साथ  दोस्ती  करना  चाहेंगे  ।

 होता  यह  है  कि  आपका  जो  विहेवियर
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 |  नहीं देता, मैं दोष उन लोगों को देता  |

 इस  मामले  में  खलनायक  कौन  है  ?

 ]

 ये  क्यों  होता  मैं  आप  लोगों  को  दोष  नहीं  मैं  दोष  उन  लोगों  को  देता  हूं  जिनका
 वेस्टेड  इन्ट्र  स्ट  है  ।

 वे  नहीं  चाहते  हैं  कि  केन्द्र  के  उन  राज्यों  के  संग  अच्छे  संबंध  हों  जो  बिपक्षी  दल  द्वारा
 शासित  हों  ।

 वे  कौन  लोग  हैं  आप  सम+भ  सकते  मागवत  क्रा  आजाद  जी  समझ  सकते  वे  कौन  लोग
 हैं  जो  नहीं  चाहते  हैं  कि  सेंटर  और  स्टेट  के  अच्छे  रिलेशन  किन  लोगों  का  वेस्टड  इंट्र  स्ट  है  जो
 आकर  बार-बार  मिनिस्टर  को  बोलते  हैं  कि  यह  नहीं  हो  रहा  है  वह  नहीं  हो  रहा  मिसलीड  करते

 हैं  ताकि  हमारे  रिलेशन  बिगड़  जायें  ।  ताकि  हम  प्रेजुडिस  हो  जाए  ताकि  हमें  यहां  से  जो  उनको
 मदद  देनी  यह  न  दे  मैं  जानता  हूं  कि  कई  प्रोजेक्ट्स  ऐसे  हैं  जो  यहां  ढके  हुए  उनके  कुछ
 कारण  हैं  ।

 उनके  पास  उसके  लिए  कुछ  बहाने  हैं  लेकिन  आप  दो  वर्षों  तक  बहाने  नहीं  बता  सकते  हैं  ।

 आखिर  वही  अधिकारी  वहां  काम  करते  हैं  तथा  उन्हीं  अधिकारियों  को  यहां  भेजा  जाता  है  और  वे

 यहां  काम  करते  ९

 ]

 वहां  चीफ  सेक्रेटरी  और  सेक्रेटरीज  वगैरह  आल  इंडिया  सर्विसेज
 के  हैं  ।

 उन  पर  हमारा  नियन्त्रण  महीं  हम  उनके  साथ  कुछ  भी  नहीं  कर  सकते  जब  वे  एक

 परियोजना  की  मंजूरी  देते  जब  वे  प्रदनों  का
 उत्तर  देते  जब  आप  पुनः  उनसे  प्रषन  पूछते  तो

 उत्तर  मिलता  है  कि  आप  पूरी  बात  को  दो  साल  तक  लम्बित  रखे  हुए  हैं  और  हर  समय  आपक

 एक  ही  बहाना  होता  है  कि  नहीं  आपने  यह  जानकारी  नहीं  भेंजी  इसी  बजह  से  हममे  परि

 योजना  स्वीकृत  नहीं  की  है  ।

 ु
 प्रोजेक्ट्स  क्लियर  नहीं  होंगे  तो किसका  नुकतान  है  ।  देश  का  नुकसान  आन््ध्र  प्रदेश  का

 नुकसान  नहीं  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  आपका  जो  स्टाइल  आफ  फंक्शरनिंग  उसमें  कुछ

 दोष  है  ।  उसको  आप
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  अपना  भाषण  पूरा  करने  के  लिए  कितने  समय  की  आवश्यकता

 श्री  सी०  साथव  रेडडो  :  मैं  10-15  मिनट  और  आपने  मेरे  दल  के  कितना  समय
 नियत  किया  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  दल  के  लिए  30  मिनट  नियत  किये  गये  हैं  यह  आपके  ऊपर

 निर्मर  करता  है  कि  आप  30  मिनट  स्वयं  चाहते  हैं  या आप  कुछ  समय  अपने  दल  के  अन्य  सदस्यों  को

 भी  देना  चाहते  25  मिनंट  पहले  ही  समाप्त  हो  चुके  तथा  5  मिनट  और  बचे  हैं  ।

 शो  सी०  साथव  रेड्डी  :  मैं  मध्यान्ह  भोजन  के  पश्चात्  अपना  भाषण  जारी

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  उन्हें  मध्योन्ह  भोजन  के  पश्चात्  अपना  भाषण  जारी  रखने

 दें  ।
 ह

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  आप  मध्यान्ह  भोजन  के  पदचात  जारी  रख  सकते  अब  सभा  मध्यान्ह

 भोजन  के  लिए  स्थगित  होती  और  2  म०  प०  पर  समवेत  होगी  ।

 1°02  स०  १०

 तत्यदयात्  लोक  सभा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिए  2  बजे  म०  प०

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
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 सध्यान्ह  भोजन  के  पदचयात  लोकसभा  2°05  बजे  स०  ५०  पर

 समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव

 [--

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सी०  माधव  रेडडो  अपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 झो  सी०  साथब  रेड्डी  :  मैं  कुछ  मुद्दों  का  जिक्र  कर  रहा  था  जोकि  बहुत  महत्त्वपूर्ण  हैं  और

 जो  अभी  भी  इस  देह  में  सुलभाये  जाने  इस  सम्बन्ध  में  मैं  इस  सरकार  के  तथा  विभिन्न  विभागों

 के  कार्य  करने  के  तरीके  का  जिक्र  कर  रहा  था  ।

 188



 है  1908  राष्ट्रपति  क ेअभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्तावें

 पिछले  रोज  जब  राष्ट्रपति  जी  के अभिभाषण  पर  धन्यवाद  का  प्रस्ताव  रखा  गया  तो  प्रस्तुत
 अनुमोदक  तथा  अन्य  उस

 सहयोग
 के  बारे  में  बात  कर  रहे  थे  जिसकी  विपक्षी  दलों  स ेआवश्यकता

 इस  संबंध  में  उन्होंने  कहा  है  कि  कांग्रेस  विमत  को  खत्म  करने  में  विश्वास  रखती  है  और  विपक्षी

 दलों  को  विश्वास  में  लिया  जायेगा  मुझे  मालूम  है  कि  विगत  समय  में  विपक्ष  कांग्रेस  की  आलोचना
 का  एक  विषय  रहा  पहले  कांग्रेस  मे ंविरोध  की  राजनीति  चलती  थी  ।  लेकिन  नये  युवा  प्रधान

 मन््त्री  के  सरकार  का  कार्यभार  संभालने  पर  निश्चित  रूप  से  इस  रवंये  में  परिवर्तत  आया  यद्यपि

 प्रत्यक्ष  विरोधी  राजनीति  तो  समाप्त  हो  गई  है  किन्तु  अब  प्रधानमंत्री  अनेक  तरह  से  विरोधी  पक्षों

 को  कमजोर  करना  चाहते

 कांग्रेस  न ेएकीकरण  के  नाम  पर  सभी  पूर्व  कांग्रेसियों  को  कांग्रेस  में  शामिल  होने  का

 निमन्त्रण  दिया  ।  मेरा  उससे  कोई  मतमेद  नहीं  परन्तु  डा०  फारूख  अब्दुल्ला  जब  तक  विपक्ष  में

 रहे  तब  तक  बहू  राष्ट्र  के  दुमहन  वह  पाकिस्तान  के  एजेंट  आपने  इस  सभा  में  उनके  बारे  में

 यही  कहा  था  ।'  लेकिन  जब  वह  आपके  भित्र  वहू  तब  एकदम  महान  देश  भक्त  बन  गये  ।

 कांग्रेस  टूट  गई  आपने  शरद  पवार  को  कांग्रंस  में  ले  लिया  हमारा  उससे  कोई

 ऋगड़ा  नहीं  परन्तु  कांग्रेस  निदिचत  रूप  से  विपक्ष  को  समाप्त  कर  रही  यहू  सब

 इस  भावना  को  दर्शाता  है  कि  कांग्रस  पार्टी  नहीं  चाहृती  कि  इस  देश  में  उसका  कोई  शक्तिशाली

 विरोध  उठ  खड़ा  हो  ।  खेर  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  यही  उन्हें  माफिक  आता  लेकिन  विरोधी

 पक्षों  को  एकता  के  सूत्र  में  बांधने  का  प्रयास  करने  की  कोशिश  हमेंशा  विफल  कर  दी  जाती  यही
 सब  अब  तक  के  रिकार्ड  दिखाते  पिछले  दो  वर्षों  से  मैं  देख  रहा  हूं  कि  प्रधानमन्त्री  सदन  में  विपक्षी

 दलों  का  सहयोग  लेने  के  लिए  ब॑ड़े  उत्सुक  रहे  वह  विपक्ष  के  नेताओं  को  कुछ  महत्वपूर्ण  विषयों  पर

 चर्चा  करने  के  लिए  बैठकों  में  निमन्त्रित  करते  रहे  लेकिन  यह  बहुत  स्पष्ट  है  कि  यह  सब  कुछ  एक

 खानापूरी  है  तथा  कोई  गंभीर  चर्चा  करने  की  मंशा  इसके  पीछे  कभी  नहीं  रही  जो  कि  वास्तव  में

 किसी  निर्णय  लेने  की  प्रक्रिया  में  भाग  लेने  के  आमन्त्रण  में  होती  कई  बार  ऐसा  लगता  है  कि  जैसे

 निर्णय  ले  लिए  गए  थे  परन्तु  निपक्ष  से  परामशं  केवल  पराम्शां  के नाम  पर  ही  किया  गया  है  ।

 हमारी  रिपोर्टों  के मुताविक  सरकार  के  काम  करने  का  तरीका  कुछ  अजीब  ही  है  ।  महत्वपूर्ण
 निर्णय  प्रधानमंत्री  क ेनजदीकी  व्यक्तियों  से  परामर्श  लेकर  किए  जाते  कभी-कभी  तो  वरिष्ठ

 मंत्रियों  की सलाह  को  भी  नजरअन्दाज  कर  दिया  जाता  ऐसे  निर्णय  लिए  जाते  जिनका  फाइलों

 से  कोई  सरोकार  नहीं  होता  फाइल  कुछ  और  कहती  है  टिप्पणी  सचिव  की  मंत्री  की  राय  कुछ
 और  होती  है  लेकिन  निर्णय  कुछ  और  ही  होता  मैं  अक्षम  मंत्रियों  का  जिक्र  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 ऐसे  कुछ  मंत्री  मैंने  ऐसे  एक  मंत्री  का  उल्लेख  किया  वास्तव  में  मन्त्रिमण्डल  को  तो  इस  तरह
 कार्य  करना  चाहिए  जिसके  अन्तगंत  सामूहिक  रूप  से  किसी  विषय  पर  विचार  किया  जाये  तथा  तदर्थ

 आधार  पर  निर्णय  न  लिया  अब  तदर्थ  निर्णय  क्यों  लिये  जाते  हैं  ?  इस  संबंध  में  मैं  किये  गये

 विभिन्न  समझौतों  का  उल्लेख  करना  वरिष्ठ  मंत्रियों  क ेसाथ  परामशें  करने  के  लिए  क्या

 किया  गया  मैं  नहीं  जानता  हूं  लेकिन  एक  बात  बहुत  स्पष्ट  है  कि  ये  समझौते  बड़ी  जल्दी  में  किये  गये

 और  बाद  में  पछतावा  हुआ  ।  इसके  बारे  में  कोई  संदेह  नहीं  पिछले  रोज  कुछ  माननीय  सदस्य

 है  ।
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 सी०  माधव

 कह  रहे  थे  कि  जब  समभौतों  पर  पर  हस्ताक्षर  किये  जाते  हैं  तब  विपक्षी  दल  समभझौतों  का  स्वागत

 करते  हैं  लेकिन  बाद  में  व ेसमझौतों  की  भालोचना  करते  हमने  कभी  भी  समभौतों  की  इस  प्रकार

 आलोचना  नहीं  की  हमने  राष्ट्रीय  महत्व  के  विभिन्न  नीति  सम्बन्धी  मामलों  के  समकझौतों

 जिन्हें  लागू  किया  गया  चाहे  वह्  पंजाब  समझोता  असम  समझौता  हो  या  यह  मिजोरम

 समभोौता  हमेशा  स्वागत  किया  है  |  लेकिन  जंसे  समय  जब  सरकार  इत  समभौतों  से  मुकर
 जब  इन  समझोतों  का  कोई  क्रियान्वयन  नहीं  हुआ  ओर  जिन  प्रक्षों  के  साथ  समभझोते  किये  गये

 थे  उन्होंने  शिकायतें  की  केवल  तभी  विपक्षी  दलों  को  कहना  पड़ा  कि  यह  गलत  बात  थी  ।  हमने
 समभौतों  का  कभी  भी  विरोध  नहीं  किया  ।

 देश  में  छवि  बनाने  की  दिशा  में  आज  जो  कार्य  चल  रहा  है  उसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहूंगा
 कि  ऐसा  पहले  कभी  नहीं  हुआ  ।  कोई  भी  प्रधानमन्त्री  पहले  छवि  बनाने  के  इस  पचड़  में  नहीं  पड़ा  ।

 जव  हर  लाल  नेहरू  या  इन्दिरा  जी  को  भी  दूरददांन  या  किस  अन्य  प्रकार  से  छवि  बनाने  के  कार्य

 पर  निर्मर  नहीं  रहना  हमें  बताया  गया  है  कि  कुछ  मार्केट  अनुसंधान  संगठन  हैं  जो  प्रधानमंत्री

 कार्यालय  द्वारा  हर  समय  इस  विषय  में  अनुसंघान  करने  के  लिए  लगाये  जाते  हैं  और  वे  प्रधानमल्त्री

 की  छवि  को  आंकते  हैं  ताकि  प्रधानमंत्री  अपनी  नीतियों  में  परिवर्तत  कर  इसका  अर्थ  है  कि

 आप  अपनी  छवि  बनाने  के  लिए  अपनी  नीतियों  में  परिवतंन  करने  के  लिए  तंय,र  यह  बहुत
 गलत  बात  सरकार  चलाने  का  यह  कोई  तरीका  नहीं  है  ।  यह  एक  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनी  नहीं

 है  जहां  आपको  मार्केट  अनुसंघान  अध्ययन  करने  प्रधानमंत्री  की  लोक  प्रियता  के  बारे  में  माकोट

 अनुसंधान  अध्ययन  करने  की  क्या  आवश्ययकता  आ  पड़ी  है  ?  आपको  ऐसा  क्यों  करना  चाहिए  ?  क्या

 कोई  व्यक्ति  इसे  उचित  सिद्ध  कर  सकता  है  ?  क्या  कोई  इन  रिपोर्टों  के  कम्प्यूटर  में  डालने  की  बात

 को  उचित  सिद्ध  कर  सकता  है  और  यह  भी  कि  फिर  कम्प्यूटर  बाद  में  आपको  बताये  कि  महोदय
 प्रधानमंत्री  का  यह  दर्जा  है  तथा  इसलिए  आप  अपनी  नीति  बदलें  ओर  तब  नीति  बदल  दी  जाती

 है  ?  क्या  यह  ठीक  है  ?  मैं  नहीं  जानता  हूं  ।

 अन्त  मैं  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  साम्प्रादायिक  को  देश  से  समाप्स  करने  की  जो  विद्देष

 बात  कही  गई  उसका  स्वागत  करता  हूं  ।  इस  संबंध  में  सारा  विरोधी  पक्ष  सरकार  के  साथ

 जातिबाद  और  रंगमेद  आदि  सभी  ब्राद्यों  को  दूर  किया  जाना  परन्तु
 आपसे  किस  योजना  का  उल्लेख  किया  है  ?  अभिभाषण  में  बावरी  मस्जिद  तथा  राम  जन्म  भूमि  की

 घटना  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  जो  कि  बहुत  कठिनाई  पंदा  कर  रही  खर  हम  जानते  हैं  कि

 कया  हुआ  ।  मेरे  मित्र  श्री  दाहबुद्दीन  ने  इन  मामलों  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  है  और  उन्होंने  कहा
 कि  26  जनवरी  के  समारोह  का  बहिष्कार  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  देश  में  इस  तरह  के  लोग  हैं  जो

 इन  बातों  को  बहुत  संकरुचित  रूप  में  लेते  हमने  कभी  इस  सारी  बात  को  एक  तरह के  राष्ट्रीय
 स्मारक  में  अदलने  की  कभी  कल्पना  नहीं  की  |  आखिर  इसमें  संदेह  नहीं  कि  यह  एक  राम  जन्म

 भूमि  है  ।  लेकिन  यदि  राम  अब  वहां  हों  तो  वे  लोगों  के  दूसरे  बर्ग  से  जो  नहीं  बाहते  ऋड़ा
 करने  की  बात  नहीं  कहेंगे

 *  इसी  तरह  ब्राबरी  मस्जिद  को  बात  कुछ  शताब्दियों

 पहले  कोई  मस्जिद  वहाँ  बनाई  गई  थी  ।
 ह
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 यह  मामला  ऐसा  नहीं  है  जो  राज्य  सरकार  पर  छोड़ा  जाये  ।  हम  हर  समय  केन्द्र  सरकार
 को  ही  कहते  हैं  ।  केन्द्र  सस्कार  कहती  है  कि  यह  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  चिन्ता  का  विषय  है  ?  यह
 एक  इतना  बड़ा  मुद्दा  पह  इस  देश  में  बहुत  बड़ी  परेशानी  पेदा  कर  सकता  यदि  यह  हिन्दुओं
 के  साथ  ही  मुसलमानों  को  सुलगा  रहा  है  तो  फिर  केवल  भगवान  ही  इस  देश  को  बचा  सकता
 मैं  चाहूंगा  कि  वहां  एक  बड़ा  हाल  निर्मित  कर  उसमें  राष्ट्रीय  या  अन्तर्राष्ट्रीय  स्मारक  बनाया  जाये

 जहां  इस  देश  में  धर्म  तिरपेक्षता  की  शिक्षा  दी  बाबरी  मस्जिद  या  राम  जी  के  मन्दिर  की  कोई
 जरूरत  नहीं  है  ।  यह  तो  एक  ऐसा  मन्दिर  होना  चाहिए  जो  सारे  राष्ट्र  और  विश्व  के  सभी  घर्मों  को
 समर्पित  हो  ।

 हम  मूलते  श्री  शाहबुद्दीन  मूल  रहे  हैं  कि इकबाल  ने  इसके  बारे  में  क्या  लिखा  क्योंकि

 कुछ  लोगों  के  लिए  जो  कुछ  बड़े  लोगों  ने  कहा  या  मूल  जाना  बहुत  आसान  है  ।

 इकयाल  ने  कहा  है  ।

 से  बेर  रखना  तूमे  बुलों  से  जंगों  जदल  सिखाया  वाइज  को  भी  खुदा  ने  तंग

 आके  मैंने  आखिर  देरो  घरम  छोड़ा  ।”  व

 यह  बात  इकबाल  जिनको  वह  मानते  हैं  और  वह  समभते  हैं  कि  मैं  दूसरा  हृकबाल  बनूंगा  इस

 कंट्री  में  ।

 ]

 वह  तंग  हो  चुके  थे  और  उन्होंने  कहा  कि  वह  किसी  मुसलमाम  या  किसी  अन्य  को

 नहीं  चाहते  ।

 के  वाज  छोड़  छोड़  तेरे

 पत्थर  की  मूरतों  समझा  है  तू  झुदा
 खाके  वतन  का  मुझको  हरजरी  देवता

 ]

 इस  देश  की  धर्म  निरपेक्ष  भावनाओं  के  लिए  यह  स्मारक  होना  चाहिए  ।

 की  सोमनाथ  रथ  :  मैं  राष्ट्रपति  के
 अभिभाषण  पर  धन्यवाद

 के
 प्रस्ताव  का  समर्थन

 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  राष्ट्रपति  का
 अभिभाषण  गत  वर्ष  में  सरकार  द्वारा  किये  गए  कार्य

 निष्पादन  की  समीक्षा  करता  है  और  आने  वाले  वर्षों  में  सरकारी  कार्यक्रमों  की  रूपरेला  बताता

 कुछ  माननीय  सदस्याओं  द्वारा  यह  आरोप  लगाया  गया  है  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  सरकार  की

 नीति  परिलेक्षित  नहीं  होती  ।  लेकिन  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण के  प्रत्येक  वाक्य

 में  सरकारी  देश  के  अन्दर  ओर  बाहर  की  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय
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 राजनतिक  और  विदेद्य  संबंधी  नीतियों  के  समावेश  इसमें  आ्थिक  नीति  के  बारे  में  विस्तार  से

 कहा  गया  है  ।  अभिभाषण  में  देह  के  प्रत्येक  क्षेत्र  क ेविकास  के  बारे  में  आंकड़  तथा  तथ्य  दिये  गए

 इसमें  हमारे  प्रधानमंत्री  द्वारा  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मामलों  में  प्राप्त  अमूतपूर्व  सफलता
 का  उल्लेख  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  विपक्षी  दलों  को  कमजोर  करने  में  कांग्र स
 दल  का  हाथ  निश्चित  ही  कांग्र  स  दल  विपक्षी  दलों  की  सहायतार्थ  नहीं  आएगा  और  उनका
 विकास  इसे  सुनिष्चिचत  करने  की  जिम्मेदारी  उसकी  नहीं  है  ।  वे  अपनी  योग्यता  के  आधार  पर

 ही  जीवित  रह  सकते  वे  राष्ट्रीय  दल  यानी  कांग्रेस  दल  पर  दोष  नहों  लगा  सकते  चूंकि  यह

 राष्ट्रीय  दल  हमारे  श्री  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  में  उभरा  है  जो  हमारे  देश  को  सही  दिशा
 और  सही  मार्ग  पर  ले  जा  रहे  विपक्षों  दलों  में  विभाजन  हुए  थे  और  हुए  हैं  ।  लेकिन  हम  इसके

 लिए  जिम्मेदार  कैसे  हैं  ?  कांग्रेस  दल  में  समान  विचारधारा  वाले  व्यक्तियों  का  प्रवेश  होता  रहता

 है  और  दूसरों  को  इससे  क्या  शर  लगना  चाहिए  ?  जब  कुछ  राजनंतिक  दल  कुछ  राज्यों  में  अपने

 प्रशासन  में  असफल  होते  हैं  वे  तुरन्त  लोगों  का  ध्यान  असफलता  से  हटाकर  केन्द्र  सरकार  की

 निष्कियता  पर  लगाने  की  कोशिश  करते  लेकिन  जब  सफलता  केन्द्र  सरकार  की  प्रेरणा  या  कारण

 से  होती  इसका  लाभ  वे  लेते  हैं  कि  इसे  उन्होंने  किया  कुछ  राज्यों  और  कुछ  राजनतिक  दलों

 का  यही  नारा  बन  चुका  लेकित  सभी  कुछ  कहने  और  करने  के  तथ्य  यह  है  कि  कांग्र  स  दल

 ही  केवल  राष्ट्रीय  दल  है  जो  हमारे  प्यारे  युवा  और  प्रगतिशील  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व
 में  सही  दिशा  में  देश  का  मार्ग  दर्शन  कर  रहे  इसके  बारे  में  दूसरी  राय  नहीं  हो  सकती  ।  इन
 समभौतों  पर  सदन  में  चर्चा  ऐसा  नहीं  है  कि  उन  पर  हस्ताक्षर  होने  के  बाद  उन  पर  सदन  में
 चर्चा  न  हुई  हो  |  यह  सभा  द्वारा  स्वीकृत  किया  गया  था  ।  लोंगोबाल  सम्मेलन  में  समझौतों  को  बहुत
 प्रभाव  पंजाब  की  देश  के  सिख्थ  सम्प्रदायिकता  और
 अलगाववादियों  से  लड़ने  के  लिए  दढ़ता  से  सामने  आए  ।  हमारे  प्रधानमन्त्री  ने  एक  से  अधिक  बार

 इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  श्री  बरनाला के  नेतृत्व  में  बनी  लोत्रतान्त्रिक  सरकार  को  बरवॉस्त

 नहीं  किया  जाएगा  ।  पंजाब  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  नहीं  किया  कुछ  राजनैतिक  दल
 पंजाबमें  राष्ट्रपति  शासन  चाहते

 कांग्र  स दल  सभी  तरह  से  समभौतों  को  मानता  हम  सब  जानते  हैं  कि मिजोरम  में

 विद्वीह  हुआ  था  |  लेकिन  इस  समय  यह  वहां  नहीं  इससे  केवल  कांग्रेस  दल  को  ही  लाभ  नहीं  पहुचा
 कांग्रंस  दल  ने  राष्ट्रीय  हितों  को  प्राथमिकता  दी  न  कि  दल  के  हितों  को  प्राथमिकता  दी

 यह  एक  स्पष्ट  बात  है  कि  इन  समभौतों  से  क्षेत्रीय  दलों  को  बढ़ावा  मिलिगा  और  कुछ  समय  के  लिए
 वे  चुनाव  में  भी  जीत  सकते  हैं  ।  हम  अकेले  ही  पंजाब  में  आतंकवादियों  से  नहीं  लड़  रहे  संपूर्ण
 देश  और  विरोधी  पंजाब  की  जनता  इस  समय  आतंकथादियों  के  विरुद्ध  लड़  रही  वे  संप्रदाय
 वाद  से  लड़  रहे  वे  कट्टरतावाद  के  विरुद्ध  लड़  रहे  यह  बहुत  बड़ी  उपलब्धी

 विदेशी  मामलों  हमारे  प्रधानमम्त्री  और  श्री  गोर्वाचोव  की  दिल्ली  घोषणा  जिदय  रिकार्ड
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 यह  मानव  जाति  के  लिए  यह  मानवता  की  रक्षा  हेतु  विध्व  स ेआणविक  अस्त्रों  को  समाप्त
 तथा  मिटाने  के  लिए  है  ।

 पाकिस्तान  से  हमारे  सम्बन्ध  विक्ृुत  हुए  हम  पाकिस्तान  के  कथन  पर  विश्वास  नहीं  कर

 सकते  ।  तो  भी  हमारी  सीमाओं  पर  वार्ताओं  द्वारा  तनाव  कम  हुआ  श्रीलंका  में  तमिल

 उनके  अपने  नागरिकों  की  स्थिति  बद  से  बदतर  हो  रही  है  और  भारत  सरकार  केवल  मूक  दह्ांक  नहीं

 है  ।  यह  सुनिदिचत  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  कि  जो  लोग  बड़ी  संख्या  में  मारे  जा  रहे

 उन्हें  कंसे  बचाया  जाए  और  राजनंनिक  ढंग  से  हल  किया  -

 जहां  तक  चीन  और  बंगला  देश  से  मिलती  हमारी  सीमाओं  का  सम्बन्ध  है  उन  समस्याओं  को

 हल  करने  के  लिए  सही  कदम  लिए  गए

 दक्षिणी  अफ्रीका  में  रंगमेद  नीति  के  विरुद्ध  भारत  ने  हमारे  प्रधानमन्त्री  के  नेतृत्व  में  आवाज

 उठाई  विदव  मत  तैयार  किया  गया  है  जो  कोई  कम  उपलब्धि  नहीं  है  ।  इस  सरकार  की  ये

 उपलब्धियां  हैं  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रपति  के
 अभिभाषण  में  सरकार  की  नीतियाँ  स्पष्ट  नहीं

 आपकी  आज्ञा  से  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  क्योंकि  एक  माननीय  सदस्य  ने  आलोचना  की  है

 कि  वैसे  अनाज  क्षेत्र  में  आत्म  निर्मरता  अनाज  का  उपयोग  गरीब  के  लाभ  के  लिए  नहीं  किया  गया

 ऐसा  नहीं  यह  अलग  काम  के  लिए  अनाज  कार्यक्रमों  के  लिए  दिया  जाता  है  और

 वासियों  को  रियायती  दामों  पर  भी  दिया  जाता  है  सरकार  की  नीति  के  बारे  राष्ट्रपति

 अभिभाषण  के  पृष्ठ  10,  पैरा  33  में  स्पष्ट  कहा  गया

 ४*-  संसाधनों  के  आबंटन  में  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  और  अथंव्यवस्था  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों

 को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  ।  विद्याल  गरीबी  के  विरुद्ध  कार्यक्रमों  के  लिए  योजना

 व्यय  में  65  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई

 स्पष्ट  रूप  से  यही  सरकार  की  नीति  सरकार  आत्म  संतुष्ट  नहीं  सरकार  को  कुछ

 महत्वपूर्ण  बातों  की
 जानकारी  यही  कारण  है  कि  राष्ट्रपति  अभिभाषण  के  पृष्ठ  12  पर  पैराग्राफ

 39  में  कहा  गया  है  :

 मूल्य  सूचकांक  चिन्ता  का  विषय

 यह  सुनिद्दिचत  करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  कि  मूल्य  नियन्त्रित  रहें  ।  यद्यपि  मुद्रा

 स्फीति  नियन्त्रण  में  व्यापार  घाटा  नियन्त्रण  में  है  और  आयात  को  कम  किया  गया
 निर्यात

 बढ़ा  उपभोक्ता  के  मूल्यों  में  वृद्धि  निदिचत  ही  चिस्ता  का  विषय  है  और  सरकार  इस  बारे  में

 कठोर  हृदय  नहीं  उसने  उस  ओर  उचित  ध्यान  दिया

 यह  राष्ट्रपति  अभिभाषण  निश्चित  ही  कोई  नारा  नहीं  यह  आंकड़ों  और  तथ्यों

 पर  आधारित  कंषि  और  अन्य  क्षेत्रों  मे ंविकास  हुआ  है  और  लगातार  हो  रहा  मै

 आझा  करता  हूँ  कि  दूसरे  पक्ष  के  मेरे  माननीय  मित्र  सरकार  के  साथ  सहयोग  करेंगे  और  ठोस  उपायों
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 के  साथ  आगे  आएंगे  ।  उन्हें  यह  शिकायत  नहीं  करनी  चाहिए  कि  प्रधानमंत्री  को  देश  के  किसी  भाग

 में  नहीं  जाना  जनता  से  बातें  करनी  जनता  से  सम्पर्क  नहीं  करना  चाहिए  और

 प्रधाममंत्री  को  दिल्ली  में  बैठना  चाहिए  और  देश  पर  शासन  करना  हमारे  प्रधानमंत्री  देश

 के  सुदूर  भागों  में  जाते  जनता  गरीब  हरिजनों  आदिवासियों  से  बातचीत  करते  हैं

 और  वह  कार्यक्रमों  का  क्रियांवयन  करने  के  बारे  में  उत्सुक  जबकि  प्रधानमन्त्री  समस्याओं  के

 उन्मूलन  के  बारे  में  उत्सुक  कुछ  राज्य  कुछ  राजनतिक  दल  इन  हरिजनों  और  गरीब

 लोमों  के  उत्थान  के  लिए  दिये  गये  धन  को  दूसरे  कामों  में  लगाना  चाहते  उन्हें  प्रधानमंत्री  के

 दौरों  से आतंकित  नहीं  होना  उन्हें  अपने  को  ठीक  करना  चाहिए  ।  हमें  सुनिदिचत  करना

 चाहिए  कि  गरीबों  के  लिये  रखो  गई  राशि  को  उन  पर  खर्च  किया  जाय  और  उसका  गलत  उपयोग

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  माननीय  मन्त्री  श्री  पी०  शिव  शंकर

 शाणिज्य  सन्त्रो  पी०  शिव  :  उपाध्यक्ष  दूसरे  पक्ष  के  एक  माननीय

 सदस्य  को  मैंने  सोचा  कि  मुझे  एक  मूल  प्रदन  उठाना  चाहिए  कि  राष्ट्रपति  अभिभाषण  का

 सारांदू  क्या  ह ैऔर  इसकी  उपलब्धियों  को  आप  कंसे  मूल्यांकन  करते  हैं  क्योंकि  माननीय  सदस्य

 जिसका  उल्लेख  किया  गया  वह  संदेहात्मक  उपलब्धियों  पर  रूढ़िवादी  अनुमान  है  ।  दूसरे  पक्ष  के

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  इस  अभिभाषण  को  मीठा  बनाया  गया  है  |  सामान्य  और  एक  तरफा

 आलोचना  का  प्रयोग  ठीक  माना  जा  सकता  लेकिन  स्वयं  राष्ट्रपति  अभिभाषण  के  बारे  में  प्रयुक्त
 सामाम्यक्ृत  अभिव्यक्ति  को  दृढ़  करने  के  लिए  क्या  तक  इस  मूमिका  के  आधार  पर  मैंने  सोचा

 कि  सुझे  यह  प्रश्न  उठाना  चाहिए  और  इसका  उत्तर  देने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  केवल  कहना
 और  चले  जाना  उन  लोगों  के  लिए  आसान  है  जो  उतने  जिस्मेदार  नहीं  लेकिन  इस  तरहवे  न

 समाज  की  और  न  देश  की  सेवा  करते  अभिभाषण  की  जो  सरकार  के  कार्य  निष्पादन  के  बारे  में
 बताता  है  यथाथंता  में  जाने  से  पहले  मैं  चाहता  हूं  कि  हमें  समाज  के  ढांचे  पर  विच।र  करना

 हमारे  समाज  में  भिन्नता  अनेक  मामलों  में  भिन्तता  क्षेत्र  और  जीवन  के  तरीके

 में  भिन्नता  है  और  दायद  इस  तरह  की  भिन्नता  संसार  के  किसी  देश  में  नहीं  मिलिगी--ऐसी  भिन्नता
 जिसका  मुकाव  सामाजिक-राजनैतिक  तनाव  पैदा  करने  की  ओर  है  ओर  जो  देश  में  व्याप्त  है  और
 पिछला  वर्ष  जो  खराब  वर्षों  में  स ेएक  जिसमें  सामाजिक  राजन  तिक  भिन्नता  के  कारण
 उत्पन्न  समस्याओं  के  बढ़ा  हमें  बाहरी  दवाब  का  मुकाबला  करना  पड़ा  जिसके  कारण
 आन्तरिक  समस्याएं  भी  पैदा  करने  की  कोशिश  जब  कोई  बाहरी  दवाब  की  बात  करता
 ये  आर्थिक  के  साथ-साथ  राजनीतिक  भी  हो  सकते  जबकि  राजनीतिक  साम्राज्यवाद  मतकाल  का
 विषय  हो  चुका  आर्थिक  स!म्राज्यवाद  आज  की  व्यवस्था  का  अंग  आथिक  रूप  से  धनी  देश
 विकासशील  देशों  पर  दबाब  डालना  चाहते  हैं  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इन  देशों  में  उनके
 सामान  के  लिए  एक  अच्छा  मार्कट  रहे  और  इस  उद्ंध्य  के  लिए  देशों  पर  दबाव  डालते
 दबाव  की  प्रक्रिया  में  राजनैतिक  समस्यायें  उत्पन्न  होती  हैं  और  आथिक  दबाव  सरकार  को
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 8  1908  राष्ट्रपति  क ेअभिभाषण  पर  धन्धवाद  प्रस्ताव
 न  सा  ड
 कमजोर  बनाता  पिछले  वर्ष  सरकार  द्वारा  क्या  उपलब्धि  की  गई  उसे  पृष्ठभूमि  में  आंका  जाना

 चाहिए  ।

 प्रो०  एन०  रंगा  :  उन्होंने  आतंकवाद  का  उन्मूलन  करने  की  कोशिश  की  ।

 भी  पी०  दिव  शंकर  :  मैं  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  मैं  मुख्यतः  केवल  एक  मापदण्ड
 देता  हूं  जिससे  सरकार  का  सम्पूर्ण  कार्य  निष्पादन  आंकनता  होगा  ।

 इस  पृष्ठभूमि  में  यदि  आप  देखते  हैं  कि  राजैनंतिक  और  आधिक  रूप  से  हमने
 क्या  प्राप्त  किया  यह  अमृतपूर्व  मैं  दूसरे  पक्ष  क ेएक  माननीय  सदस्य  के  भाषण  के  बारे  में
 बताने  की  कोशिश  कर  रहा  था  और  आदिलाबाद  के  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिए  भाषण  को  मैंने

 बड़ी  निराशा  के  साथ  सुना  उन्होंने  :  आर्थिक  नीतियों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  है
 मैं  इस  विषय  को  स्पर्श  भी  नहीं  करना  चाहता  ।”  लेकिन  तब  आप  कैसे  मूल्यांकन  करेंगे  ?  समस्याओं

 के  आशिक  क्षेत्र  में  सरकार  ने  बहुत  अच्छा  कार्य  किया  पिछले  वर्ष  की  अपेक्षा  इस  वर्ष

 विकास  दर  5  प्रतिशत  होने  की  आशा  तो  भी  तथ्य  यह  है  कि  देश  के  अनेक  भागों  में  वर्षा  नहीं

 हुई  और  चक्रवात  तूफान  से  भी  क्षति  इसके  बावजूद  हमारे  गोदामों  में  अनाज  का  230  लाख  टन

 .  भण्डार  अनाज  का  उत्पादन  1510  और  1520  लाख  टन  के  बीच  होने  की  आशा  यह

 निःसंदेह  एक  बड़ी  उपलब्धि  है  ।
 निश्चित

 इन  उपब्धियों  के  लिए  कौन  उत्तरदायी  है  ?  यह  निद्िचत  ही  सरकार  की  नीतियों  के  कारण
 हुई  आथिक  विकास  की  दिशा  में  सरकार  की  कार्यपटुता  इसके  लिए  जिम्मेदार  हमें  परिणाम

 मिल  रहे  इसके  बावजूद  बुरे  परिणामों  को  भी  बर्दास्त  करना  होगा  ।

 औद्योगिक  आधारमूत  कोयला  इस्पात  गर्म  धातु  और  उदबंरको
 के

 क्षंत्र  में

 प्रगति  पर  गौर  राष्ट्रपति  अभिभाषण  स्वयं  विकास  दर  बताता  मैं  इसमें  नहीं  जाना  चाहता

 लेकिन  तथ्य  यह  है  कि  ओद्योगिक  आधारमूत  ढांचा  ने  बहुत  अच्छा  काय॑  किया  हम  गयं  के

 साथ  कह  सकते  हैं  कि  वास्तव  में  हम  देश  में  अर्थ  व्यवस्था  को  सामान्य  व्यक्ति  के  लाभ  की  ओर

 मोड़ने  में  सफल  हुए  हैं  ।  वे  हम।रे  अन्दर  कया  दोष  देखते  यदि  आप  औद्योगिक  उत्पादन  के  प्रश्न

 को  भी  लेते  जेसाकि  अभिभाषण  में  कहा  गया  इस  वर्ष  औद्योगिक  उत्पादन  में  7  से  8  प्रतिशत

 वृद्धि  होने  की  आशा  है  और  इलैट्रोनिक्स  ज॑से  एक  बहुत  ही  संवेदनशील  क्षेत्र  मे ंउपपादन  में  40%

 की  वृद्धि  हुई  है और  पिछले  बर्ष  भी  वृद्धि  का  यही  अनुपात  था  ।

 मैं  कुछ  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  कृतज्ञ  हूं  जिन्होंने  यह  विचार  व्यक्त  किया  है  कि  इस  वर्ष

 दिसम्बर  के  अन्त  तक  निर्यात  17.3  प्रतिशत  तक  चला  जसाकि  मैंने  एक  से  अधिक  वार

 कहा  हमें  निश्बत  ही  अपने  लक्ष्य  प्राप्त  होंगे  ।

 ऊंचा  विकास  दर  जिसे  हम  प्राप्त  में  सफल  हुए  आप  इसके  लिए  किसे  उत्तरदायी

 ठहराएंगे  ?  सरकार  की  असफलता  कहां  है  ?  यदि  उत्पादन  बढ़  रहा  यदि  अधंव्यवस्था  का  उचित

 प्रबन्ध  हो  रहा  तो  आप  कैसे  सरकार  की  आलोचना  कर  सकते  हैं  ?
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 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धन्यंवाद  प्रस्ताव  21  1987

 पी०  शिव

 अगर  आप  राष्ट्रपति  अभिभाषण  को  छोड़कर  अन्दर  प्रांसगिक  मामलों  पर  अर्थ  निष्पादन  के

 तरीके  पर  बोलना  चाहते  जिसपर  मैं  बाद  में  बोलू गा  तो  क्या  राष्ट्रपति  अभिभाषण  पर  चर्चा  के

 समय  हम  इस  तरह  के  भाषण  की  आहश्या  करते  हैंਂ  अगर  माननीय  सदस्यों  ने  यह  कहा  होता  कि

 यह  आंकड़ा  गलत  है  और  इसका  आधार  यह  हैਂ  या  क्या  कह  रहे  यह  प्रवृति

 सही  नहीं  है  यह  विषय  से  हर  बात  की  प्रवृत्ति  है
 ।”

 इसकी  तो  सराहता  की  जा  सकती  थी  यह  बात

 तो  समझ  में  आती  लेकिन  बजाय  इसके  क्या  कहा  जा  रहा  है  ?  बड़े-बड़े  विशेषणों  का  इस्तेमाल

 किया  जा  रहा  हो  सकता  है  कि  अगर  आप  राजतीतिक  उद्धत  राष्ट्रवाद  में  उलझना  चाहते  हैं  तो

 कोई  इससे  बच  नहीं  सकता  ।  इसे  मैं  वहीं  छोड़ता  हैँ  । लेकिन  आपको  कुछ  ढोस  कारण  देने

 आप  आधिक  काये  निष्पादन  के  बारे  में  चर्चा  करना  नहीं  चाहते  ।  उस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना

 चाहते  ।  आप  बस  प्रासंगिक  मामलों  को  शुरू  कर  देते  हैं  और  उन  मामलों  में  भी  कोई  आधार  नहीं

 होता  ।  तब  आप  कहते  हैं  क्रि  आप  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  प्रस्ताव  का  इस  आधार  पर  समर्थन

 नहीं  करना  चाहते  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  यह  रबंया  जरा  भी  रचनात्मक  नहीं  यह  तो

 राजनैतिक  अवसरवादिता  का  रवंया  इस  रवंये  के  बारे  में  आपका  स्वयं  का  कहना  है  कि  परस्पर

 प्रतिद्वन्द्रता  का  रवैया  नहीं  होना  आप  वेमतलब  चोट  करने  की  कोशिश  कर  रहे  खेल
 के  कुछ  नियम  होते  राष्ट्रपति  अभिभाषण  जँसी  अति  गंभीर  चर्चा  पर  आपको  इन  नियमों  का

 पालन  करना  उपाध्यक्ष  अगर  आप  देखें  कि  हमने  देश  की  आर्थिक  प्रगति  के  लिए
 क्या  किया  है--ठीक  मैं  मानता  हूँ  कि  हम  बहुत  तेजी  से  प्रगति  नहीं  कर  रहें  हैं  पर  जो  स्थिति

 जो  हालात  हैं  उससे  इसमें  बेहतर  नहीं  किया  जा  सकता  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  मैं  ऐसा  थोड़ी
 जिम्मेवारी  के  साथ  कह  रहा  हूं  ।  हमारे  यहां  प्रजातन्त्र  प्रजातंत्र  दक्षिण  वामपंथी  पथवा
 मध्यपंथी  सभी  अपनी  बात  कह  सकते  वर्तमान  सरकार  को  भी  जनमत के  प्रति  अनिवाय॑  रूप  से

 संवेदनशील  होना  पड़ता  आपने  जो  कहा  वही  इस  बात  का  प्रमाण  है  कि  आप  किस  हद  तक  झूठ

 बोल  सकते  हैं  ।  वतंमान  सरकार  को  इस  पृष्ठ  मूमि  में  काम  करना  पड़ता  है  और  प्रजातंत्र  के  स्पष्ट
 सिद्धांतों  के

 कारण  प्रगति  की  गति  धीमी  ही  रहती  प्रजातन्त्र
 में  यह  एक  स्वीकृत  धारणा  रही

 स्वतन्त्र  प्रजातन््त्र  में  विकास  धीमी  गति  से  होता  है  लेकिन  मेरा  संबंध  इस  बात  से  है  कि  हमैं
 विश्वास  है  या  अगर  आपको  पक्का  विद्वास  है  तो  आपको  हमें  वे  जरूरी  तथ्य  देने  चाहिए  थे
 जिनकी  हमें  जरूरत  है  ताकि  अगले  साल  हम  बेहतर  काम  कर  सके  |  बजाय  इसके  आप  क्या  कर
 रहे

 राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  आंकड़े  भरे  पड़े  कितना  आर्थिक  विकास  हुआ  कैसे
 सामाजिक  ओऔर  आधिक  तनावों  को  खत्म  किया  क्या  उपाय  किए  गए  इन  सबका  उल्लेख
 ।  अंत  में  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  वर्तमान  सरकार  आगामी  वर्षो  के लिए  कौन  सी  नीति
 और  आप  क्या  चाहते  आप  उसमें  और  क्या  जोड़  देते  ?  आपने  उस  पहल  के  बारे  कुछ  नहीं
 कहा  ।  आपने  इसकी  सराहना  की  होती  पर  दुर्भाग्य  से  की  नहीं  है  ।
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 मैं  देश  की  आर्थिक  प्रगति  और  कुछ  सालों  में  प्राप्त  परिणामों  के  बारे  में  कुछ  कहने  का

 प्रयास  कर  रहा  मैं  सावेजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  क ेसवाल  पर  भी  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  राजीव

 गांधी  की  मैं  जरूर  कहूंगा  ऐसा  कहते  हुए  हमें  गवे  सावेजनिक  क्षेत्र  के उपक्रमों  के  मामले

 में  पंडित  जवाहर  नेहरू  द्वारा  विकसित  तथा  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  द्वारा  पुख्ता  की  मिश्चित

 व्यवस्था  की  नीति  का  पालन  कर  रही  हम  भी  मिश्रित  अर्थ  व्यवस्था  के  उसी  सिद्धान्त  का  पालन

 कर  रहें  उससे  हम  हटे  नहीं  बल्कि  उन्हें  और  स्वायत्त  बनाने  और  कार्य  कुशल  बनाने  के  लिए

 प्रघानमन्त्री  और  आगे  बढ़े  हैं  ताकि  ये  उपक्रम  हमारी  अरथंव्यबस्था  के  आघार  स्तंभ  बन  सके  और

 बने  रहें  ।

 कभी-कभी  बड़े  ढीले  ढंग  से आलोचना  की  जाती  है  कि  लक्ष्य  से  पीछे  हटा  जा  रहा  है  ।

 लेकिन  साव॑  जनिक  क्षंत्र  के  उपक्रमों  को  मजबूत  बनाने  का  कया  यह  अर्थ  है  कि  आप  नीति  से  हट  रहे
 सावंजनिक  क्षंत्र  के  हर  उपक्रम  के  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  वे  लाभ  इन  उपक्रमों

 की  एक  भूमिका  उन्हें  जरूरत  नहीं  लेकिन  एक  बार  यह  सुनिश्चित  हो  जाए  कि  उनकी

 कार्य  कुष्द  लता  स्तर  के  अनुरूप  वे  समाज  की  सेवा  कर  रहे  हैं  तो  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  वे

 थोड़े  घाटे  में  चल  रहें  हैं  ।  हेमें  उनकी  सराहना  करनी

 हमें  उनकी  भूमिका  की  प्रशंसा  करनी  चाहिए  क्योंकि  अगर  वे  भी  लाभ  कमाने  का  दृष्टिकोण
 रखें  तो  उनमें  और  निजी  उपक्रमों  में  क्या  अन्तर  रहेगा  ।  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  मैं  इस  बात  से

 इन्कार  नहीं  करता  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  भी  लाभ  कमाना  कुछ  ऐसे  अनुसंधान
 संस्थान  हैं  जो  उद्योगों  और  समाज  को  जरूरतें  पूरी  करते  मान  लीजिए  वे  कुछ  ऐसे  काम  कर

 रहे  हैं  जिनसे  व ेलाभ  नहीं  कमा  रहे  तो  क्या  आप  यह  कहेंगे  कि  सावंजनिक  क्षत्र  उपक्रम  विफल

 है  ?  आपको  चाहिए  कि  आप  उन्हें  उनको  देश  और  समाज के  प्रति  उनकी  सेवाओं  की

 दृष्टि  से  यह  पहलू  ज्यादा  महत्वपूर्ण  है  या हर  समय  यह  पूछना  कि  आप  पैसा  कमा  रहे  हैं  या

 आपने  कितना  पैसा  कमाया  अगर  आपने  पैसा  कमाया  हैं  तो  मैं  आपको  शाबाशी  दूंगा  अन्यथा

 आप  अच्छे  बच्चे  नहीं  यह  दृष्टिकोण  उचित  नहीं  हू  ।

 स्पष्टतः  इसी  कारण  से  और  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रधानमन्त्री  जी  बार-बार

 मीतियों  को  विनियमित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ताकि  वे  अधिक  स्वापत्र  का्यकुशल  सेवा  प्रदान

 करने  वाले  बन  समाज  के  लिए  उनकी  उपयोगिता  दिन  प्रतिदिन  बढ़  सके  और  हम  अपने  लक्ष्यों

 को  प्राप्त  कर  सके  ।  जिस  नीति  को  आपने  आज  प्रस्तुत  किया  है  जरूरी  नहीं  है  कल  ही  उससे

 परिणाम  निकलें  |  इसमें  थोत्रा  समय  लगता

 मैं  एक  और  पहलू  पर  जोर  देना  चाहता  हूं  ।  इस  पहलू  पर  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  बहुत

 अधिक  जोर  दिया  गया  है  ।  वह  पहलू  है  घमंनिरपेक्षता  और  प्रजातांत्रिक  ढांचा  जिसे  राष्ट्र  को  बनाए

 रखता  इसकी  पुष्टि  हेतु  अभिभाषण  में  1947  संविधान  सभा  द्वारा  पारित  उस  संकल्प  का  उल्लेख

 किया  गया  है  जिसमें  इस  बात  पर  विद्योष  जोर  दिया  गया  था  कि  सम्प्रदायिकता  के  कितने  भयानक

 प्रभाव  पड़ते  हैं  तथा  उसका  मुकाबला  करना  जरूरी  जँसाकि  मैंने  कहा  हम।रा  समाज  एक के  जी
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 मिला-जुला  समाज  है  और  हमारे  संवंधानिक  दस्तावेज  में  समाज  के  हर  वर्ग  को  ध्यान  में  रखा  गया

 है  संविधान  में  हर  वर्ग  की  र.जनतिक  आंकाक्षाओं  का  ध्यान  रक्षा  गया

 भले  दी  अक्पर  यह  कहा  जाता  रहा  हो  कि  वह  बहुत  बड़ा  संविधान  लेकिन  मैं  कहना  चाहूंगा
 कि  हमें  तंविधान  निर्माता  का  आभारी  होना  चाहिए  जिन्होंने  हमारे  समाज  के  विभिन्न  वर्गों  के

 मत  और  विचार  को  शामिल  धर्म  निरपेक्षता  संविधान  की  रीढ़  संविधान  की

 प्रस्तावना  में  जिन  सिद्धांतों  पर  जोर  दिया  गया  है  उनमें  से  एक  यह  मेरा  निवेदन  यह  है  कि

 संविधान  का  आधारभूत  ढांचा  यही

 बड़े  दुर्भाग्य  फी  बात  है  कि  स्वतंत्रता  प्राप्त  करने  के  40  वर्ष  भी  हम  सम्प्रदायिकता  के  भंयकर

 प्रभाव  की  ओर  बढ़  रहे  पर  महोदय  व्यक्तिगततौर  पर  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  धर्म  निरपेक्ष ता
 को  अधिक  खतरा  बहुसंख्पकों  में  सम्प्रदायिकता  की  भावना  का  बढ़ना  मु्े  पक्का  विद्वास  है
 कि  बहुसंख्यकों  में  सम्प्रदातिकता  की  भावना  बढ़ने  से  अल्पसंख्यकों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  और  उससे

 हमारे  संवेघानिक  धरणाओं  के  मूल्य  और  मूलमूत  मान्यताएं  डगतगा  जाएंगी  ।

 इस  सं  मं  में  मैं  राष्ट्रपति  अभिभाषण  के  उस  पैरा  विशेप  पर  हादिक  बधाई  देना  चाहता

 हूं--इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  मैं  स्वयं  सरकार  का  जिसमें  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया

 है  कि  अगर  इस  समस्या  को  हल  नहीं  किया  गया  तो  यह  हमारे  समाज  की  ताकत  को  खत्म  कर

 देगा  ।  इसी  संदर्म  में  पंजाव  में  हाल  में  घट  रही  समस्यओं  को  देखा  जाना  चाहिए  ।

 हम  सब  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  बरनाला  जी  को  बधाई  दे  रहे  हैं  ।  इस  स्थिति  से
 अनेक  जटिलताएं  पंदा  हो  सकती  वह  स्थिति  का  सामना  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  उन्हें
 समर्थन  की  जरूरत  है  ।  बोलने  वाले  एक  माननीय  वक्ता  यह  नहीं  जानते  हैं  कि  प्रधानमंत्री
 स्त्रयं  जोरदार  समर्थन  दे  रहे  हैं  ।  बड़े  स्पष्ट  तरीके  से  पूछा  गया  है  कि  आप  कया  समर्थन  दे  रहे

 राजनंतिक  समथंन  के  बारे  में  स्थिति  सब  कुछ  मालूम  मैं  उसके  विस्तार  में  नहीं
 जाऊंगा  ।  लेकिन  यह  सच  है  कि  पंजाब  के  समक्ष  आई  इस  मौजूदा  समस्या  से  निपटने  के  लिए  भारत
 सरकार  और  भारत  की  जनता  श्री  बरनाला  के  साथ  की  इस  बुराई  से  निपटना

 दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  सम्प्रदायिक  मतमेद  पनप  रहे  आदिलाबाद
 से  माननीय  सदस्य  नेइ  कबाल  को  उद्धत  किया  है  लेकिन  वह  इकबाल  के  इसी  गीत  की  एक
 पूर्ण  और  अति  महत्वपूर्ण  पंक्ति  को  दोहराना  मूल  गए  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  ।

 ]

 मजहब  नहीं  आपस  में  बेर

 हिन्दी  हैं  वतन  हिन्दोस्तां  हमारा  ।

 ]

 इसी  धारणा  को  ही  आगे  बढ़ाना  है  ।  हमारे  उन  सभी  नेताओं  ने  इसी  धारणा  की  शिक्षा  दी
 थी  जिन्होंने  आजादी  की  लड़ाई  लड़ी  और  हमें  आजादी  दिलाई  और  जो  चाहते  थे  कि  कश्मीर  से  कन्या
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 कुमारी  तक  हम  स्वतंत्र  सम्प्रदायिकता  को  नियंत्रित  करके  सरकार  यही  करनेका
 प्रयास  कर  रही  है  ।  विभिन्न  उपाय  किए  जा  रहे  मैं  विपक्ष  के  उन  माननीय  सदस्यों  को  भी
 धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  जो  पंजाब  में  शांति  स्थापित  करने  के  लिए  संयुक्त  रूप  से  बहां  जाने  के  लिए
 राजी  हो  गए  हैं  ।

 एक  अन्य  जिससे  कभी-कभी  समस्या  उत्पन्न  हो  जाती  बाहरी  दबाव  है
 चाहे  वह  आथिक  हो  या  राजनीतिक  ।  उसके  कारण  देश  में  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  जाती  है
 और  राष्ट्रपति  के अभिभाषण  में  हमारे  देश  की  सीमा  पर  जो  उसका  उल्लेख  किया  गया  है  ।
 जब  तक  हमारा  देश  सामाजिक  राजनीतिक  तथा  आधिक  दृष्टि  से  मजबत  नहीं  हो  जाता  हम  बाहरी
 चुनौतियों  का  सामना  नहीं  कर  सकते  ।  यह  हमारे  लिए  अत्यंत  संतोष  की  बात  है  :  यह  हमारे  लिए
 गर्म  की  भी  बात  है  कि  पंडित  जवहार  लाल  नेहरू  द्वारा  शुरू  की  गई  गट-निरपेक्षता  की  नीति
 समय  की  कसौटी  पर  खरी  उतरी  है  और  हमारे  देश  में  उसका  निरंतर  पालन  किया  जा  रहा  तथा

 हमारे  प्रधान  मंत्री  भी  उसके  प्रति  समर्पित  हैं  ।  उन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  तथा  विद्व  के  क्षेत्रीय  मंच
 पर  इस  अवधारणा  को  एक  ठोस  रूप  में  प्रस्तुत  करने  का  हूर  संभव  प्रयत्न  किया  है  ताकि  इस

 गोलार्ध  में  शांति  स्थापित  हो  ।  हमारी  नीतियों  का  जो  परिणाम  रहा  है  उसका  उल्लेख  राष्ट्रपति  के

 अभिभाषण  में  किया  गया  मुझे  उस  संबंध  में  कुछ  भी  कहने  की  आवष्यकता  नहीं  है  ।

 एक  बत  के  बारे  में  मैं  कुछ  प्रसन्नता  पूर्वक  उल्लेख  नहीं  कर  रहा  हूं  और  वह  है

 आदिलाबाद  से  एक  माननीय  सदस्य  द्वारा  की  गई  कुछ  दुर्भाग्यपूर्ण  वह  सदस्य  कुछ

 समय  पूर्व  बोले  और  फिर  उठ  कर  चले  गए  ।  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  के  विषय  में  काफी  कुछ  कहा  और

 उनका  भाषण  अच्छे  स्तर  का  नहीं  था  ।  मैं  इससे  अधिक  नहीं  कहना  चाहता  ।  वास्तव  में  ऐसे  माषणों

 का  सही  उत्तर  यह  है  कि  उन  पर  ध्यान  ही  न  दिया  मेने  कभी  नहीं  सोचा  था  कि  वहू  इस

 प्रकार  प्रहार  करेंगे  । एक  बात  जिसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  वह  सदस्य  प्रधान

 मंत्री  द्वारा  छवि-निर्माण  के  विषय  में  कहने  का  प्रयत्न  कर  रहे  थे  ।  शायद  बह  ऐसे  व्यक्तित्व  वाने

 नेता  हैं  जिन्हें  मालूम  है  कि  छवि  निर्माण  का  मतलव  क्या  होता  है  और  जो  खुद  शीष्षों  के  धर  में

 रहते  हैं  उन्हें  दूसरों  पर  पत्थर  नहीं  फेंकने  चाहिए  ।
 ह

 भ्रौ  जी०  एस०  बासवराजु  :  इस  विषय  पर  अब  कुछ  न  कहें  ।

 को  पी०  शिव  शंकर  :  महोदय  मैं  इस  बारे  में  और  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।  मैं  केवल

 उल्लेख  करना  चाहता  मैं  बाकी  मामले  की  तह  में  जाना  नहीं  चाहता  ।  नहीं  तो  मैं  तभी  कह

 सकता  था  ।

 इसके  बाद  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  भविष्य  की

 देश  में  गरीबी  की  समस्या  को  सुलझाने  की  गरीबी  हटाओ  कार्यक्रम  जिस  पर  हम

 अमल  कर  रहे  के  बारे  में  भी  कहा  गया  इसमें  केवल  इसका  उल्लेख  ही  नहीं  है  कि  पहले  क्या

 किया  गया  अपितु  इसका  भी  उल्लेख  है  कि  इन  नीतियों  का  पूरे  जोश  से  पालन  किया  जाये  ।

 ताकि  देश  में  सामाजिक  न्याय  एक  कहानी  बन  कर  न  रहे  बल्कि  हकीकत  बन  इसमें  यह  भी
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 कहा  गया  है  कि  सरकार  की  नीति  आधिक  एवं  सामाजिक  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  की  स्थिति  में  सुधार
 करने  पर  बल  देने  की  सरकार  की  कार्य-दिशा  बिल्कुल  स्पष्ट  सरकार  ऐसी  नीतियों  का

 पालन  करना  चाहती  है  जिनसे  बाद  में  इस  देश  से  गरीबी  समाप्त  हो  जाये  ।

 ऐसी  कोई  जादू  की  छड़ी  नहीं  है  जिससे  लोगों  के  रहन-सहन  के  स्तर  को  40  वर्षों  बाद  भी

 बदला  जा  सकता  हो  ।  मैं  साफ  तौर  पर  इन  बातों  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  में

 समय-समय  पर  समस्यायें  उत्पन्न  होती  हैं  जनसंख्या  विस्फोट  की  स्थिति  आई  है  और  सरकार  ने  ऐसी
 नीतियां  बनाई  जिनसे  उनकी  आवध्यकतायें  पूरी  होती  और  मुझे  विध्वास  है  कि  यदि  देश  की

 जनसंख्या  उतनी  ही  रहती  जितनी  1947  में  थी  तो  हमने  अब  तक  द्ानदार  परिणाम  प्राप्त

 कर  लिए  होते  |  कितु  हमारी  जनसंख्या  तिगुनी  हो  गई

 3.00  भ०  १०

 एक  देश  जो  कि  उस  समय  खाद्यान्नों  का  आयात  कर  रहा  अब  हस  क्षेत्र  में  आत्मनिर्मर

 हो  गया  यद्यपि  जनसंख्या  पहले  से  तीन  गुना  हो  क्या  यह  एक  उपलब्धि  नहीं  है  ?  क्या

 आप  ऐसा  नहीं  सोचते  ?  यह  सही  है  कि  हमें  उंतनी  उपलब्धि  नहीं  हुई  जितनी  हम  चाहते  जिसकी

 हमें  आशा  लेकिन  आपको  परिणाम  का  अनुमान  लगाते  समय  कठिनाइयों  और  अनिश्चितताओं

 को  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  :  इस  परिश्रेक्ष्य  में  राष्ट्रपति  का  अभिभाषण  केवल  ऐसा
 दस्तावेज  नहीं  है  जो  केवल  उपलब्धियों  के  बारे  में  बताता  अपितु  देश  के  लाखों  व्यक्तियों  के

 लिए  आशा  भी  प्रदान  करता  है  और  मैं  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  के  प्रति  धन्यवाद  प्रस्ताव  के

 प्रस्तुतकर्ता  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 शो  राम  अहावुर  सिह  उपाध्यक्ष  जब  किसी  समस्या  से  निराशा  की  स्थिति
 पैदा  हो  जाए  तो  उस  समस्या  का  समाधान  जल्दी  से  जल्दी  ढूंढ़ना  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया
 तो  उसके  हमें  दुष्परिणाम  मुगतने  पड़ते  हैं  ।  पंजाब  की  समस्या  ।  इसी  तरह  की  समस्या  है  और  उस

 के  कारण  आज  सारे  देश  में  निराशा  का  माहौल  बना  हुआ  परन्तु  अभी  तक  स्थिति  में  कोई  सुधार
 नहीं  आया  है  ।

 अब  सवाल  यह  है  कि  पंजाब  समस्या  का  हल  कया  हो  ?  कया  गोली  का  जवाब  गोली  से  देकर

 इस  समस्या  का  समाधात  ढूंढ़ा  या  कोई  दूसरा  रास्ता  हो  सकता  उसका  कारण  यह  है  कि

 आज  वहाँ  पुलिस  की  गोलियां  नाकामयाब  सिद्ध  हो  रही  हैं  ओर  हमारे  अधं-संनिक  बलों  के  सामने

 भी  अविदवास  का  संकट  पैदा  हो  गया  आज  देश  के  हर  कोने  से  आवाज  आ  रही  है  कि  पंजाब  में
 सेना  मेजो  |  परन्तु  हमारा  पिछला  अनुभव  यह  रहा  है  कि  हम  सेना  के  बल  पर  किसी  भी  समस्या  का
 समाधान  नहीं  कर  पाये  हैं  और  न  भविष्य  में  किसी  समस्या  के  हल  की  सम्भावना  जिन-जिन  राज्यों

 में  सेना  मेजी  उनके  परिणाम  हम  सब  के  सामने  चाहे  नागालेंड  की  समस्या  हो  या  मिजोरम

 200



 8  1908  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  म्यवाद  प्रह्ताथ

 कहीं  पर  भी  सेना  मेज  कर  समस्या  का  समाधान  नहीं  हुआ  ।  इसी  सदन  में  1956  में  तत्कालीन

 महमंत्री  स्व०  पण्डित  गोविन्द  बल्लभ  पंत  जी  ने  नागालेंड  में  6  महीने  के  लिए  सेना  मेजने  का  आदेश

 दिया  था  हम  सब  जानते  हैं  कि  31  साल  बाद  भी  हमारी  सेना  वहीं  मौजूद  वापस  नहीं  लौटी

 नही  वहां  को  समस्या  का  पूरी  तरह  समाधान  हुआ  इसलिए  हमारा  अनुभव  है  कि  सेना  के  बल

 पर  किसी  भी  समस्या  का  समाधान  सम्भव  नहीं  है  और  पंजाब  समस्या  भी  उससे  भिन्न  नहीं  भराज

 हम  पंजाब  में  जिन  लोगों  को  आतंकवादी  कहते  वे  परदेशी
 नहीं  हैं  ।  यदि  उनके  साथ  परदेश

 मानकर  व्यवहार  किया  जाएगा  तो  आप  हमेशा  के  लिए  नोट  कर  लीजिए  कि  पंजाब  समस्या  का

 समाधान  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 3  03  म०  १०
 ॥

 शरब  विधे  पीठास्तीन

 आपको  यह  मानकर  चलना  होगा  कि  पंजाब  के  उग्र  वादी  भी  इसी  भारत-माता  के  बेटे  हैं  ।

 जब  तक  आप  ऐसा  मानकर  उनके  साथ  व्यवहार  नहीं  करेंगे  तब  तक  पंजाब  समस्या  हल  होना

 असम्भव  इतिहास  साक्षी  है  कि  इन  उम्रवादियों  के  पूर्वजों  न ेदेश  की  आजादी  की  लड़ाई  अन्य

 लोगों  के  साथ  कंधे  से  कंधा  आगे  बढ़कर  अपनी  कुर्बानी  दी  थीं।आज  इतिहास  बतलाता

 है  कि  आजादी  की  लड़ाई  के  ने  में  लगभग  2400  या  2500  लोगों  को  काले-पानी  की  सजा  मित्री

 उन  चौबीस  पच्चीस  सौ  लोगों  में  2  हजार  सिख  नौजवान  देश  की  आजादी  की  लड़ाई

 के  जमाने  में  125  को  फांसी  की  सजा  मिली  उसमें  90  सिख  नौजवान  थे  ।  उन्हीं  पूर्वज्ञों  का  खून

 इन  आतंकवादियों  की  धमनियों  में  प्रवाहित  होता  है  ।  इसलिये  हमको  सोचना  होगा  कि  आखिर  कारण

 क्या  है  कि  जिनके  पूर्वजों  ने देश  की
 आजादी  की  लड़ाई  में  अपना  एक-एक  कतरा  खन  फांसी

 के  तख्ते  को  भी  हंसते-हंसते  चूम  उन्हीं  पूर्वजों  में  सरदार  भगत  ऊषम  सिंह  और  ढींगरा

 आखिर  क्या  कारण  है  कि  उनकी  ओऔलाद  आज  आतंकवादी  हो  गई  है  ?  इसके  लिये  आपको  और

 एतिहासिक  कारणों  को  देखना  मेरी  समझ  में  पंजाब  की  समस्या  केन्द्र  की  सरकार  के  प्रति

 अविष्ववारा  की  समस्या  है|  इसलिये  केन्द्र  की
 सरकार  को  इस  अविश्वास  के  संकट  को  खत्म  करने  के

 लिये  उपाय  करना  पड़ेगा  ।

 पंजाब  फे  मुख्यमंत्री  वरनाला  साहब  को  हम  सारा  समर्थन  दे  रहे  रियासी
 समर्थन  दे  रहे

 बन्दूक  की  भी  सहायता  दे  रहे  सब  कुछ  दे  रहे  लेकिन  कोई  न  कोई  तबका  पंजाब  में  ऐसा

 जो  बरनाला  साहब  के  ऊपर  अविश्वास  करता  है  ।  उनको
 जोड़

 आप  केवल  बरणाला  साहब  से

 बात  कर  के  पंजाब  की  समस्या  का  समाधान  नहीं  ढूंढ  सकते  इसलिये  न  केवल  बरनाजा  साहब  को

 ही  साथ  बल्कि  सिख  समुदाय  के  जो  अन्य  घड़े  उनके  लोगों  को  भी  आपको  विश्वास  में  लेगा

 सिख  नौजवानों  को  विश्वास  में  लेना  पड़ेगा  ।
 ह

 जब  बादल  गुट  के  महासचिव  सुखदेव  सिंह  का  यह  कहना  हैकि  आनन्दपुर  साहब  प्रस्ताव

 में  कुछ  नहीं  है सिवाय  इसके  कि  विकेन्द्रित  प्रशासनिक  व्यवस्था  की  मांग  की  गई  है  तो  उस  आनन्दपुर

 साहब  प्रस्ताव  को  भी  आपको  सामने  रखना  पड़ेगा  तभी  जाकर  कुछ  मामला  वन  सकता  कोई  चीज

 मिकल  सकती  है  ।
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 __

 राम  बहादुर

 इसके  साथ  साथ  आपको  सारे  देश  के  नौजवानों  के  लिये  व्यवस्था  करनी  लेकिन  अभी  जो

 स्थिति  मोजूद  उसमें  पंजाब  के  नौजवानों  के  सामने  जो  अनिश्चित  भविष्य  का  खतरा  पैदा  हो  गया  दे
 उससे  आपको  कोई  ठोस  कदम  उठाना  नहीं  तो  नौजवानों  की  इस  भावना  से  खुलकर  खेलने

 का  मौका  साम्प्रदायिक  तत्वों  को  मिलेगा  ।

 इसलिये  मैं  बार-बार  निवेदन  करता  हूं  कि  पंजाब  की  समस्या  का  अगर  आप  समाधान  चाहते
 हैं  तो  हठधर्मिता  को  छोड  मन  को  मजबूत  करें  और  दिमाग  में  लचीलापन  लाने  का  कष्ट  करें  तो
 पंजाब  की  समस्या  का  समाधान  नजदीक  आयेगा  ।  यदि  आप  हठधमिता  को  नहीं  छोड़ते  जड़
 की  तरह  पड़े  हुए  आपमें  जड़ता  समा  गई  है  तो  पंजाब  की  समस्या  का  समाधान  नहीं  आपकी

 कुर्सी  सरकार  की  प्रतिष्ठा  के  आगे  कोई  कीमत  नहीं  देश  वचा  रहेगा  तो  सब  कुछ  हो  सकेगा  ।
 सरकारें  तो  आती-जाती  कभी  आप  उस  कुर्सी  पर  ब॑  कभी  दूसरे  बंठेगे  लेकिन  देश  रहेगा  ।

 इसलिये  देश  की  प्रतिष्ठा  क ेलिये  आपको  अपनी  हठधमिता  को  छोड़ना  मन  को  मजबूत  और
 दिसाग  को  लच्षीसा  बनाना  पड़ेगा  ।

 राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  में  शिक्षा  नीति  की  बड़ी  चर्चा  की  गई  आज  तक  हम  लोगों

 ने  यही  जाना  था  कि  शिक्षा  के  मायने  यही  हैं  कि  आदमी  का  मानसिक  और  आत्तमिक

 विकास  वह  आदमी  को  अपने  और  समाज  तथा  राष्ट्र  के  प्रति  जिम्मेवार  उसे  बताये

 कि  उसकी  जिम्मेवारी  क्या  है  और  उसको  प्रेरणादे  कि  उस  जिम्मेवारी  का  निर्वाह  वह  कैसे

 करे  ?  लेकिन  ठीक  इतके  अंग्रेजों  ने  अपने  150  वर्ष  के  शासन  काल  में  जो  शिक्षा  नीति

 उसका  मतलब  था  कि  एक  ऐसा  विशिष्ट  वर्ग  पैदा  किया  गया  जिसका  काम  हो  कि  अपनी

 सुविधा  ले  अपनी  स्वार्थ  की  सिद्धि  कर  लेकिन  अ  ग्रंजों  की  हुकूमत  को  स्थायी  बनाने  में

 सहायता  दे  ।

 गांधी  जी  ने  इस  बात  को  समझा  था  देश  की  आजादी  की  लड़ाई  के  रहनुमाओं  ने  इसको

 समझा  इसीलिये  गांधी  जी  ने  बुनियादी  शिक्षा  की  बात  कही  लेकिन  शिक्षा  की  बात  तो

 अलग  आजादी  मिलने  के  दिन  से  लेकर  आज  तक  हिन्दुस्तान  शिक्षा  नीति  प्रयोगवाद  की

 परिधि  के  मीतर  नाधती  रही  ।  जब  श्री  राजीव  गांधी  जी  की  सरकार  आई  तो  इस  छिक्षा  नीति  की

 बड़ी  चर्चा  हुई  ।

 लोगों  ने  समझा  था  कि  कोई  नई  शिक्षा  नीति  निकलने  वाली  लेकिन  वही  पुरानी  चीज

 निकली  ।  जिस  शिक्षा  नीति  का  प्रतिपादन  अंग्रेजों  ने  किया  था  जिसका  प्रतीक  है  दून  स्कूल  उसी

 तरह  की  शिक्षा  नीति  का  प्रतिपादन  इस  सरकार  ने  भी  दिया  हैं  जिसका  प्रतीक  है  नवोदय  विद्यालय

 1  नवोदय  विद्यालय  में  एक  करोड़  रुपया  खर्च  एक  सौ  छात्रों  छात्राओं  को  छठी  कक्षा  से

 लेकर  आठवीं  कक्षा  तक  दाखिला  मिलेगा  लेकिन  करोड़ों  लोगों  के  बच्चे  जिनका  पेट  नहीं  भरता

 जिन  को  दो  जूत  सूखी  रोटी  नहीं  मिलती  है  वे  कहां  जाएंगे  ?  उन्हीं  सार्वजनिक  स्कूलों  में  जिन  स्कूलों
 के  ऊपर  छत  नहीं  जिनकी  दीवारें  नहीं  जहां  बैठने  के  लिए  टाट  नहीं  जहां  सौ  विद्यार्थियों
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 पर  एक  मास्टर  उन्हीं  स्कूलों  में  एक  तरफ  जो  देश  के  चन्द  मुट्ठी  भर  लोग  दस

 सकड़ा  लोग  जो  सम्भ्रान््त  लोग  जो  वचंस्त्र  वर्ग  के  लोग  हैं  उन  के  बच्चे  जाएंगे  नवोदय  स्क्लों
 में  दून  परम्परा  के  स्कूलों  में  जहां  होगी  डनलप  की  जहां  होगी  बेंत  की  जहां  होगी
 अआलीष्यान  बिजली  का  बिजलो  का  खाने  के  समय  को  अलग  टहलने
 जाने  के  समय  की  अलग  स्कूल  जाने  के  लिए  अलग  सोने  के  समय  के  लिए  अलग
 पोशाक  ।  दूसरी  तरफ  सावंजनिक  स्कालों  में  जहां  करोड़ों  के  बच्चे  लाज  ढकने  को  कपड़ा  पेट

 में  दाना  सौ  विद्याथियों  पर  एक  कस  के  लू  चले  तो  स्कूल  कस  के  पानी  पढ़े  तो

 स्कूल  शीत  लहरें  चलें  तो  स्कूल  एक  तरफ  करोड़ों  लोगों  के  लिए  ऐसी  व्यवस्था  और

 दूमरी  तरफ  मुट्ठी  भर  लोगों  के  लिए  नवोदय  सकल  की  दून  की  व्यवस्था  ।  यह  नहीं  चल
 सकता  इस  देश  में  शर्म  की  बात  है  कि  40  वर्षों  की  आजादी  के  बाद  भी  प्राथमिक  स्तर  पर  जो

 शिक्षा  दी  जाती  है  उस  में  भी  एकरूपता  नहीं  है  ।  इस  देश  में  एकरूपता  लानी  पड़ेगी  और  इस  नारे

 को  साकार  करना  पड़ेगा  जिस  नारे  को  स्वर्गीय  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  ने  दिया  था  :

 ब्राह्मण  या  मंगी  का

 या  राष्ट्रपति  की  हो
 सब  की  एक  समान  ।

 प्रारंभिक  शिक्षा  के  माध्यम  से  देश  में  एक  साजिस  चल  रही  है  जिसके  कारण  सं  भअ्रांतबच्चों

 के  सकल  का  माध्यम  अ  ग्रे  जी और  सावं  जनिक  स्कूलों  का  माध्यय  एक  तरफ  अ ग्र॑  जी  में  पढ़ाई

 हो  दस  प्रतिशत  लोगों  के  बेटों  की  और  दूसरी  तरफ  करोड़ों  लोगों  के  बेटे  हिन्दी  माध्यम  से  पढ़े
 और  देश  में  राज-काज  चले  अ ग्रेजी  में  ।  इस  शिक्षा  नीति  के  माध्यम  से  मिनिस्टर  का  बेटा

 स्टर  कलेक्टर  का  बेटा  कलेक्टर  जज  का  बेटा  जज  पूंजीपति  का  बेटा  पूंजीपति
 उद्योगपति  का  बेटा  उद्योगपति  होगा  ।  यह  साजिस  चल  रही  है  इस  देश  में  इस  शिक्षा  नीति

 के  माध्यम  से  । इसलिए  मैं  इस  शिक्षा  नीति  का  विरोध  करता  हूं  क्यों  कि  हस  शिक्षा  नीति  से  एक

 ऐसा  विशिष्ट  वर्ग  तैयार  होगा  जिसका  देश  के  उद्योग  देश  की  राजनीति  देछ्य  के  व्यापार

 पर  वर्चस्व

 अन्त  में  मैं  सिंचाई  के  बारे  में  एक  निवेदन  करना  धघाहूंगा  ।  सिंचाई  की  बड़ी  चर्चा  की  जाती

 राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  में  भी  चर्चा  मेरे  बिहार  में  एक  योजना  चल  रही  है  पिछले

 तीस  इकतीस  वर्षों  उस  का  नाम  है  गल्डक  उस  के  लिए  पिछले  तीन-चार  वर्षों  में

 एक  पाई  भी  नहीं  मिला  क्या  यह  बिहार  को  उपेक्षा  नहीं  है  ?  आजादी  मिलने  के  बाद  से  आज

 तक  बिहार  की  जो  यह  उपेक्षा  होती  रही  है  उसी  का  परिणाम  है  कि
 आज  सारे  देश  से  ज्यादा  दोलत

 रखने  वाला  बिहार  देश  का  सब  से  कंगाल  राज्य  बना  हुआ  इसलिए  मैं  निवेदन  करूंगा  कि  बिहार

 के  पिछड़ेपन  को  दूर  करने  के  बिहार  के  किसानों  के  खेतों  को  पानी
 देने

 के  लिए  गंडक

 योजना  के  लिए  जितने  पैसे  की  आवश्यकता  है  वह  पैसा  सरकार  दे  वरना  मैं  इस  बात  को  मानू गा
 कि  सरकार  की  कथनी  और  फरनी  में  मेल  नहीं  मत-मेद

 राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  में  बालिग  मताधिकार  की  चर्चा  की  गई  बात  ठीक  इस
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 री  राम  बहादुर  सिंह  ]

 देश  में  बालिग  मताधिकार  को  ही  साकार  बनाने  उसे  सफल  बनाने  से  लोकतंत्र  जिन्दा  रह  सकता

 लेकिन  वांका  के  उप  चुनाव  में  जो  नजारा  देखने  को  मिला  उसको  देखने  के  बाद  कोई  भी

 शील  प्राणी  जिसके  मन  में  थोड़ी  भी  हमदर्दी  लोकतंत्र  के  प्रति  होगी  वह  कहेगा  कि  बिहार  की

 सरफ़ार  ने  लोकतंत्र  के  साथ  वास्तव  में  बलात्कार  किया  है  वरना  कोई  कारण  नहीं  था  कि  भागलपुर
 के  भागलपु  के  एस०  पी०  मुंगेर  के  मुंगेर_के  एस०  पी०  गुन्डों  को  हथियार  बंद

 होकर  गुम्डों  की  तरह  स्वयं  बूथ  लूटें  और  बूथ  लुटवाने  का  काम  यह  बिहार  की  सरकार  ने

 किया  मैं  वहां  पर  मेरे  सामने  मेरे  साथियों  को  गिरफ्तार  किया  मतदान  केन्द्रों  पर  से

 जनता  पार्टी  के  कार्यकर्ताओं  को  गिरफ्तार  किया  कलक्टर  और  एस०  पी०  वहां  फौज  लेकर

 घूमते  हर  मतदान  केन्द्र  पर  जाते  थे  और  अपने  लोगों  से  मत  दिलवाते  जब  कोई  उसका

 विरोध  करता  था  तो  उसको  सबक  सिखाने  की  धमकी  देते  कचोड़िया  थाने  के  एक  बूथ  पर

 बी०  एस०  एफ०  के  नौजवान  से  गाली-गलौज  की  नौबत  आ  गई  '  शर्म  आनी  चाहिए  बिहार  सरकार

 को  तब  एस०  पी०  ने  कहा  कि  तुम  अनुशासन  मानते  हो  या  .

 ]

 सभापति  महोदय  :  यहां  पर  राज्य  सरकार  की  आलोचना  न

 भरी  रास  बहादुर  सिह  :  वहां  पर  मौलिक  अधिकारों  के  साथ  जो  बलात्कार  किया  उस

 घटना  की  मैं  चर्चा  करता  हूं  बी०  एस०  एफ०  के  नौजवान  से  वहां  एक  एस०  पी०  जो  तंनात
 उनसे  माली-गलौज  की  नौबत  आ  गई  ।  कारण  यह  कि  एस०  पी०  उससे  मदद  लेना  चाहते
 कांग्रेस  के  पक्ष  में  वोट  डलवाने  के  लेकिन  उसने  उसका  विरोध  एस०  पी०  ने  उससे

 कहा  कि  यह  अनुशासन  है  तो  बड़े-बड़े  शब्दों  में  उसने  कहा  कि  एस०  पी०  आपके  अनुशासन
 को  मैं  मानू  तो  यह  देश  आज  ही  पाकिस्तान  को  देना  पड़ेगा  ।  यदि  ऐसे  लोगों  को  लोकतंत्र  की  रक्षा
 के  लिए  जायेगा  तो  लोकततंत्र  की  रक्षा  नहीं  होगी  ।  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  बांका  जैसी  घटना
 की  पुनराबृत्ति  न  हो  ।  बालिग  मताधिकार के  द्वारा  ही  इस  देश  में  लोकतंत्र  फलेगा  लोकतंत्र
 को  सफल  बनाने  के  लिए  इस  देश  में  बांका  जैसी  घटना  की  पुनरावत्ति  न  सरकार  को  इसका
 प्रयास  भवदय  करना  चाहिए  ।

 श्रो०  लिला  कूमारो  शक्तावत  :  सभापति  राष्ट्रपति  महोदय  ने  जो
 अभिभाषण  सदन  के  सम्मुख  दिया  उस  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  का  समर्थन  करने  के  लिए  मैं  खड़ी

 हुई  हूं  ।

 निःसंदेह  पिछले  दो  वर्षों  से हम  आंतरिक  और  वाह्य  समस्याओं  से  घिरे  हुए  हमारे
 सामने  कई  जलती  हुई  आंतरिक  समस्यायें  हैं  जैसे  असम  और  मिजोरम  की  समस्यायें  ।

 हमारी  सरकार  खास  तोर  से  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  बिना  दलगत  राजनीति  को  सोचे
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 दलगत  राजनीति  से  ऊपर  उठते  हुए  इन  समस्याओं  का  समाधान  किया  है  यही  कारण  है  कि

 मिजोरम  में  जहां  दो  दशकों  से  बन्दूर्क  आग  उगलती  थीं  वहां  पर  आज  शांति  से  चुनाव  हो  सके  इसी

 तरह  से  जो  पंजाब  की  समस्या  है  उसके  समाधान  के  लिए  सन्त  लोंगोवाल  और  श्री  राजीव  दो  शांति

 दूत  सामने  आए  और  उन्होंने  इस  समस्या  का  समाधान  करने  का  प्रयास  किया  ।  परन्तु  कई  ऐसे
 वादी  हैं  जिन्हें  बाहरी  शह  मिल  रही  है  और  इसी  वजह  से  उन्होंने  धामिक  स्थानों  को  अपवितन्र  करना

 शुरू  कर  दिया  बरनाला  जी  ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  सराहनीय  कार्य  किया  उन्होंने  एक
 दलीय  सम्मेलन  बुलाया  तथा  साथ  ही  जनता  का  विद्वास  भी  प्रप्त  किया  ।  उससे  यह  साबित  हो
 गया  है  कि  पंजाब  के  पंजाब  के  लोग  शांतिप्रिय  वे  नहीं  चाहते  कि  वहां  पर  किसी  प्रकार  की

 कोई  गड़बड़ी  हो  ।  अभी  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  जो सिख  कामनवेल्थ  का  प्रस्ताव  रखा  गया  था  उसको

 भी  वहां  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।  इसके  लिए  मैं  उन  राज्यों  को  धन्यवाद  देना  चाहगी  कि  इस

 समस्या  के  समाधान  के  लिए  उन्होंने  भी  कुछ  कदम

 इसी  तरह  से  आज  हमारी  जो  सीमायें  हैं  वहां  पर  स्थिति  बड़ी  खतरनाक  सीमाओं  पर

 युद्ध  के  बादल  मंडरा  रहे  पाकिस्तान  का  रवेया  किसी  से  छिपा  नहीं  है  परन्तु  इस  समस्या  के

 समाधान  के  लिए  जो  द्विपक्षीय  वार्ता  हुई  उसके  लिए  हमारी  सरकार  बधाई  की  पातन्न  परन्तु

 जिस  प्रकार  से  जनरल  जिया  क्रिकेट  राजनीति  के  आधार  पर  चाल  चलना  चाहते  हैं  उससे  हमें

 धान  रहने  की  आवश्यकता  आज  वाशिगटन  पोस्ट  के  हवाले  से  हम  कह  सकते  हैं  कि  पाकिस्तान

 परमाणु  बम  बनाने  में  सफल  हों  गया  है  और  साथ  ही  वह  अमरीका  से  एवाकस  विमान  भी  ले

 रहा  है  |

 इसीलिए  हमें  इस  ओर  सावधान  रहने  की  जरूरत  इसी  प्रकार  जब  अरुणाचल

 प्रदेश  को  राज्य  का  दर्जा  तो  चाइना  ने  अपने  तेवर  बदले  उन्होंने  अन्तरराष्ट्रीय  कट-नीति

 की  अवहेलना  करते  हुए  इस  बारे  में  विरोध  प्रकट  किया  उसकी  हम  लोग  भत्सेना  करते  हैं  ।

 अरुणाचल  ऐतिहासिक  दृष्टि  आर्थिक  दृष्टि  से  और  सामाजिक  दृष्टि  से  हमारा  क्षेत्र

 है  और  कहीं  ऐसा  न  हो  कि  चीन  1962  के  इतिहास  को  फिर  से  दोहरा  इसके  लिए

 हमें  सावधानी  की  आवश्यकता  है  ।  यह  सावधानी  तभी  रह  सकती  जब  सैन््य-शक्ति  में  हम  निपुण

 हों  ।  अभी  हाल  ही  में  हमने  जिस  प्रकार  बार्डर  पर  बार-एक्सरसाइज  की  उससे  यह  सिद्ध  हो  गया

 है  कि  हम  किसी  भी  तरह  से  संन््य-शक्ति  में  किसी  से  कम  नहीं  हैं  ।

 आज  भारत  का  आम  नागरिक  यह  चाहता  है  कि  सरकार  सफलतापूर्वक  काम  करे  और  इसके

 अच्छे  परिणाम  आम  जनता  ने  महसूस  किए  इसके  जो  लगने  वाले  फल  उनको  आम  जनता  ने

 कालाघन  हमारे  प्रान्त  के सामाजिक  ढांचे  का  कंन्सर  इस  कंन्सर  को  दूर  करने  के  लिए

 जिस  प्रकार  से  हमारी  सरकार  ने  ओद्योगिक  धरानों  व्यापारियों  पर  और

 शाही  पर  दाथिक  छापे  डले  उत्तो  आम  जनता  ने  महसूस  किया  है  कि
 इस  सरकार

 में  ईमानदारी  से  काम  करने  की  क्षमता  इसी  प्रकार  से  राष्ट्रीय  योजनाओं  का  पैसा  ठीक  से
 सर्च

 हो  रहा  है  या  नहीं  हो  रहा  इसकी  जांच-पड़ताल  करने  के  लिए  हमारे  प्रधान  मत्री  जी  स्वयं  गांवों

 में  गए  हैं  ओर  वहां  के विकास  को  देखा  अभी  हमारे  विपक्ष  के  माननीय  रेड्डी
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 निर्मेला  कुमारी

 कह  रहे  थे  कि  वे  अपनी  एक  तरह  से  राजनीतिक  छवि  बनाने  के  लिए  ऐसा  कर  रहे  मैं  उनसे

 कहना  चाहूंगी  कि  क्या  आम  जनता  की  समस्याओं  को  समभकना  और  क्षाम  जनता  के  साथ  सहयोग
 करना  छवि  बनाने  की  बात  यदि  वे  ऐसा  सोच  रहे  तो  व ेगलत  सोच  रहे  हमारे  देश  की
 जनसंख्या  75  करोड़  है  और  उनकी  विभिन्न  समस्यायें  हैं  और  उन  समस्याओं  की  नब्ज  तक  हमारे
 देश  के  प्रधान  मंत्री  पहुंचे  इसके  हम  उनको  बधाई  देना  आशिक  क्षेत्र  में  और

 तकनीकी  क्षेत्र  में  हमने  जो  सफलतायें  प्राप्त  की  उनका  आंकलन  किसी  से  छिपा  हुआ  नहीं  आज

 हम  अणुशक्ति  में  भी  आत्म  निर्मर  हो  गए  इस  प्रगति  को  देखकर  दूसरे  राष्ट्र  ईष्या  की  भावना

 रखने  लगे  हैं  हमने  एक  अणुशक्ति  के  ज्ञान  के  आधार  पर  नरोरा  तथा  तारापुर  में

 सफलतापूर्वक  परीक्षण  किए  वे  परीक्षण  भी  किसी  से  छिपे  हुए  नहीं  हैं  ।  इस  शताब्दी  के  अंत  तक

 हम  10  हजार  मेगावाट  बिजली  अणुशक्ति  से  बनाने  अणुशक्ति  को  प्रयोग  करने  का  हमने

 यह  एक  सही  रास्ता  चुना  फिर  भी  मैं  कहना  चाहूंगी  कि  हमें  बिजली  के  मामले  में  और  आगे

 बढ़ने  की  जरूरत  हमारे  अभी  सौर  पतन  ऊर्जा  गौर  विद्युत  ऊर्जा  के  प्रयोग  हुए  इस
 ओर  भी  हमको  और  अधिक  आगे  बढ़ने  की  जरूरत  यह  संभव  है  कि  हमें  ज्वाइंट  सेक्टर  में

 बिजली  बनाने  के  प्रयोग  करने  ताकि  ४स  समस्या  का  हम  समाधा  कर

 हमारे  देश  की  गरीबी  और  बेरोजगारी  सबसे  बड़ी  दुखती  रग  इस  समस्या  को  दूर  करने
 के  लिए  हमारी  इस  दो  साल  पुरानी  ने  छूने  की  कोशिश  की  गरीबी  दूर
 करने  के  लिए  नया  बीस  सूत्री  एन०  आर०  ई०  पी०  का  आर०  डी०  पी०

 का  कार्यक्रम  इन  कार्यक्रमों  ने  हमारे  देश  के  गांवों  का  नक्शा  ही  पलट  दिया  फिर  भी  हमारे
 देश  की  36  प्रतिशत  जनसंख्या  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  जीवन  व्यतीत  करती  मैं  यह  निवेदन
 करना  च।हुूंगी  कि  इसको  सुधारने  के  लिएगांवों  में  सिंचाई  के  साधन  सुलभ  कराने  की  बहुत  ही
 आवश्यकता  है  ।  अभी  हम  25  प्रतिशत  क्षेत्र  में  सिंचाई  करते  लेकिन  इस  शताब्दी  के  अन्त
 यदि  हमारी  सरकार  की  योजनायें  पूरी  हो  तो  40  प्रतिशत  क्षत्र  में  सिचाई  पूरी  कर

 इसके  लिए  भी  बजट  में  और  अधिक  धनराशि  का  प्रावधान  करने  की  आवश्यकता  इस  बारे  में
 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगी  कि  राजस्थान  जैसा  प्रान्त  आज  भी  सिंचाई  के  अभाव  में  निरन्तर  अकाल
 से  जूक  रहा  राजस्थान  की  इंदिरा  गांधी  कंनाल  जो  कि  राजस्थान  की  भगीरथी  उस  योजना
 के  लिए  जो  भी  धनराशि  दी  जाती  वह  ऊंट  के  मु  ह  में  जीरे  के समान  मैं  यह  निवेदन  करना

 चाहूंगी  सरकार  से  कि  इस  राशि  को  बढ़ाया  जाए  और  इस  योजना  को  राष्ट्रीय  योजना  के  रूप  में
 स्वीकार  किया  इसी  द्रकार  से  व्यास  नदियों  का  पानी  किसी  एक  प्रान्त  विशेष  की

 हर  नहीं  है  एक  प्रान्त  में  पानी  बह  कर  बहुत  सी  जमीन  को  अनउपजाऊ  बना  दे  और  राजस्थान  का
 बच्चा  एक-एक  ब ूद  पानी  के  लिए  तरसता  यह  नहीं  इसलिए  मैं  सरकार  से  निवेदन
 करना  च।हुंगी  कि  व्यास  का  पानी  राजस्थान  के  निद्िचत  तौर  पर  मिलना

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगी  कि  राजनीतिक  स्वतन्त्रता  का  भवन  आध्थिक  आत्मनिर्भरता  पर
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 8  1908  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  पर  धम्पवाद  प्रस्ताव

 खड़ा  उसकी  नींव  पर  खड़ा  हुआ  हम  ने  इस  ओर  काफी  प्रयत्न  किये  हैं  परन्तु  हमारा

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  का  संतुलन  पूरी  तरह  से  ठीक  नहीं  हो  पाया  कारण  यह  है  कि  हमने  जो
 पैसा  विदेशी  संस्थाओं  से  लिया  अन्तर्राष्ट्रीय  संस्थाओं  से  लिया  हमारे  निर्यात  का  20  प्रतिशत

 पैसा  तो  उसी  को  चुकाने  में  चला  जाता  इस  वजह  से  इस  चीज  में  थोड़ा  असंतुलन  रहा  है  परन्तु
 मैं  सोचती  हूं  कि  यदि  हमारा  निर्यात  बंढ़ेंगा  और  निर्यात  बढ़ा  भी  तो  इस  उदंश्य  को  हम  प्राप्त

 कर  सकेंगे  ।  इसी  तरह  से  हमारे  सावंजनिक  क्षेत्र  के  जो  उद्योग  उन्होंने  स».लतापूर्वक  काम  नहीं
 किया  है|  इसके  लिए  प्रधान  मंत्री  जी  ने  काफी  प्रयत्न  किया  मैं  सोचती  हूं  कि  जो  सार्वजनिक

 क्षेत्र  घाटे  में  चल  रहे  उनमें  और  साधार  आने  की  जरूरत  मैं  यह  भी  कहना  चाहूँगी  कि  जो
 निजी  क्षेत्र  के  उद्योग  उनकी  जो  रुग्ण  इकाहयां  उनको  सरकार  अपने  हाथ  में  ले  लेती  है  और

 उनके  पुनर्वास  का  प्रबन्ध  करती  है  लेकित  मैं  ऐसा  समभती  हूं  कि  कई  लोग  ऐसे  कई  प्रबन्धक

 ऐसे  जो उन  इकाइयों  को  जबर्देस्ती  रुण्ण  करते  हैं  और  उन  को  सरकार  को  अपने  हाथ  में  नहीं
 लेना

 इसी  प्रकार  से  आज  अर्वेनाइजेहन  का  ट्रेंड  बहुत  अधिक  बढ़  रहा  है  |  गांव  के  लोग  नगरों  में

 आना  चाहते  हैं  क्योंकि  नगरों  में  बहुत  अधिक  सुविधाएं  मैं  सरकार  को  यह  सुझाव  देना  चाहूंगी
 कि  गांवों  में  अधिक  से  अधिक  सुविधाएं  बढ़ाई  जानी  चाहिए  ।  उदाहरण  के  लिए  और  आप  नवोदय

 सकल  खोलें  तो  उनको  गांवों  में  खोलना  चाहिए  और  आप  टेलीवीजन  की  सुविधाएं  तो उनको

 गांवों  में  देवा  चाहिए  और  अगर  उद्योग  धंघे  स्थापित  करते  तो  गांवों  में  स्थापित  किये  जाएं  ।

 तभी  यह  भर्वेनाइजेशन  का  ट्रेंड  रुक  सकेगा  ।  आप  शिक्षा  के  ऊपर  इतना  अधिक  व्यय  कर  रहे

 अभी  हमारे  एक  साथी  जब  वोल  रहे  थे  तो  नवोदय  विद्यालय  की  आलोचना  कर  रहे  मैं  तो  यह

 कहूंगी  कि  नवोदय  विद्यालय  एक  तरह  से  हमारी  राष्ट्रीय  एकता  के  प्रतीक  उसमें  जो

 थ्रीलेंगुएज  फाम्  ला  वह  देश  की  राष्ट्रीय  एकता  की  ओर  ले  जाने  बाला  है  और  इसी  प्रकार  से

 आपरेशन  ब्लैक  बोर्ड  जो  आपने  किया  उससे  बहुत  अधिक  आशछाएं  जगी  इन्दिरा  ओपन

 यूनिवर्सिटी  जो  उसमें  गरीब  लोगों  को  पढ़ने  की  सुविधाएं  दी  मेरा  एक  सुझाव  यह

 है  कि  शिक्षा  जोब-मा  रियेन्टेड  होनी
 ।

 महिलाओं  के  बारे  में  मैं  थोड़ा  सा  निवेदन  करना  महिलाओं  के  लिए  जो  कानून

 आज  इस  देश  की  सरकार  ने  बनाए  वेसे  कानून  इससे  पहले  कभी  नहीं  बने  ।.  इनसे  उनको

 संरक्षण  मिला  है  परन्तु  इस  पुरुष  प्रधान  समाज  में  आज  भी  स्त्रियों  की  स्थिति  काफी  शोचनीय

 यह  कानून  बनने  से  नहीं  मिलेगी  ।  इसके  लिए  दृष्टिकोण  को  बदलने  को  जरूरत  है  ।  कानून  बन  गया

 लिए  समान  वेतन  नहीं  दिया  जाता  है  ।  कानून  बन  गया  है  कि  एक  स्त्री  के

 जिन्दा  रहते  हुए  पुरुष  दूसरा  विवाह  नहीं  कर  सकता  परन्तु  आज  भी  कई  स्त्रियों  को  इस  जुल्म  का

 सामना  करना  पड़  रहा  कई  कन्याओं  को  जला  दिया  जाता  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि

 सरकार  जब  तक  पारिवारिक  न्यायालय  नहीं  तब  तक  कानून  का  कोई  अर्थ  नहीं  होगा  ।
 इस  प्रकार  के  न्यायालय  हर  राज्य  में  बनने  चाहिए  और  राज्य  का  न्यायालय  जिले  में  जा  कर  कोर्ट

 लगाए  महिलाओं  को  कानूनी  संरक्षण  मिलना  चाहिए  और  फ्री  लीगल  एडवाइस  मिलनी

 तभी  हम  महिलाओं  को  अ  गे  बढ़ा  सकते  इस  देश  की  जो  50  प्रतिशत  जनसंख्या  बह  इस

 प्रकार  की  परेशानी  से  दु:खी  है  और  इस  ओर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।
 We  0

 है  मगर  समान  काम  के
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 रजिस्ट्रीकरण  विधेयक  27  1987

 निर्मला  कुमारी

 अन्त  में  मैं  यह  कह  कर  अपनी  बात  समाप्त  करूंगी  कि  हमारी  सरकार  ने  यह  दिखा  दिया

 है  कि  वह  ईमानदारी  और  कुशलता  से  काम  करने  की  क्षमता  रखती  है  ।

 हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  के  तीन  सूत्र  दक्षता  और  ये  तीनों  सूत्र
 निदिच्त  तौर  पर  हमारे  विकाशील  राष्ट्र  को  21  वीं  शताब्दी  में  विकसित  राष्ट्र  में  परिवर्तित  कर

 देंगे  । यह  तभी  होगा  जबकि  उनके  हाथों  के  साथ  हमारे  राष्ट्र  की  75  करोड़  जनसंख्या  के  हाथ  भी
 मिलें  |  हम  सब  लोग  जो  कि  विरोधी  गुट  के  भी  वे  भी  अच्छे  कामों  की  सराहना  करना  सीखें

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करती

 ]

 समापति  सहोदय  :  राष्ट्रपति  अभिभाषण  पर  आगे  चर्चा  सोमवार  को  जारी  रहेगी  ।

 अब  हम  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  काय॑  लेंगे  ।

 3.30  भ०  १०

 विदशियों  विधयक  विधेयकਂ  ,

 9  में  संझोधन )

 ]

 संयद  शाहब॒ुद्दीन  :  मैं  विदेशियों  विषयक  अधिनियम  1946  में  और  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रष्न  यह  है  :

 विदेशियों  विषयक  1946  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 संयद  शाहबुद्दीन  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 रजिस्ट्रीकरण  विधेयक

 2  में

 ओर  रामाथय  प्रसाद  लिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  रजिस्ट्रीकरण

 1908  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 *  दिनांक  27-2-87  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खंड  2
 में  प्रकाशित  ।
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 8  1908  चलचित्र  फिल्म  विधेयक
 ाीाअथथ:थण:  क्कॉअपअा-ा  नी  भ

 जिनुबाब |
 सभापति  महोदय  :  प्रदन  यह  है

 रजिस्ट्रीकरण  1908  में  और  संशोधम  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्थोक्तत  हुआ  |

 ।
 भरी  रासाश्रय  प्रसाद  सिंह  :  मैं  विधेयक  प्र:स्थापित  करता  हूं  ।

 भारतीय  दंड  संहिता  विधेयक *
 धारा  309  क  का

 |

 भी  बो०  शोभनाद्रीदवर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय  दंड  संहिता  में
 और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रइन  यह

 भारतीय  दण्ड  संहिता  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुप्ा  ।

 क्री  शोभनाद्रीववर  राव  :  मैं  प्र:स्थापितकरता

 चलचित्र  फिल्म  विधेयक*

 ]

 श्री  के  ०  राममृर्ति  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  घलचित्र  फिल्मों  के  विक्रय  तथा

 वितरण  के  विनियमन  के  लिये  एक  फिल्म  बोर्ड  के  गठन  और  तस्सम्बन्धित  मामलों  के  लिए  उपबंध

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रषन  यह  है  :

 चलचित्र  फिल्मों  के  विक्रय  तथा  वितरण  के  विनियमन  के  लिए  एक  फिल्म  बोर्ड  के  गठन
 ओर  तत्संबन्धित  मामलों  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने
 की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  ।

 झो  के०  राममूर्ति  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 +  दिनांक  27-2-87  के  भारत  असाधारण  राजपत्र  भाग  2,  खंड  2,  में  प्रकादित  ।
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 KK

 नागरिक  कल्याण  विधेयकਂ

 ]
 शो  लीो०  एस०  बसवराज्  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  समस्त  नागरिकों  को  मकान

 सस्ती  दर  पर  आवद्यक  वस्तुएं  तथा  प्रत्येक  परिवार  के  कम  से  कम  एक  सदस्य  को  रोजगार  देने  के
 हि

 लिये  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रइन  यह

 समस्त  नागरिकों  को  सस्ती  दर  पर  आवदयक  वस्तुएं  तथा  प्रत्येक  परिवार  के
 कम  से  कम  एक  सदस्य  को  रोजगार  देने  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 क्री  जो०  एस०  बसवराज्  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 भारतोय  दंड  संहिता  विधेयक*

 प्रध्याय  का

 |

 श्री  के०  राममृति  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय  दंड  संहिता  में  और
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर;स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रइन  यह  है  :

 भारतीय  दण्ड  संहिता  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 भरी  के०  राममूर्ति  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.35  भ०  प०

 भारतोय  बाढ़-नियंत्रण  प्राधिकरण  विधेयक

 सभापति  सहोदय  :  अब  हम  डा०  चन्द्र  शेखर  वर्मा  द्वारा  21  1986  को  पेश  किए
 गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  करेंगे  अर्थात्  :--

 +-  © दिनांक 27-2-87 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-2, खंड 2 में  प्रकाशित
 $  दिनांक

 27-2-87 के भारत के असाधारण खंड 2 में प्रकाशित ।
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 कि  बाढ़ों  को  नियंत्रण  में  रखने  के लिए  भारतीय  बाढ़  नियंत्रण  प्राधिकरण  स्थापित  करने  .

 तथा  उससे  संबंधित  विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया

 श्री  गिरधारी  लाल  ब्यास  बोलना  शुरू

 थी  गिरधारी  लाल  व्यास  माननीय  सभापति  महोदय  फ्लड  कंट्रोल  अथारिट
 आफ  इंडिया  बिल  1986  जो  श्री  वर्मा  जी  ने  प्रस्तुत  किया  उनका  मैं  समर्थन  करता  यह
 बिल  इस  भावन से  प्रस्तुत  किया  गया  है  कि  हिन्दुस्तान  में  जो  बाढ़  आती  उससे  हमें  बहुत  बड़ा

 नुक्सान  होता  करीब  2000  करोड़  रुपए  सालाना  का  इससे  नुक्सान  होता  आपको  यह
 कारी  होगी  कि  मिस्टर  राव  जो  हमारे  यहां  इरीगेशन  मिनिस्टर  उन्होंने  इस  देश  की  नदियों  को
 मिलाकर  के  उसके  सरप्लस  वाटर  को  स्केयरसिटी  एरियाज  में  पहुंचाने  की  एक  बहुत  बड़ी  योजना

 बनाई  थी  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  जितने  भी  ड्राई  एरियाज  जहां  पर  पानी  नहीं  पहुंच  पाया  वहां
 पर  इस  योजना  से  सरप्लस  वाटर  पहुंचाया  जा  सकेगा  और  इससे  हिन्दुस्तान  में  प्रोडक्शन  बढ़ाया  जा

 सकेगा  ।  इससे  हम  हिन्दुस्तान  के  लोगों  को  भी  खिला  सकेंगे  और  दूसरे  मुल्कों  की  जहां  पर  मूल

 सहायता  कर  सकेंगे  ।  इतनी  साहसिक  स्कीम  उन्होंने  तैयार  की  अगर  उस  स्कीम  को  इ प्लीमेंट  ,

 किया  जाता  तो  निश्चित  तरीके  से  हिन्दुस्तान  में  जो बाद  की  वजह  से  नुक्सान  हो  रहा

 नुक्सान  से  बचा  जा  सकता

 हमारा  अनुभव  है  कि  जितनी  योजनाएं  हम  लेते  उनको  हम  समय  पर  पुरा  नहीं  कर  पाते  ।

 चाहे  भारत  सरकार  की  योजना  हो  या  राज्य  सरकार  कोई  भी  समय  पर  पूरी  नहीं
 जैसे  उदाहरण  के  लिए  राजस्थान  कंनाल  जिसका  नाम  इन्दिरा  गांधी  कनाल  यह  250  करोड़  रु०

 की  योजना  थी  और  load  वर्ष  में  पुरी  होनी  लेकिन  आज  1000  करोड़  रुपए  खर्च  होने
 के  बाद  भी  यह  पूरी  नहीं  हुई  है  और  अभी  हमारा  अनुमान  है  कि  इस  पर  1000  करोड़  रुपए
 और  खर्च  यह  जो  डिले  करने  की  टेक्टिक्स  डिपार्टमेंट  की  है  कि  समय  बढ़ाया
 जिससे  खर्चा  बढ़े  प्राइस  एक्सकलेशन  होता  जाए  और  इंजीनियस॑  का  ज्यादा  से  ज्यादा  माल

 बनता  इसकी  वजह  से  ये  डिले  टेक्टिक्स  विभाग  के  अधिकारियों  ने  अपना  रखी  इसकी

 बजह  से  देष  का  नुक्सान  हुआ  है  ।  इसीलिए  सिफे  अथारिटो  बन  जाने  भात्र  से  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं
 जैसे  मैं  कल  भी  कह  रहा  काटन  काफी  टी  बोर्ड  आदि  बने  हुए  हैं  और  उनमें

 बड़े-बड़े  अधिकारियों  को  बेठा  दिया  जाता  लाखों-करोड़ों  रुपए  खर्च  होते  बोर्ड  उस  चीज  के

 विकास  के  लिए  बनाया  जाता  दी  आदि  के  विकास  के  लिए  बनाया  जाता  है  ताकि
 प्रोडक्शम  लेकिन  प्रोडक्शन  किसी  प्रकार  का  नहीं  बढ़ता  और  अधिकारियों  की  लंबी-चौड़ी  फौज

 नियुक्त  हो  जाती  है  ।  आज  हिन्दुस्तान  के  बजट  में  जितना  खर्चा  होता  आप  देख  चाहें
 स्टेट  का  बजट  हो  60  परसेंट  से  ऊपर  इन  सरकारी  अधिकारिधयों  पर  ख  होता  है  और  इसीलिए
 देश  का  डेवलपमेंट  पिछड़ता  जा  रहा  इसलिए  इस  बात  को  खासतौर  पर  ध्यान  में  रखा  जाए  कि

 कितना  परसंट  एडमिनिस्ट्रंशन  पर  खर्च  हो  ओर  कितना  डेवलपमेंट  पर  खब  जिस  मकसद  से

 ड्
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 पिरघारी  लाल

 बोर्ड  कायम  किया  जा  रहा  अथॉरिटी  कायम  की  जा  रही  उस  परपज  को  सर्व  करने  के  लिए
 कितना  पैसा  ख्ं  किया  जाए  ।  इस  बात  पर  कहीं  भी  ध्यान  नहीं  रखा  इसी  वजह  से  जितने

 बोर्ड  या  कमीशन  नियुक्त  होते  उनके  द्वारा  कोई  विकास  का  काम  नहीं

 हालाकि  सरकार  की  मंणा  सरकार  चाहती  है  कि  ज्यादा  डेवलपमेंट  का  काम  ज्यादा  से  ज्यादा

 विकास  हो  और  सरकार  की  नीतियों  की  वजह  से  पिछले  वर्षो  जब  से  देश  आजाद  हुआ  काफी

 तरबकी  हुई  हम  आगे  बढ़े  मगर  जितना  बढ़ना  चाहिए  उतना  हम  आगे  नहीं  बढ़
 अगर  हम  फाहनेशल  डिसीप्लेन  एडमिनिस्ट्रंटिव  डिसीप्लेन  रखते  तो  और  आगे  बढ़  सकके  थे  ।

 अम्य  देशों  में  चीत  का  उदाहरण  हमारे  सामने  वहां  पर  जिस  नदी  से  बाढ़  आती

 उस  सबसे  बड़ी  नदी  की  बाढ़  पर  उन्होंने  कंट्रोल  कर  लिया  है  ।  जो  हर  साल  हजारों  मील  चीन  की

 भूमि  को  बरबाद  करती  उसको  कंट्रोल  कर  लिया  |  कौन  सी  आपत्ति  ज्यादा  आ  रही  है  जिसकी

 वजह  से  फ्लह  कंट्रोल  नहीं  हो  रहा  है  ।  उसका  पानी  जो  बेकार  ही  समुद्र  में  चला  जाता  उसका

 उपभोग  अगर  सूखी  धरती  पर  किया  जाता  तो  हिन्दुस्तान  में  पंदावार  को  बढ़ा  सकते  इस  प्रकार

 कौ  व्यवस्थाएं  आज  तक  नहीं  हो  पायीं  जिसकी  वजह  से  अथारिटी  का  जो  सुझाव  दिया  वह
 निश्चित  रूप  से  स्वागत  योग्य  है  ।  अथारिटी  बनाने  के  बाद  भी  किसी  प्रकार  के  कंट्रोल  की  व्यवस्था

 नहीं  हुई  तो  निदिच्रत  तरीके  से  यह  अथारिटी  बनाना  बेकार  हो  जायेगा  ।  आज  तक  आपने  बहुत
 सारे  कमीदन  और  अथारिटीज  बनाई  हैं  रावी  और  व्यास  आदि  के  संबंध  में  ।

 अगल-अगल  नदियों  के  ऊपर  आपने  बोड्ड  बना  रखे  उनके  डवलपमेंट  के  लिए  प्रोजेक्ट्रस॑  बना  रख

 अथ  तक  उस  संबंध  में  क्या  किया  गया  ये  सारी  बाते  निश्चित  तरीके  से  देखने  की  जरूरत

 अगर  इस  पानी  की  व्यवस्था  ठीक  तरीके  से  कर  देते  तो  जितना  डवलपमेंट  नेशनल

 एन०  पी  ०  और  पर-कंपिटा  वह  सारी  व्यवस्थाएਂ  नहीं  कर  पाए  हैं  ।  इसको  व्यवस्थित

 नड्ठीं  किया  है इसलिए  आज  हम  पिछड़े  हुए  देशों  में  गिने  जाते  हमारी  पर-कपिटा  इनकम  दुनिया
 में  सबसे  कम  है  ।  नीचे  से  पांचवें-छठ  नम्बर  पर  ऊपर  से  आना  तो  बहुत  मुश्किल  इतना  बड़ा

 मुल्क  जिसकी  70-75  करोड़  जनता  है  और  जिसके  पास  सब  नेचुरल  रिसोसेंज  प्रकृति  की  कृपा
 पानी  भोर  सब  तरह  की  जलवायु  के  बाद  भी  आज  हम  पिछड़े  हुए  जबकि  अन्य

 देव  तेजी  से  आगे  बढ़ते  जा  रहे  इसका  मूल  कारण  यही  है  कि  हम  इन  योजनाओं  फो  ठीक  तरह
 से  क्रियान्वित  नही  कर  था  रहे  हैं  जिसकी  बजहू  से  सारी  व्यवस्था  गड़बड़  हो  रही  है  ।

 मंत्री  महोदय  को  अगर  पूछेंगे  तो  जवाव  मिलेगा  कि  हमारे  पास  फाइनेशियल  कान्सद्रेट  पैसा

 नहीं  है  जिस  कारण  इन  व्यवस्थाओं  को  लागू  नहीं  कर  सकते  ।  पैसा  किस  तरीके  से  आता  है  और  किस

 तरीके  से  लगाया  जाता  है  तो  क्या  हिन्दुस्तान  ही  पैसा  लगा  रहा  क्या  अन्य  देशों  ने  प्राथमिकता

 के  आधार  उसमें  इन्वेस्ट  नहीं  किया  ।  क्या  यह  देश  इन  चीजों  को  कन्ट्रोल  करने  के  लिए  प्र।थमिकता

 के  आधार  पर  पेसा  नहीं  लगा  सकता  जिससे  पर-कंपिटा  बढ़ती  और  देश  की  आध्थिक  व्यवस्था

 मजबूत  होती  ।  इन  चीजों  के  लिए  दृढ़  धारणा  होनी  चाहिए  तभी  इन  व्यवस्थाओं  को  कर  सकते

 यह  ब्यवस्था  तो  सरकार  होगी  तव  भी  चलेगी  और  सरकार  नहीं  होगी  तव  भी  चलतौ  रहेगी  ।
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 फतहऋच््ू्ू़़््॒॒ऑ

 एपिशियेंट  सरकार  का  मकसद  है  एपिशियेंटली  सारी  योजनाओं  को  क्रियान्वित  करने  की  व्यवस्था
 पिछले  दो  वर्षो  में  काफी  काम  हुआ  है  जबसे  हमारे  युव  प्राघान  मंत्री  जी  आए  तब  से  डबसमेंट

 बहुत  हुआ  है  जिसका  जिक्र  राष्ट्र  पति  जी  के  अभिभाषण  में  भी  किया  गया  जो  हमारी  स्पीड  होनी
 जिस  स्पीड  से  वढ़ना  जिस  स्पीड  से  बढ़  ने  की आवश्यकता  यहां  की  बेकारी

 ओऔर  वेरोजगारी  को  दूर  करने  के  जब  तक  उस  स्पीड  को  नहीं  पकड़ंगे  तब  तक  इन  व्यवस्थाओं
 को  नहीं  अपना  सकते  ।

 अभी  थोड़ी  देर  पहले  मंत्री  यहां  बोल  रहे  मैंने  उनका  बयान  सुना  कि  प्रजातांजिक  व्यवस्था

 है  हमारे  इसलिए  बह  मजबूती  नहीं  आ  सकती  जो  डिक्टेटोरियल  व्यवस्था  में  आ  सकती

 यह  बात  हम  भी  मानते  विरोधी  लोग  इसमें  रोड़ा  अटकाते  रहते  हर  चीज  में  खा/मियां  निकालते

 रहते  लेकिन  उनसे  डरने  की  कोई  जरू  रत  नहीं  अगर  हमारा  दिल  और  इरादे  मजबूत  हैं  तो

 हम  निदिचत-रूप  से  उन  योजनाओं  को  क्रियान्वित  कर  सकते  हैं  जिनको  हम  करना  चाहते
 इसलिए  हमारे  मित्र  चन्द्रशेखर  जी  जो  यह  बाढ़  नियन्त्रण  कानून  लाए  हैं  मैं  उसका  स्व।गत  करता

 इस  प्रकार  की  अथारिटी  निष्चित  रूप  से  कायम  होनी  चाहिए  ।

 हमारे  यहां  नमंदा  योजना  पर  काम  चल  रहा  इरीगेशन  मिनिस्टर  जी  यहां  बैठ  हैं  पता

 नहीं  कितने  वर्षो  में  वह  इसे  कार्यान्वित  जब  तक  यह  योजना  पूरी  पता  नहीं  तब  तक

 इसका  कितना  पानी  कहां  चला  जायेगा  ।  हमारे  जो  जालौर  आदि  सूखे  एरिया  हैं  उनको  इस
 योजना  से  पानी  मिल  सकता  है  |  गंगा-युमना  का  पानी  जो  राजस्थान  में  लाने  की  थोजना  है  यह
 योजना  अगर  क्रियान्वित  हो  जाती  तो  जयपुर  और  मभुन्भुनु  आदि  जिलो  को  पानी

 मिल  जाता  ।  लेकिन  भगवान  जाने  यह  योजनायें  कब  पूरी  होंगी  और  तब  तक  इनका  पानी  बहकर

 कहीं  का  कहीं  चला  इसी  तरह  से  इन्दिरा  गांधी  नहर  पर  छोटे-छोटे  धोरे  बनाने  का

 काम  11:1200  करोड़  की  यह  योजना  अगर  पूरी  हो  जाये  तो  इसके  पानी  को  हम  पूरी  तरह  से

 उपयोग  में  ला  सकते  हैं  ओर  इसके  पएनी  के  जरिये  ही  राजस्थान  के  जो  11  या  [2  जिले  जो  डेजर्ट

 कहलाते  हैं  उनको  पानी  मिल  जाये  ।  यह  वह  इलाके  हैं  जहां  भगवान  की  भी  कृपा  नहीं  बहां
 पर  बहुत  से  बच्चों  5-7  साल  की  उम्र  के  बच्चों  को  तो  मालूम  ही  नहीं  कि  वर्षा  किसे  कहते  बूंदें
 क्या  होती  क्योंकि  उन्होंने  बारिश  ही  नहीं  ।  ऐसे  इलाकों  में  अगर  हम  इन  योजना  को  पूरा
 करते  तो  वहां  के  एरिया  को  विकसित  करने  में  हमें  बहुत  लाभ  हो  सकता  था  और  हिन्दुस्तान  में

 खाद्यान्न  का  प्रोडक्शन  बढ़  सकता  हमारे  यहां  बहुत-सी  नदियों  का  पानी  आज  भी  बेकार  जा

 रहा  जैसे  काली  सिंध  पावेती  नदी  का  पानी  बेकार  जा  रहा  राजस्थान  में  कोटा  और

 झालावाड  में  बहुत-सी  नदियां  हैं  जिन  पर  बांध  बनाये  जा  सकते  हैं  और  वह  पूरे  एरिया  को  सिचित

 कर  सकती  और  पिछले  सालों  से  इन  नदियों  में  बाढ़  आने  से  जो  इन  इल  कों  में  नुकसा  हुआ
 बांध  बनाकर  उनको  रोका  जा  सकता  था  और  इनका  पानी  सिंचाई  के  लिए  उपयोग  में  आ  सकता

 सभापति  मैं  आपके  जरिये  मंत्रीजी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  आप  फ्लड

 कट्रोल  करने  के  साथ-साथ  इन  नदियों  पर  बनाने  की  योजना  को  भी  प्राथमिकता  के  आधार

 पर  पूरा  करना  चाहिए  जिससे  हिन्दुस्तान  की  सूखी  धरती  को  पानी  मिल  सके  और  हमारी  पैदाबार
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 ज्यादा  से  ज्यादा  बढ़  सके  ।  हिन्दुस्तान  की  गरीब  जनता  की  आध्थिक  व्यवस्थाओं  को  मजबूत  बनाने
 के  लिए  यह  व्यवस्थायें  करना  अ।वध्यक  इसलिए  यह  जो  बिल  लाया  गया  है  मैं  इसका  स्वागत
 करता  हूं  और  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इसका  समर्थन  करता

 ]

 सभापति  महोदय  :  इस  विधेयक  के  लिए  आबंटित  समय  पूरा  होने  वाला  फिर  भी

 चार  माननीय  सदस्य  बोलने  के  इच्छुक  हैं  ।  क्या  मंत्री  जी  और  विधेयक  के  प्रस्तावक  समय  बढ़ाये
 जाने  के  पक्ष  में  हैं  ?

 ह

 कुछ  साननोय  सवस्थ  :  जी

 सभापति  महोदव  :  क्या  आप  इसे  एक  घंटा  और  बढ़ाना  चाहते  हैं  ?

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  हां  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  सब  सहमत  हैं  ?

 कुछ  माननोय  सदस्य
 :  जी  हां  ।

 सभापति  सहौदय  :  समय  एक  घंटा  बढ़ाया  जाता  है  ।

 श्री  ए०  सी०  षण्मुख  ।

 कंश्पी  ए०  सी  षष्मुख  मैंडा०  चन्द्रशखर  वर्मा  द्वारा  सुमाये  गये

 उपाय  का  स्वागत  करता  हूं  ।  भारतीय  बाढ़  नियन्त्रण  प्राधिकरण  विधेयक  एक  सामयिक  उपाय  है
 विधशेषतौर  पर  जब  तमिलनाडू  हर  वर्ष  सूखे  एवं  बाढ़  के  कुचऊ  में  फंसा  रहता  इस  तरह  यह

 कानून  हमारे  देश  के  लिए  आवश्यक  है  ।

 दो  महीने  आन्ध्र  प्रदेश  बाढ़  से  प्रभावित  हुआ  था  तथा  1500  करोड़  रुपये  की  सम्पति

 का  भारी  नुकसान  हुआ  2000  गांवों  पर  बाढ़  का  प्रभाव  पड़ा  126  लोगों  को  जान  से

 हाथ  घोना  पड़ा  था  ।

 भोपाल  भी  बाढ़  से  प्रभावित  हुआ  20  जिले  बाढ़  से  प्रभावित  हुए  68  लोग  मारे  गये

 केरल  में  बाढ़  से  343  करोड़  रुपये  की  क्षति  हुई  असम  तथा  पंजाब  भी  बाढ़  से

 प्रभावित  हुए  अकेले  बिहार  में  ही  75,000  लोगों  पर  बाढ़  का  प्रभाव  पढ़ा

 मध्य  प्रदेश  में  1985  में  बाढ़  से  73  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई  केवल  1979  में  ही

 975  करोड़  रुश्ये  की  क्षति  हुई  तथा  1980  में  152  करोड़  रुपये  की  क्षति  हुई  थी  ।

 जैसाकि  कांग्रंस  पार्टी  के  मेरे  पूर्व  वक्ता  ने  भारत  में  एक  ओर  तो

 तमिलनाड़  तथा  अन्य  राज्यों  में  सूखा  पड़  रहा  है  तथा  दूसरी  ओर  पंजाब  तथा  अन्य  राज्यों  में  बाढ़

 *  मूलतः  तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 आ  रही  इस  स्थिति  का  बुनियादी  तौर  पर  उपाय  किया  जाना  भारत  केवल
 1983  में  ही  2,692  करोड़  रुपये  की  सम्पत्ति  क्षतिग्रस्त  हुई  थी  और  1984-85  में  1650  करोड़  रु०
 की  सम्पत्ति  तथा  फसलों  का  नुकसान  हुआ  था  ।  विगत  सरकारें  इस  चिरकालिक  समस्या  का  एक
 रथाई  समाधान  खोजने  में  असफल  रही  हम  केवल  राहत  अनुदान  तथा  खाने  के  पैकेज  जैसे  ही
 अस्थाई  उपाय  कर  रहे  परन्तु  यह  बुरी  परिस्थिति  है  कि  सूखे  तथा  बाढ़  के  बरे  परिणासों  से
 बचने  के  लिए  हमने  अभी  तक  कोई  स्थाई  उपाय  नहीं  किये  हैं  ।  हु

 कोई  भी  व्यक्ति  यह  सुनकर  धबरा  जायेगा  कि  पिंछले  3-4  सालों  में  भारत  में  बाढ़  के

 कारण  सम्पत्ति  तथा  फसलों  का  3,000  करोड़  से  4,000  करोड़  रुपये  तक  का  नुकसान  हुआ
 विशेषतौर  पर  बाढ़  के  कारण  खाद्याननों  तथा  फसलों  को  होने  वाली  क्षति  की  कमी  भी  पूर्ती

 नहीं  की  जा  सकती  ।

 कांग्रेस  के  उन्हीं  सदस्य  महोदय  जो  अभी  मेरे  से  पहले  बोल  रहे  गंगा-यमुना  नदियों

 का  उल्लेख  किया  है  और  हम  जानते  हैं  कि  वे  नदियां  बारहमासी  बहने  वाली  नदियां  हैं  तथा  उनका

 पानी  समुद्र  में  बेकार  उला  जाता  यदि  उस  पानी  का  उपयोग  सूखा  पीड़ित  क्षेत्रों  को  लाभान्वित

 करने  के  लिए  किया  जाये  तो  हम  केवल  एक  आवद्यक  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  के  अपव्यय  को  ही  नहीं

 रोक  सकते  अपितु  सूखा  पीड़ित  क्षेत्रों  की  भी  कर  सकते  मैं  माननीय  सदस्य

 के  इस  सुझाव  का  स्वागत  करता  हूँ  कि  गंगा  के  पानी  का  राजस्थान  की  ओर  मोड़  दिया  जाये  ।  इस

 सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  प्रधान  मन्त्री  तथा  सिंचाई  मन्त्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  गंगा  तथा  कावेरी

 को  जोड़ने  वाली  जो  काफी  समय  से  लंबित  उसे  पूरा  करने  के  लिए  कदम

 यदि  श्री  राजीव  गांधी  के  कार्यंकाल  को  भारतीय  इतिहास  में  स्वर्ण  अक्षरों  में  लिखना  है  यदि  भारत

 को  विए्व  में  प्रथम  स्थान  पर  रहना  है  और  यदि  हमें  दिन-रात  उन्नति  की  ओर  अग्रसर  होना  है  तो

 यह  केवल  गंगा-कावेरी  परियोजना  को  पूरा  करके  ही  किया  जा  सकता  मैं  माननीय  सिंचाई

 मन्त्री  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  इसे  कई  साल  में  पूरा  होने  पिछले

 जार  वर्षो  में  जीवन  तथा  सम्पत्ति  तथा  5,000  करोड़  रुपये  की  क्षति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  कह

 सकता  हूं  कि  इस  परियोजना  को  एक  दीधंकालीन  परियोजना  का  रूप  दे  दिया  जाना  कह

 लीजिए  की  एक  20  वर्षीय  परियोजना  तथा  उसी  के  अनुरूप  पूरा  कौजिये  |  इसी  तरह  200  करोड़  र०

 प्रति  वर्ष  निर्धारित  करके  इसे  15  वर्षों  में  नहीं  तो  20  वर्षों  में  पूरा  किया  जा  सकता  इससे  बाढ़

 तथा  सूखे  से  आने  वाली  विपदाओं  का  निवारण  होगा  जो  कई  राज्यों  में  तबाही  मचा  रही  है  ।  इससे

 कद्मीर  से  लेकर  कन्याकुमारी  तक  लोगों  को  लाभ  पहुंचेगा  ।

 सूखा  पीड़ित  क्षत्रों  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अध्ययन  दल  भेजने  में  होने  वाली  देरी  की  ओर

 मैं  माननीय  मनन््त्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  ने

 500  करोड़  रुपये  को  हानि  का  अनुमान  लगाया  केन्द्रीय  अध्ययन  दल  2-3  महीने  बाद  सर्वेक्षण

 करता  है  तथा  उसके  बाद  दावे  की  रकम  को  घटा  कर  केवल  100  करोड़  रुपये  कर  देता  है  ।

 नौकरशाही  द्वारा  की  जानी  वाली  इस  प्रकार  की  देरी  को  समाप्त  किया  जाना
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 ए०  सी०

 आस्ध्र  में  हाल  ही  की  बाढ़ों  में  राज्य  सरकार  ने  1680  करोड़  रुपये  मांगे  थे  परन्तु  केन्द्र  सरकार

 केवल  1180  करोड़  रुपये  देने  के  लिए  ही  सहमत  हुई  माननीय  मन्त्री  जान  सकते  हैं  कि

 500  करोड़  रुपये  के  घाटे  को  बहुत  आवद्यक  विकासात्मक  गतिविधियों  पर  होने  वाले  खचे  में  कमी

 करके  पूरा  करना  इसलिए  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  बाढ़  तथा  सूख  के  कारण  होने  हानि
 के  अनुमान  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  राज्य  सरकार  के  दावे  को  बिना  किसी  विवाद  के  मान  लेता

 तथा  बिना  देरी  किये  वित्तीय  सहायता  देनी  उसी  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  बाढ़

 पीड़ितों  की  सहायता  के  रूप  में  15  लाख  टन  खाद्यान्नों  की  मांग  की  थी  परन्तु  केन्द्र  सरकार  केवल

 10  लाख  टन  खाद्यान्न  देने  के  लिए  सहमत  हुई  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूँ  कि  बचे  हुये
 5  लाख  टन  खाद्यान्न  जी  ध्र  ही  राज्य  सरकार  के  पास  मेज  दे  ।

 बाढ़  के  विषय  में  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  को  अनियोजित  खर्च  माना  जाता  फिर  भी

 सूलषे  के  विषय  में  राज्य  के लिए  योजना  खज  में
 से  इसे  अग्रिम  धत  राशि  के  रूप  में  माना  जाता  है

 तथा  बाद  में  इसे  समायोजित  कर  लिया  जाता  दो  प्राकृतिक  विपदाओं  का  भलग-अलग  आधार

 क्यों  माना  जाये  ।  इस  दशा  को  रोका  जाना  चाहिए  ।  हसी  प्रकार  मैं  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं
 कि  बाढ़  तथा  सूखे  के  दौरान  राहत  कार्यों  के  लिए  कुल  योजना  ख  में  से  5%  या  3%  उदृष्टि
 करने  के  विकल्प  पर  विचार  क्योंकि  बाढ़  तथा  वास्तव  में  एक  पुरानी  बिमारी  बन  गई

 ये  प्रत्येक  बीस  साल  या  तीस  साल  बाद  नहीं  आने  राहत  राषि  हमेशा  सुरक्षित  रखनी

 चाहिए  ताकि  राज्य  सरकारें  इन  प्राकृतिक  आपदाओं  से  पीड़ित  लोगों  को  आधथिक  सहायता  पहुंचा
 सके  ।  केन्द्र  सरकार  भी  इसी  प्रकार  की  सहायता  प्रदान  कर  सकती  है  और  यहां  तक  कि  सहायता

 पहुंचाने  से  राज्य  सरकार  की  अगुवाई  कर  सकती  इस  परिस्थिति  में  मैं  माननीय  मन्त्री  को

 बताना  चाहता  हूं  कि  लोगों  के  दु:खों  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  भी  उतनी  ही  चिन्ता  होनी  चाहिए

 जितनी  चिन्ता  राज्य  सरकारों  को  है  ।

 तमिलनाड़ू  के  मुख्य  मम्त्री  डा०  एम०  जी०  रामचन्द्रन  ने  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  में

 अन्तर्राण्यीय  नदियों  के  राष्ट्रीयकरण  की  आवदयकता  के  बारे  में  कहा  तमिलनाड़  से  आने  वाले

 संसद  सदस्यों  ने  भी  प्रधान  मन्त्री  जी  से  यह  मांग  की  है  और  वे  सामान्यतया  अन्तर्राज्यीय  नदियों  के

 राष्ट्रीयकरण  की  आवदयकता  पर  सहमत  हो  गये  मैं  सरकार  से  एक  बार  फिर  अन्तर्राज्यीय

 नदियों  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  निवेदन  करता  हूं  ।

 जल  विवाद  लगभग  सभी  राज्यों  को  दुःखी  कर  रहे  हरियाणा  तथा  पंजाब  के  बीच

 विवाद  केरल  कनटिक  तथा  तमिलनाड़  के  बीच  विवाद  इन  विवादों  को  हल  करने  का

 तरीका  यही  है  कि  अन्तर्राज्यीय  नदियों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  दिया  इस  सम्बन्ध  मैं

 मन््त्री  महोदय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  केरल  पद्चम  की  ओर  बहने  वाली  नदियों  को  तमिलनाडु
 की  ओर  के लिए  कदम  उठायें  ताकि  पांच  दक्षिणी  जिलों  को  लाभ  मिल  सके  |  यह  मांग  हम
 काफी  समय  से  करते  आ  रहे  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मन्त्री  विवाद  में  अन्तर्गंस्त  दोनों  राज्यों

 को  बातचीत  के  लिए  आमंत्रित  करंगे  और  कोई  समाधान  लोजने  में  सहायता  करेंगे
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 कावेरी  जल-विवाद  भी  काफी  पुराना  जल-विवाद  मंत्री  जी  को  भी  इस  बात  की
 जानकारी  इस  विवाद  में  कर्नाटक  तथा  तमिलनाडु  दोनों  शामिल  राज्यों  क ेबीच  1924  में

 हुए  समभौते  के  प्रावधानों  के  अनुसार  50  वर्ष  बाद  समझौते  का  नवोनीकरण  किया  फिर
 कर्नाटक  सरकार  समभौते  के  नवीनीकरण  के  लिए  मना  कर  रही  यह  स्थिति  पिछले  13  वर्षों

 से  चली  आ  रही  है  तथा  दोनों  राज्यों  क ेबीच  अभी  तक  20  बार  बातचीत  हो  चुकी  है  और  एक
 बार  बीतबीत  मामनीय  मन्त्री  के  तत्वावधान  में  हुई  हल  अभी  तक  नजर  नहीं  आया  इसखिए
 हमने  एक  न््यायाधिकरण  की  स्थापना  पर  बल  दिया  इस'समसस््या  के  समाधान  के  लिए  शीह्म  ही
 एक  न्यायाधिकरण  को  नियुक्त  करने  की  हमारी  मांग  को  मैं  एक  बार  पुनः  दोहराता  एक
 न्यायाधिकरण  की  नियुक्ति  बहुत  आवश्यक  है  विशेषतौर  पर  जब  तमिलनाड्  के  तंजौर  जंसे  समृद्ध
 जिले  भी  सूखे  की  चपेट  में  आ  रहे  भीषण  सूख  से  बचने  के  लिए  लोगों  ने  तंजोर  जिले  से  भावना

 शुरू  कर  दिया

 महोदय  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  तमिलनाड़्  में  30%  से  35%  तक  कृषि  भूमि
 कावेरी  नदी  के  जल  पर  निर्र  परन्तु  अब  नदी  सूखी  पड़ी  है  तथा  रेत  ही  रेत  दिखाई  देता

 यह  भी  दुःख  की  बात  है  कि  कर्नाटक  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  की  अनुमति  लिए  बिना  ही  5  या

 6  बांध  बना  लिये  हैं  तथा  नदी  का  प्रवाह  रुक  गया

 4.00  स०  प०

 इस  मामले  में  1971  में  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  मुकदमा  चला  फिर  भी  डी०  एम
 के०  मृतपूर्व  मुख्य  मन््त्री  ककणानिधि  ने  केन्द्र  सरकार  के  कहने  पर  मुकदमे  को  वापस  ले  लिया  था  और

 इस  प्रकार  अपने  ही  लोगों  के  प्रति  उसने  सबसे  बड़ी  मूल  की  हमें  अभी  भी  आशा  है  कि
 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  ने  इस  मामले  में  बहुत  सहायता  की  इसलिए  मैं  मामनीय  मंत्री

 से  निवेदन  करता  हूं  कि  कावेरी  नदी  के  जल  से  सम्बन्धित  इस  विवाद  के  हल  हेतु  एक  न्यायाधिकरण

 की  नियुक्ति  करें  ।  महोदय  पिछले  4-5  वर्षों  से भागनसून  के  न  आने  से  तमिलनाडु  के  सभी  जिले  बुरी

 तरह  से  सूखा  ग्रस्त  हैं  |  विशेषतौर  पर  उत्तरी  आरकूट  जिला  सूखे  से  वुरी  तरह  ग्रस्त  यहांतक

 कि  पीने  का  पानी  भी  उपलब्ध  नहीं  कई  गांवों  को खाली  करना  पड़ेगा  क्योंकि  बहां  मूमिगत

 जल  भी  नहीं  फिर  तमिलनाड़ू  सरकार  युद्ध-स्तर  पर  राहत  उपाय  कर  रही  पानी  के

 लिए  गहरे  कुएं  खोदे  जा  रहे  कृषि  श्रमिकों  को  रोजगार  के  अवसर  भी  प्रदान  किये  जा  रहे

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  अतिषीघ्र  तमिलनाडू  में  एक  अध्ययन  दल  भेजे  तथा

 राहत  उपायों  के  लिए  अस्थाई  रूप  से  400  अथवा  500  करोड़  रुपमे  प्रदान  करे  ।

 अन्त  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  मद्रास  शहर  एक  बड़ा  शहर  यहां  तक  कि

 हायों  में  और  दस  दिन  के  लिए  भी  पानी  नहीं  इससे  भारी  संकया  में  लोग  शहर  छोड़

 पानी  के  लिए  गहरे  कुओं  की  खुदाई  हो  रही  शहर  में  वितरण  के  लिए  ट्रकों  में  पानी

 भरकर  लाया  जा  रहा  ऐसी  स्थिति  से  बचने  के  लिए  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  की  उपस्थिति  में

 तमिलनाड  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  की  सरकारें  कृष्ण  जल  परियोजना  के  लिए  सहमत  हो  भई बला  |
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 नहरों  के  निर्माण  के  लिए  दोनों  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  के  बीच  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  उपस्थिति
 में  धनराशियों  का  आदान  प्रदान  हुआ  जिन्होंने  परियोजना  को  शीष्र  पूरा  करने  के  लिए  सभी
 सम्भव  केन्द्रीय  सहायता  देने  का आएवासन  दिया  उनके  बेटे  श्री  राजीव  गांधी  के  नेतुत्व  में  वही
 सरकार  केन्द्र  में  सफ्तारुढ़  फिर  भी  इसके  पूरा  होने  में  सरकार  अड़चनें  डाल  रही  है  ।  नहरों  के
 निर्माण  के  लिए  वनों  की  कटाई  के  लिए  पर्यावरण  एवं  वन  मन््त्रालय  आपत्ति  कर  रहा  मेरा
 उनको  सुझाव  है  कि  नहर  के  दोनों  ओर  वे  पेड़  लगायें  ओर  इस  प्रकार  नहरों  के  निर्माण  के  लिए
 काटे  गये  पेड़ों  की  पूि  कर  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  वास्तव  में  वहां  कोई  वन  नहीं
 हैं  परन्तु  छोटी-छोटी  कांटेदार  भाड़ियां  इसलिए  उन्हें  साफ  करके  नहर  बनाने  में  कोई  आपत्ति

 नहीं  होनी  चाहे  कुछ  भी  हो  कृष्णा  जल  परियोजना  को  अबद्य  पूरा  किया  जाना
 केवल  यही  60  लाख  लोगों  को  पीने  का  पानी  प्रदान  करने  में  सहायता  कर  सकेगी  यह
 परियोजना  हो  तमिलनाडू  को  बचा  सकती  कृष्णा  जल  परियोजना  के  कार्यान्वयन  हेतु--सभी
 सम्भव  उपाय  करने  के  लिए  मैं  मन््त्री  जी  से  निवेदन  करता  इन  छाब्दों  के  मुझे  बोलने  का
 अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  हृतज्ञ  हूं  ।

 16.03  स०  प०

 एस०  बेंकट  रल्मम  पीठासोन  हुए  ।  )

 +झीसती  जयन्ती  पटनायक  :  सभापति  मैं  अपनी  भाषा  उड़िया  में  बोलना

 चाहतो  माननीय  सदस्य  डा०  चन्द्रशखर  वर्मा  ने  भारतीय  बाढ़  नियन्त्रण  प्राधिकरण  विधेयक

 प्रस्तुत  किया  इस  विधेयक  के  समथंन  में  मैं  कुछ  शब्द  कहना  चाहती  हूं  ।

 भारतवर्ष  एक  नदियों  का  देश  जबकि  गंगा  तथा  यमुना  ज॑से  प्रमुख  नदियाँ
 भारत  के  उत्तरी  भाग  में  बह  रही  कृष्णा  तथा  कावेरी  देश  के  दक्षिण  भाग  में  बह  रही
 हैं  तथा  शक्तिशाली  नदी  ब्रह्मपृत्र  देदा  के  पूर्वी  क्षत्र  में  बह  रही  है  जबकि  बारहों  महीने  बहने  वाली
 नमंदा  नदी  पदिचमी  भारत के  क्षत्रों  में  बह  रही  इन  नदियों  में  देश  के  जल  संसाधन  निहित
 हैं  ।  इस  कारण  से  भारत  के  लोग  देवी-देवताओं  की  पूजा  के  साथ-साथ  यमुनंचाਂ  कहते  हुये
 इन  नदियों  की  भी  पूजा  करते  यद्यपि  हन  नदियों  से  हमें  काफी  फायदे  मिलते  इन  नदियों  में
 आने  वाली  बाढ़  से  होने  वाली  भारी  हानि  को  भी  हम  सहन  करते  इसलिए  उड़िया  में  एक

 कहावत  है  जिसका  अर्थ  यह  है  कि  पाती  के  बिना  मानव  सम्यता  का  टिके  रहना  असम्भव  है  तथा

 साथ  ही  अधिक  पानी  कई  सम्यताओं  का  विनाश  करता  इसलिए  पानी  की  प्रत्येक
 बंद  का  प्रयोग  करना  बहुत  आवश्यक  है  जो  नष्ट  हो  रही  है  तथा  जिसके  कारण  बाढ़  आ  रही

 प्रभावी  बाढ़  नियन्त्रक  उपाय  करके  ऐसा  किया  जा  सकता  बाढ़  भारत  में  कोई  नई  बात  नहीं
 है  और  यह  भारी  राष्ट्रीय  विषदा  बन  गई  बाढ़  नियन्त्रण  प्राधिकरण  की  स्थापना  का  उद्द ध्य

 व्यापक एवं योजनाबद्ध ढंग से काम करना * मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी ः
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 यह  खेद  जनक  बात  है  कि  हमारी  सरकार  द्वारा  बाढ़  नियन्त्रण  क ेलिए  उठाए  गए  कई  कदमों
 के  बावजूद  भी  बाढ़  का  प्रकोप  प्रति  वर्ष  बढ़  रहा  है  ।  प्रमुख  नदी  बांधों  ज॑से  हीराकृण्ड  ओर  भाँखडा
 नंगल  का  निर्माण  करके  हम  बहुत  सीमा  तक  बाढ़  को  नियन्त्रित  करने  में  सफल  रहे  य
 योजनाओं  में  घनराशि  निर्धारित  की  गई  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  भारत  के  प्रथम  प्रधानमंत्री  के
 शब्दों  में  बाँध  मन्दिरों  की तरह  है  ।  कुछ  दीघे  कालोन  बाढ़  नियन्त्रण  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ।  वर्ष
 1985-86  के  अन्त  तक  130  लाख  हैक्टेयर  मूमि  में  बाढ़  नियन्त्रित  करने  के  लिए  उपाय  किए  गए  हैं
 इस  दर  से  हमारे  देश  के  सभी  भागों  में  बाढ़  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  कई  वर्ष  और  लगेंगे  ।
 लिए  हमें  बाढ़  को  एक  राष्ट्रीय  विषदा  समझना  चाहिए  और  कुछ  प्रभावशाली  कदम  उठाने
 यदि  आवश्यक  हो  तो  बाढ़  नियन्त्रण  उपायों  के  लिए  विष्व  बेंक  से  सहायता  भी  ली  जा  सकती

 महोदय  भारतीय  बाढ़  नियन्त्रण  प्राधिकरण  विधेयक  पर  चर्चा  करते  समय  हमें  बाढ़  आने  के
 कारणों  का  भी  पता  लगाना  चाहिए  ।  अतीत  में  बाढ़  आने  का  एकमात्र  कारण  अस्यधिक  वर्षा  थी
 जिससे  हजारों  एकड़  मूमि  जलमग्न  हो  जाती  तटबन्धों  में  दरारों  के  कारण  हजारों  मोंपड़ियां
 और  कच्चे  घर  ढह  जाते  थे  और  परिणामस्वरूप  मानव  जीवन  और  पशु  धन  की  अत्यधिक

 हानि  होती  थी  और  जनसंख्या  का  स्थानांतरण  होता  फिर  भी  प्रतिवर्ष  बाढ़  का  प्रकोप  होता  है
 जिससे  गम्भीर  गाद  की  समस्या  को  अब  नियन्त्रित  कर  लिया  गया  वनों  की  बड़  पैमाने  पर

 कटाई  बाढ़  आने  का  एक  और  मुरूुय  कारण  बन  गया  यह  एक  खेद  जनक  बात  है  कि  वृक्षों  के
 निरन्तर  कटाव  को  रोका  नहीं  जा  रहा  फिर  भी  राष्ट्रीय  स्तर  पर  वनों  की  रक्षा  के  लिए
 और  वृक्ष  लगाने  की  योजनाओं  का  उत्तरदायित्व  लेने  का  निर्णय  लेने  के  लिए  माननीय  प्रधानमंत्री
 का  धन्यवाद  करना  चाहिए  |  वन  सम्पत्ति  के  संरक्षण  के  लिए  विधायी  कार्य  किया  गया  है  और
 विभिन्न  राज्यों  में  केन्द्रीय  प्रायोजित  वृक्ष  लगाने  के  कार्यक्रमों  का  उत्तरदायित्व  लिया  परन्तु
 केन्द्रीय  सरकार  से  वन  रोपण  कायंत्रमों  के  लिए  धन  निर्धारित  करने  से  ही  हम  अपने  वनों  का  संरक्षण

 नहीं  कर  सकते  ।  पहले  हमें  राज्य  स्वयंसेवी  संस्थाओं  और  आम  जनता  के  सहयोग  से

 वृक्षों  क ेकटाव  को  रोकना  चाहिए  ।  फिर  भी  मुझे  खुशी  है  कि  हमारे  प्रधानमन्त्री  ने स्थिति  पर  चिता
 व्यक्त  की  ह ैऔर  इस  दिशा  में  उन्होंने  समय  पर  कुछ  कदम  उठाए

 देझा  में  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिए  हमने  कुछ  भुरुय  बांघों  का  निर्माण  किया  परन्तु
 मैं  अनुभव  करती  हूं  कि  अब  बड़े  बांधों  के  निर्माण  के  स्थान  जिसके  लिए  बढ़ी  धनराशि  और

 निर्माण  कार्य  पूरा  करने  क ेलिए  अधिक  समय  की  आवद्यकता  पड़ती  हमें  छोटे  बांधों  का  निर्माण
 आरम्भ  करना  चाहिए  जिनमें  कम  समय  लगता  है  और  कम  लागत  आती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  और
 कुछ  मामलों  में  राज्य  सरकारें  भी  निर्माण  कार्य  का  उत्तरदायित्व  ले  सकती  है  और  इस  प्रकार  कुछ
 बर्षों  मे  ही  हम  अपना  उद्ं  श्य  प्राप्त  कर  सकते  हैं  और  लोगों  को  राहुत  प्रदान  कर  सकते  यह  कहने
 से  मेरा  अभिप्राय  यह  नहीं  है  कि  बड़े  बांधों  के  निर्माण  को  अधूरा  ही  छोड़  देना  चाहिए  ।  क्योंकि

 हमने  उनके  निर्माण  में  बड़ी  धनराशि  लगाई  हैं  इसलिए  हमें  उतके  निर्माण  का  को  अतिश्षीघ्र  पूरा
 करने  का  प्रयास  करना  इस  संदम  में  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  कुछ  ऐसी  बहुउद्देब्यीय
 परियोजनाओं  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहूंगी  जोकि  उड़ीसा  में  निर्माणाधीन  वे  हैं  अपर

 219



 भारतीय  बाढ़-नियन्त्रण  प्राधिकरण  विधेयक  27  1987

 जयन्ती  पटनायक  ]

 स्वर्ण  रेखा  और  रिंगाली  ।  अपर  कोलाब  और  इन्द्रावती  कोरापुर  और  कालाहनडी  में

 स्थित  है  जिनमें  आदिवासी  जिलों  का  आधिक्य

 इन  परियोजनाओं  की  लागत  मूल  प्रावककलन  से  कई  गुना  बढ़  गई  पूरी  होने  पर  ये

 योजनाएं  उस  हजारों  एकड़  मूमि  की  सिंचाई  कर  सकती  हैं  जिसे  अब  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  समझा  जाता

 इन  परियोजनाओं  द्वारा  पर्याप्त  बाढ़  नियन्त्रक  साधनों  की  व्यवस्था  भी  की  जा  सकती

 लिए  मैं  सरकार  से  इन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  आवश्यक  धन  की  व्यवस्था

 करने  का  अनुरोध  करती  हूं  ।

 अन्तर्राज्यीय  स्वर्ण  रेखा  परियोजना  को  अभी  तक  पूरा  नहीं  किया  गया  है  जो  पूरा  होने  पर

 उड़ीसा  के  मयूरगंज  ओर  बालासोर  जिलों  में  सिंचाई  सुविधाओं  और  बाढ़  नियन्त्रण  साधनों  की

 व्यवस्था  प्रदान  कर  सकती  है  ।  जेसाकि  आपको  मालूम  है  मयूरमंज  एक  पिछड़ा  जिला  है  जिसमें

 आदिवासी  जनसंख्या  की  अधिकता  इस  परियोजना  से  बिहार  और  पश्चिमी  बंगाल  राज्यों  के

 कुछ  ग्रस्त  क्ष  त्रों  को  भी  सिंचाई  सुविधाई  उपलब्ध  होगी  ।  इन  तीनों  राज्यों  क ेअधिकतर  क्षेत्रों

 में  प्रतिवर्धथ  आने  वाली  बाढ़  को  नियन्त्रित  किया  जा  सकता  इसलिए  भारत  सरकार  को

 रॉज्यीय  स्वर्ण  रेखा  परियोजना  के  लिए  विश्व  बंक  से  पर्याप्त  धनराशि  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए
 और  निर्माण  काय  को  तत्परता  से  आरम्भ  करना  चाहिए  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  अन्तर्राज्यीय  परियोजना  बसधरा  है  ।  उड़ीसा  सरकार  उस  106  एकड़  भूमि
 को  छोड़ने  के  लिए  तैयार  हो  गई  है  जिसमें  इस  परियोजना  का  निर्माण  किया  जायेगा  ।  इस

 योजना  के  निर्माण  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  और  उड़ीसा  सरकारों  के  बीच  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए
 जा  घुके  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  परियोजना  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  की  व्यवस्था  करने  का

 अनुरोध  करती
 ह

 उड़ीसा  चिरकाल  से  ही  भारत  का  एक  बाढ़  ग्रस्त  राज्य  उड़ीसा  में  हाल  ही  में

 वर्ष  1980-82-84  और  1985  में  भारी  बाढ़ें  आई  जिनसे  राज्य  में  भारी  हानि  कई  विशेषज्ञ

 समितियों  ने  उस  राज्य  में  बाढ़  की  समस्या  की  जांच  की  और  तटबंधों  को  शक्तिशाली
 जल  विकासਂ  प्रणाली  के  नवीकरण  और  पानी  के  रुकाव  और  बाढ़  से  सुरक्षा  क ेलिए  नए  जल-निकास
 नालों  के  निर्माण  का  सुझाव  दिया  ।

 राज्य  के  कुल  41,000  वर्ग  किलोमीटर  बाढ़  ग्रस्त  और  रुके  हुए  पानी  वाले  क्षेत्र  में  से

 28,000  वर्ग  किलोमीटर  के  क्षेत्र  क ेलिए  विभिन्न  प्रकार  का  बचाव  कार्य  किया  गया  है  और  अब
 भी  यह  कार्य  जारी  उड़ीसा  में  बाढ़  नियन्त्रण  योजनाओं  की  संख्या  157  है  |  छटी  पंचवर्षीय  योजना
 में  घन  राशि  की  अपरयाप्ति  व्यवस्था  के  कारण  ये  योजना  के  दौरान  भी  चल  रही  जैसाकि
 आप  जानते  हैं  एक  समय  उड़ीसा  को  कृषि  में  पिछड़ा  हुआ  राज्य  समका  जाता  था  ।  अब  हमने  कृषि
 उत्पादन  में  अच्छी  प्रगति  की  है  परन्तु  अभी  हमें  कृषि  के  क्षेत्र  में  उन्नत  अन्य  राज्य  जेसे  हरियाणा
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 ओर  पंजाब  के  स्तर  को  प्राप्त  करना  राज्य  के  पदिचमी  जिलों  बोलांगिर  और  सम्बलपुर  में
 और  लगभग  सभी  समुद्र  तटीय  जिलों  में  बहुत  सारी  भूमि  प्रतिवर्ष  बाढ़  से  प्रभावित  होती
 फसलों  को  हुई  इन  भारी  हानियों  से  इन  जिलों  में  किसानों  की  कमर  ही  टूट  गई  इसलिए  यह
 आवश्यक  है  कि  सातवीं  योजना  अवधि  में  उड़ीसा  में  चालू  इन  बाढ़  नियन्त्रण  योजनाओं  को  पुरा
 करने  के  लिए  पर्याप्त  धन  राशि  की  व्यवस्था  आवष्यक  है  ।

 मैं  एक  ओर  महत्वपूर्ण  मसला  माननीय  मंत्री  के  ध्यान  में  लाना  महोदय  केन्द्रीय

 जल  आयोग  हैदराबाद  में  उड़ीसा  में  एक  अग्रिम  बाढ़  पूर्वानुमान  डिवीजन  स्थापित  की  गई

 नगावली  चित्रौतपला  ओर  बूढ़ाबलंग
 नदियों  में  बाढ़  आने  से  उड़ीसा  को  भारी  क्षति  होती  इनमें  महानदी  सबसे  बड़ी  नदी  है  जो

 मध्य  प्रदेश  के  पठार  से  निकलती  है  और  उड़ीसा  के  अधिकांश  क्षेत्र  में  बहती  हैं  बड़  के समय

 अग्रिम  बाढ़  पूर्वानुमान  खंड  बुरला  एक  महत्वपूर्ण  मूमिका  अदा  करता  नदी  से  दूर  रहने  वाले

 लोगों  को  इस  डिविजन  के  माध्यम  से  बाढ़  आने  के  बारे  में  अग्निम  घूचना  मिल  जाती  अब  कूछ
 निहित  स्वार्थों  के  कारण  इस  डिविजन  कार्यालय  रायपुर  मध्यप्रदेश  में  स्थानान्तरित  करने  का

 घड़यन्त्र  रचा  गया  क्योंकि  इस  अग्रिम  पूर्वानुमान  डिविजन  से  बाढ़  के  समय  लोगों  को  काफी

 सहायता  मिलती  है  इसलिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूंगी  कि  डिविजन  को  किसी  अन्य  जगह
 स्थानांतरित  न  किया  इसको  वहीं  पर  रहने  देना  इसके  साथ  ही  उड़ीसा  में  बाकी
 और  अन्य  स्थानों  पर  और  अग्रिम  बाढ़  पूर्वानुमान  केन्द्र  खोलने  के  लिए  कदम  उठाए  जाने

 छटी  योजना  अवधि  में  उड़ीसा  में  महानदी  घाटी  में  बाढ़  पूर्वानुमान  नेटवर्क  के  लिए  बाढ़

 पूर्वानुमान  डिवीजन  को  115-40  लाख  रुपए  की  धनराष्षि  आवन्टित  की  गई  परन्तु  भुके  छंद  है

 कि  बाढ़  पूर्वानुमान  डिविजन  उस  योजना  काल  में  सम्पूर्ण  धनराशि  खर्ब  नहीं  कर  सका  और  इसने

 35  लाख  रुपए  की  राशि  लौटा  दी  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  बाढ़  प्रबन्धन  समन्वय  नई

 दिल्ली  ने  उस  राशि  सातवीं  योजना  के  लिए  आंबटित  कूल  राशि  में  से  निकाल  दिया  यह

 वास्तव  में  दुर्भाग्यपूर्ण  है  और  बाढ़  पूर्वानुमान  के  लिए  निर्धारित  सम्पूर्ण  राशि  को  सम्बन्धित  बाढ़

 पूर्वानुमान  डिविजन  द्वारा  ही  खबब  किया  जाना  चाहिए  ।

 अंत  मै ंसरकार  से  विभिन्न  राज्यों  में  जिनमें  उड़ीसा  भो  शामिल  है  इन  बाढ़  नियन्त्रक

 उपायों  को  प्रभावशाली  ढंग  से  लागू  करने  का  अनुरोध  करती  इस  कार्यक्रम  के  लिए  विधेष

 राषि  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ।  यदि  बाढ़  नियन्त्रण  प्राधिकरण  को  स्थापित  किया  जा  सके  तो

 इसे  केवल  बाढ़  नियन्त्रण  योजनाओं  का  उत्तरदायित्व  लेना  इस  प्राधिकरण  को  इस  दिशा

 प्ें  स्व॒तन्त्र  निर्णय  लेने  का  अधिकार  दिया  जाना  चाहिए  ।  इस  प्राधिकरण  के  लिए  पर्याप्त  धनराहि

 की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  इस  विधेयक  द्वारा  कुछ  अच्छे  उदृं श्य  प्राप्त
 करने

 का  प्रयास  किया

 जा  रहा  इसलिए  मैं  तहदिल  से  इस  विधेयक  का  समर्थन  करती  हू  ।  इस  विधेयक  पर  बोलने
 का

 अवसर  देते  के  लिए  मैं  आपकी  कृशत  हूं  और  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करती  हूं  ।

 श्थ
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 थी  राम  नगीना  सिश्र  :  माननीय  सभापति  सर्वप्रथम  मैं  आपको  धन्यवाद

 दूंगा  कि  आपने  आते  ही  हम  को  बोलने  का  अवसर  दिया  ।  ऐसे  महत्वपूर्ण  विषय  पर  और  दूसरा  मैं

 उनको  धन्यवाद  दूंगा  जिन्होंने  यह्  विल  पेश  किया  ।  इसकी  बहुत  आवष्यकता  थी  ।  मैं  पूरे
 देश  की  बात  नहीं  कहता  ।  वह  तो  दूसरे  साथी  कहेंगे  लेकिन  मैं  जिस  प्रदेश  से  आता  हूं  और  जिस
 जनपद  से  आता  उसके  दु.ख  दर्द  को  सदन  के  सामने  पेश  करना  चाहता  मैं  देवरिया  जिले  का

 रहने  वाला  हूं  |  देवरिया  जनपद  मैं  घाघरा  और  राप्ती  बरसात  के  दिनों  में  अपना  प्रलयंकारी  रूप

 दिखाती हैं  और  देवरिया  के  उत्तर  में  बड़ी  गंडक  जो  हर  साल  हजारों-हजारों  लोगों  को  तबाह
 करती  उससे  वचाव  के  लिए  साधन  के  रूप  में  अरबों  रुपये  खर्च  हुए  हैं  लेकिन  आज  तक  उससे
 उस  इलाके  के  लोगों  का  बचाव  नहीं  हुआ  ।

 इतना  ही  नहीं  घाधरा  मेरे  क्ष  त्र  बलिया  में  गंगा  से  मिलती  वहां  जब  बाढ़
 आती  है  तो  प्रलय  का  सा  दृय  उत्पन्न  हो  जाता  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  चारों  तरफ  समुद्र  ही
 समुद्र  हो  ।  मैं  ऐसे  मंचल  से  आता  ।  अभी-अभी  हाल  में  वहां  सेन्टर  की  एक  टीम  गयी  थी  ।  उसके
 लोगों  का  यह  कहना  है  कि  इस  नदी  से  आयी  तबाही  से  बचाने  के  हससे  आने  वाली  बाढ़  को
 रोकने  के  लिए  हमारे  पास  रुपया  नहीं  है  जिससे  कि  इसकी  विनाशलोला  से  लोगों  को  बच!या  जा

 सके  ।

 सबसे  बड़ी  कठिनाई  यह  है  कि  गंडक  नदी  नेपाल  से  निकलती  है  और  वह  बिहार
 में  पटना  के  पास  जाकर  गंगा  से  मिलती  गंगा  नदी  तो  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  दोनों  से  ही
 निकलती  इस  नदी  में  बाढ़  को  रोकने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  एक  बहुत  बड़ा  बांध  बनाया

 वह  बन्धा  बिहार  की  सीमा  तक  बन  चुका  उसके  बाद  बिहार  के  अन्दर  बिहार  सरकार  ने

 उसको  नहीं  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  बिहार  सरकार  से  यह  कहा  कि  अगर  आप  इस
 बंधा  को  बनवाने  में  असमर्थ  हैं  तो  यह  काम  हमें  दे  लेकिन  न  तो  उसको  बिहार  सरकार
 बनवाती  है  और  न  ही  उसको  बनवाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  देती  है  अभी  हाल  में  उत्तर

 प्रदेश  और  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  देवरिया  जिले  में  आये  वहां  पर  लाखों  लोगों  के  जनसमूह  ने  उनसे
 पिपरासी  बंधा  बनवाने  के  लिए  मांग  की  और  कहा  कि  जो  यह  सारा  जिला  तबाह  होता
 उसको  फायदा  होगा  ।  वहां  पर  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  ने  कहा  कि  हम  इसे  बनवा  देंगे  लेकिन  बाद  को
 पता  चला  कि  वे  इसमें  असमथ  हैं  ।  यह  दो  प्रदेशों  का मामला  है  और  इन  दोनों  प्रदेशों

 की  वजह  से  वहां  अरबों  रुपये  की फसल  और  हजारों  लोग  तबाह  हो  रहे  इसलिए  यह  जो  बिल

 लाया  गया  अगर  यह  पास  हो  गया  तो  इससे  बाढ़ों  से  जो  विनाश  की  लीला  हो  रही  है  वह  रुक

 जाएगी  ।  साथ  ही  मैं  यह  भी  निवेदन  करूंगा  कि  माननी  मंत्री  जी  पिपरासी  बंधा  को  बनवा  दें  जिससे
 कि  वहां  जो  हजारों  किसान  तबाह  हो  रहे  हैं  और  अरबों  रुपये  का  नुकसान  हो  रहा  है  वह  न

 घाधरा  और  राषप्ती  दोनों  वरहज  के  पास  मिलती  वरहज  के  पास  जहां  ये  दोनों
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 नदियां  मिलती  उसके  किनारे  के  हलाके  तबाह  हो  रहे  वरहज  एक  बहुत  बड़ा  कसबा
 मान्यवर  वहां  के  लिए  भगवान  की  कृपा  से  रुपया  भी  मंजर  हुआ  था  और  वहां  के  लिए  प्लान  भी  बना
 था  लेकिन  कोई  काम  आज  तक  शुरू  नहीं  हो  सका  ।  अगर  ऐसी  ही  हालत  चलती  रही  तो  वह  इलाका
 दो  साल  में  पानी  में  विलीन  हो  जाएगा  |  उसी  तरह  से  भागल  पुर  इलाके  की  भी  वही  हालत  है  ।
 वलिया  की  तरफ  जाइये  तो  सीतापुर  की  भी  वही  हालत  वहां  पर  गंगा  में  नदियां  गिरती

 वहां  पर  भी  समुद्र  बन  गया  वहां  पर  भी  अरबों  रुपया  खर्च  हुआ  लेकिन  कुछ  नहीं  हुआ  ।

 मैं  चाहूंगा  कि  आप  एक  पावरफुल  कमेटी  बनाएं  और  उसके  पास  इतना
 घन  हो  कि  आये  दिन  जो  बाढ़ें  आती  हैं  और  उन  नदियों  में  आती  हैं  जो  कि  कई  प्रदेशों  स ेहोकर  जाती

 उन  नदियों  पर  बाढ़  नियन्त्रण  करने  के लिए  और  उनके  पास  के  इलाकों  को  बाढ़  से  बचाने  के

 लिए  वह  प्रयत्न  करे  ।

 चाहे  भगवान  की  दया  कहिये  या  भगवान  की  कमजोरी  आये  दिन  कभी

 बाढ़  आती  हैं  और  उसी  जगह  फिर  सूखा  पड़  जाता  न  तो  हम  बाढ़  से  आयी  तबाही  से  बच  सकते

 हैं  और  न  उस  पानी  से  होने  वाले  लाभ  का  हमें  फायदा  पहुंचता  खेती  के  लिए  सबसे  आवश्यक

 पानी  है  और  हमारे  यहां  पानी  की  भी  कमी  नहीं  उस  पानी  का  दुरुपयोग  होता  पानी  के  उस

 दुरुपयोग  में  हजारों  लोग  बह  जाते  हैं  और  अरबों  रुपये  की  फसलें  तबाह  हो  जाती

 ठीक  उसी  तरह  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  की  सरहद  पर  छितौनी  पर  जहां  से

 गंडफ  निकलती  वहां  एक  बहुत  बड़ा  बंधा  बना  हुआ  उसको  हर  साल  बनाने  के  लिए  इतना

 अधिक  रुपया  खर्च  हुआ  है  कि  उतने  रुपये  की  तो  वहां  की  जमीन  भी  नहीं  अगर  हिसाब  लगाया

 जाए  तो  अरबों  रुपये  वहां  लग  चुके  उस  खज  में  से हर  साल  दो-तीन  कोठियां  ठेकेदारों  की  भी

 बन  जांती  हैं  ।  वहां  ठेकेदार  भते  हैं  और  लाखों-लाखों  रुपये  के  वहां  पत्थर  मंगाते  हैं  ।  उन  पत्थरों

 में  से कूछ  पानी  में  विलीन  हो  जाते  कुछ  वह  जाते  हैं  ओर  क्छ  वहां  रह  जाते  इसमें  दो  प्रदेशों

 का  संयुक्त  मामला  होने  की  वजह  से  भी  काम  नहीं  होता  ।  एक  बहुत  बड़ा  बंधा  है  बिहार  बाडर

 वहां  पर  भी  वही  हालत  है  ।  आए  दिन  रोना  रोया  जाता  बाढ़  आती  है  तो  दो-चार  लाख  रुपया

 खर्च  कर  दिया  जाता  इससे  कोई  फायदा  नहीं  होता  ।  अभी  फिर  बाढ़  का  समय  आ  रहा  बरसात

 शुरू  होगी  4-5  महीने  लेकिन  अभी  तक  कोई  तैयारी  नहीं  जब  बाढ़  आएगी  तो
 सब

 मंत्री

 शासक  दल  इन्जीनियर

 ओर  मूल  चम्द  डागा  :  मन्त्री  जायेंगे  नहीं  बल्कि  हवाई  जहाज  में

 की  रास  नगीना  सिश्े  :  मैं  थोड़ा  सा  संकोच  कर  गया  इसलिए  कि  हवाई  जहाज  से  या

 हैलीकाप्टर  से  ही  लोगों  की  दुर्देशा  तो  देख  लेते  हैं  लोग  समझते  हैं  कि  हमारे  मन्त्री  जी  हैलीकाप्टर

 पर  घूमकर  दुर्देशा  तो  देख  रहे  आपने  ठीक  कहा  लेकिन  इसका  उपाय  क्या  आए  दिन

 मुल्क  तबाह  हो  रहा

 इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करूंगा  कि  इस  पक्ष  के  और  उस  पक्ष  के  किसी  भी

 सदस्य  का  विरोध  नहीं  है  और  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  सर्वंसम्मति  से  इसको  पास  करना

 223



 भारतीय  बाढ़-नियन्त्रण  प्राधिकरण  विधेयक  27  1987

 चाहिए  और  एक  पावरफुल  कमेटी  बनाई  जाए  जो  बाढ़  नियन्त्रण  कर  सके  और  पानी  का  सदुपयोग
 कर  सके  ।  इन  दाब्दों  के साथ  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 प्रिमुबाद  ]

 जल  संसाधन  मम्त्री  घो०  :  मुझे  इस  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  वाले
 नीय  सदस्यों  को  एक  बात  के  लिए  धन्यवाद  देना  चाहिए  कि  उन्होंने  इस  देश  में  बाढ़  नियन्त्रण  के

 मुह  पर  प्रकाश  डाला  यद्यपि  विधेयक  पर  चर्चा  बाढ़  नियन्त्रण  के  विषय  पर  ही  केन्द्रित

 होनी  चाहिए  लेकिन  सदस्य  उन  विषयों  पर  भी  बोले  हैं  जो  त्रिधेयक  के  विषय  से  इतना  मेल

 नहीं  खाते  सदस्यों  ने  नदियों  को  आपस  में  अन्तर्राज्यीय  परियोजनाओं  की  मंजूरी
 में  फसल  बीमा  और  अन्य  विषयों  पर  बोलना  पसन्द  किया  जो  कि  विधेयक  के  उपबन्धों  से

 सीधे  सम्बन्धित  नहीं  इस  समय  मैंने  माननीय  सदस्यों  द्वारा  देश  में  विकास  कारयेक्रमों  और

 गतिविधियों  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  पूछे  गये  उन  सभी  प्रह्नों  को  उत्तर  देने  के  लिए  नहीं  चना  है  ।

 विधेयक  के  प्रस्तावक  डा०  वर्मा  इस  विधेयक  सरकार  संसद  तथा  सारे  देश  के  लोगों  का

 ध्यान  बाढ़  नियन्त्रण  उपायों  की  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  आवश्यकता  की  ओर  दिलाने  के  लिए  एक  अच्छी

 नियत  से  लाये  चर्चा  पर  तथा  मानतीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों  पर  गौर  करने  से  मैं  समझता

 हूं  कि  यद्यपि  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिए  प्रभावी  उपाय  करने  हेतु  एक  केन्द्रीय  प्राधिकरण  की  आवश्यकता

 है  परन्तु  इस  विधेयक  में  अनेक  ऐसे  मुह  हैं  जो  मेरे  विचार  के  अनुसार  भारत  सरकार के  क्षेत्राधिकार
 में  नहीं  हैं  और  हम  उन  पर  कानून  नहीं  बना  सकते  क्योंकि  कुछ  मुद्द  राज्यों  के  क्ष  त्राधिकार  में

 है  और  राज्य  ही  अकेले  कानून  बना  सकते  अब  बात  यह  है  कि  बाढ़  आती  ही  क्यों  है  तथा  नुकसान
 क्यों  होता  है  ?  बाढ़  आने  के  कई  कारण  हैं--जनसंख्या  बढ़  रही  है  और  अधिक्राधिक  भूमि  को

 खेती  तथा  सिंचाई  के  अन्तगंत  लाया  जा  रहा  है  और  बाढ़  प्रवण  क्षेत्रों  में  मानवीय  गतिविधियां

 बढ़  रही  बाढ़  प्रवण  क्षंत्रों  में  मनुष्य  का  अतिक्रमण  बढ़  रहा  साथ  ही  बाढ़  प्रवण  क्षंत्रों  में

 कृषि  सम्बन्धी  गतिविधियां  बढ़  रही  यह  दिल्ली  में  भी  देखा  जा  सकता  है  कि  बाढ़  प्रवण क्ष त्रों

 में  गृह  निर्माण  गतिविधियां  चल  रही  हैं  इसलिए  जब  बाढ़  आती  है  तो  स्वाभाविक  रूप  से  नुकसान

 होता  राज्य  सरकारें  बाढ़ों  को  रोकने  क ेलिए  काफी  धन  खर्च  कर  रही  वे  संरचनात्मक  उपाय

 कर  रही  वैसे  ये  कुछ  उपाय  हैं  जिनसे  बाढ़ों  को  कुछ  हृद  तक  रोका  जा  सकता  है  तथापि  बाढ़ों  पर

 पूर्ण  नियन्त्रण  संभव  नहीं  जैसा  मैंने  कहा  है  कि  इस  देश  की  जनसंख्या  में  वद्धि  हो  रही  है  और

 इसके  साथ  ही  आ्थिक  गतिविधियां  भी  बढ़  रही  हैं  तथा  वे  बाढ़  ग्रस्त  क्षंत्रों  का  अतिक्रमण  कर

 रही  हैं  ।

 जहां  तक  नुकसान  की  बात  1952  से  1985  के  बीच  बाढ़  ने  औसतन  लगभग  80  लाख

 हैबटेयर  भूमि  को  प्रभावित  किया  है  जिसमें  स ेलगभग  36.5  लाख  हैक्टयर  क्षेत्र  पर फसल  उगाई  जाती

 है  तथा  इस  काल  में  क्षतिग्रस्त  फसल  का  औसतन  वाधिक  मूल्य  लगभग  319  करोड़  रुपए  1953

 से  1985  तक  प्रतिवर्ष  औसतन  लगभग  एक  लाख  ढोरों  तथा  1,448  मनुष्यों  की  जानें  गई  और  देश

 की  कुल  हानि  औसतन  626  करोड़  रुपये  आंकी  खेर  पिछले  साल  के  ओसत  आंकड़े  हैं  और

 कुछ  सामलों  में  क्षति  कहीं  अधिक

 १9५
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 पहली  पंचवर्षीय  योजना  से  1985  तक  अर्थात्  छठी  पंचवर्षीय  योजना  तक  बाढ़-नियन्त्रण
 कार्यक्रमों  पर  1743  करोड़  रुपये  ख  किये  जा  चुके  हैं  तथा  इससे  130  लाख  हेक्टेयर  मूमि  को  लाभ

 हुआ  यह  उपलब्धि  तटबन्धों  के  निकास  नालियों  आदि  के  बनाने  से  प्राप्त  हुई  इसी
 कारण  से  माननीय  सदस्य  भारत  सरकਂ  रं  से  हइसके  लिए  कदम  उठाने  के  लिए  इस  विधेयक  को  लाये

 यदि  आप  विधेयक  के  उपबन्धों  पर  गौर  करें  तो आपको  याद  होगा  कि  विधेयक  के  प्रस्तावक  ने

 सूची-एक  की  प्रविष्ठि  56  का  सहारा  लिया  यह  सच्ष  है  कि
 सूची-एक

 की  प्रविष्ठि  56  में  यह
 उल्लेख  है  :

 सूची  एक  की  प्रविष्ठि  56

 की  सातवीं  अनुसूची  की  संघ  सूची  में  अन्तरराज्यिक  नदियों  और  मदी  घाटियों  का
 उस  सीमा  तक  विनियमन  तथा  विकास  करने  के  लिए  उपबन्ध  है  जिस  तक  कि
 भारत  संघ  के  नियन्त्रणाधीन  ऐसा  विनियमन  और  विकास  संसद  द्वारा  विधि  बनाकर
 लोक  हित  में  समीचीन  घोषित  किया  जाये  ।”

 प्रविष्ठि  56  अन्तरराज्यिक  नदियों,और  नदी  धाटियों  से  सम्बन्धित  विधेयक  के  उपबंधों

 की  ओर  देखने  पता  चलता  है  कि  विधेयक  का  खण्ड  2  भारतीय  बाढ़  नियंत्रण  प्राधिकरण  की

 स्थापना  करने  के  बारे  में  खण्ड  '3'  प्राधिकरण  के  गठन  से  सम्बन्धित  जहां  तक  विधेयक  का

 सम्बन्ध  है  इसकी  धारा  “4'  बहुत  महत्वपूर्ण  धारा  है  तथा  यह  प्राधिकरण  के  कार्यों  से  सम्बन्धित

 प्राधिकरण  के  कार्य

 खण्ड  4  में  बाढ़  प्रवण  क्षत्रों  का  पता  लगाने  की  बात  खंड  4  में  बाढ़

 नियन्त्रण  के  उपाय  सुभाये  यह  भी  केन्द्र  सरकार  द्वारा  किया  गया  है  ।  बाढ़  नियन्त्रण  के  उपाय

 राज्य  सरकार  द्वारा  भी  किये  जाते  क्योंकि  यह  मूलतः  राज्य  का  विषय  राज्य  सरकारें

 अपनी  वाधिक  योजनाओं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसके  लिए  धत  उपलब्ध  करा  रही  वे  योजना

 व्यय  उपलब्ध  करते  और  वे  ही  घन  खर्च  करते  हैं  ।

 खण्ड  4  में  बाढ़ों  को  सम्भावना  वाली  नदियों  को  ऐसो  नदियों  के  साथ  जो  अन्यथा

 जोड़ने  क ेलिए  एक  समयबद्ध  योजना  बनाने  को  बात

 क्री  रास  मगीना  मान्यवर  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  जहां  पर  नदियां  दो  प्रदेशों

 से  होकर  गुजरती  हैं  और  सीमा  पड़ती  है  उसकी  वजह  से  इलाका  बर्बाद  होता  है  उसके  लिए  क्या

 प्रबन्ध  कर  रहे  हैं  ?

 |

 थी  बो०  शंकरातल्द  :  आप  ठीक  कह  रहे  मैं  इस  पर  बाद  में  प्रकाध  डालूंगा  ।

 नदियों  को  जोड़ने  के लिए  समयबद्ध  योजना  हेतु  सभा  इस  बात  से  अवगत  है  कि

 223
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 बी०

 सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  जल  विकास  अभिकरण  स्थापित  किया  गया  यह  उन  क्षेत्रों  तथा  स्थानों  ब

 जांच  और  पता  लगाने  के  लिए  अध्ययन  कर  रहा  है  जहां  ये  नदियां  जोड़ी  जा  सकती  अब  तक

 इस  अभिकरण  द्वारा  लगभग  दर्जन  नदियों  के  संयोजन  का  पता  लगाया  जा  चुका  है  और  इस  संबंध

 में  आगे  अध्ययन  चल  रहा  है  ।

 4  (8)  क्षंत्रों  में  जो  बाढ़ों  की  सम्भावना  वाले  किन्तु  जो  बाढ़  नियंत्रण  के  उपाय

 किये  जाने  पर  बाढ़  से  मुक्त  हो  जाते  हैं  मूमि  का  विकास  करने  के  उपाय

 सुझाना  ।”

 यह  मलछूप  से  मूमि  का  विकास  है|  मूमि  राज्य  सरकार  का  विषय  है  ।

 अब  यह  धारा  इस  बात  को  पूरी  तरह  स्पष्ट  ही  करती  है  कि  यह  केवल  अन्तरराज्यीय

 नदियों  के  लिए  ही  है  ।  इसमें  राज्य  के  अधिकार  क्षेत्र  में  अन्तरराज्यीय  बाढ़  नियंत्रण  की  संकल्पना

 भी  है  जिसे  केन्द्र  नहीं  कर  सकता  है-.तथा  विधि  मंत्रालय  द्वारा  दिये  गये  परामष्टां  के  अनुसार  इस
 बात  में  संदेह  है  कि  क्या  संसद  ऐसे  विध।न  का  निर्माण  कर  सकती

 खष्ड  3--

 द्वारा  सुझाये  गये  बाढ़  नियंत्रण  उपायों  को  क्रियान्वित  करने  की  लागत  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  वहन  की  जायेगी  ।”

 राष्ट्रीय  बाढ़  आयोग  सहित  विभिन्न  सिंचाई  समितियां  कि  बाढ़  नियंत्रण
 से  अलग  से  नहीं  निपटा  जा  सकता  और  अन्य  जल  संसाधन  विकास  गतिविधियों  को  भी  इसमें
 सम्मिलित  किया  जाना  यह  भी  जल  संसाधन  विकास  का  एक  हिस्सा  बनाया  जाना

 चाहिए  |  यदि  यही  मामला  है  तो  सभापति  सभा  इस  बात  से  भलीभांति  अवगत  है  कि  ये
 जल  संसाधन  विकास  परियोजनायें  राज्य  सरकारों  द्वारा  वित्तपोषित  तथा

 क्रियान्वित  की  जाती  हैं  ।  केन्द्र  उन्हें  तकनीकी  सहायता  देता  कुछ  मामलों  में  हम
 ऋण  सहायता  देते  परन्तु  यह  केबल  राज्यों  द्वारा  वित्तपोषित  और  नियोजित  की  जाती

 इस  परिस्थितियों  में  खण्ड  5  सरकार  के  क्षत्राधिकार  के  एकदम  विरुद्ध  खण्ड  6  में  कहा
 गया

 के  सुझाव  पर  आरम्भ  किये  गये  बाढ़  नियंत्रण  उपायों  की  प्रगति.पर  निगरानी
 रक्षने  के  लिए  संसद  सदस्यों  की  एक  समिति  गठित  की

 निं:संदेह  इसे  अन्तरराज्यीय  वंधानिक  क्षत्राधिकार  से  कुछ  भी  लेना-देना  नहीं  है  परन्तु
 फिर  भी  सवाल  यह  है  कि  क्या  इस  प्रकार  को  संस्था  को  गांवों  की  इंजीनियरो  आवश्यकताओं  पर

 निगरानी  रखने  के  कार्य  को  सौंपा  जा  सकता  है|

 खण्ड  7  मेरे  प्रयोजन  के  लिए  इतना  प्रासंगिक  महीं  इसलिए  इस  विधेयक  से  मैं
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 कह  सकता  हूँ  और  विधि  मंत्रालय  के  अनुसार  भी  इस  बात  में  संदेह  है  कि  क्या  हम  बाढ़  नियंत्रण  के
 लिए  इस  प्रकार  का  एक  केन्द्रीय  प्राधिकरण  बनाने  हेतु  कानून  बना  सकते  हैं  ।  परस्तु  मैं  क्षेत्राधिकार
 के  अन्तर्गत  या  अन्यथा  विधि  निर्माण  के  लिए  संसद  का  आश्रय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  मैं  जानता  हूं
 इसकी  बहुत  आवश्यकता  रही  है  ओर  इसलिए  इस  बात  पर  न  केवल  संसद  सदस्यों  का  अपितु  हस
 देश  के  लोगों  का  भी  ध्यान  लगा  हुआ  है  कि  क्या  बाढ़ें  नियंत्रित  भी  की  जा  सकती  हैं  और  कम  की
 जा  सकती  हैं  ।

 प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  पिछले  अक्सूबैर  में  आन्भ्र  प्रदेश  क ेडोवलाईए्वरम
 का  दौरा  किया  और  वहां  अमूतपूर्व  बाढ़ें  आयी  थीं  तथा  उन  बाढ़ों  ने  लोगों  पर  बहुत  तबाही  मचाई

 है  ।  प्रधान  मंत्री  ने  इस  बात  को  कहते  हुए  कहा  कि  मौजूदा  ब  ढ़  नियंत्रण  व्यवस्था  की  देख  रेख  पर

 अधिक  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  तथा  इसे  ठीक  करने  के  लिए  काफी  कार्य  किया  जाना  उन्होंने
 यह  भी  कहा  है  कि  बाढ़  नियंत्रण  व्यवस्था  का  बाढ़  द्वारा  अतिक्रमण  के  सम्बन्ध  जोकि  कुछ
 क्षेत्रों  में हुआ  कुछ  किया  जाना  चाहिए  अन्यथा  यह  जल  निकासी  व्यवस्था  पर्याप्त  न

 यहापि  उन्होंने  अपने  डोवलाईहवरम  के  दौरे  पर  विशेष  रूप  से  कहा  है  कि  यह  बात  सभी  राज्यों  पर

 लागू  होती  कि  राज्यों  को  इन  बाढ़  नियंत्रण  कार्यो  की  वर्तमान  गति  को  बनाये  रखना  है  ओर

 उन्हें  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  बाढ़  नियंत्रण  तटबंध  का  कोई  अतिक्रमण  न  इस
 समय  मैं  सभा  को  यह  जानकारी  देना  चाहता  हूं  कि  कुछ  समय  पहले  एक  निर्णय  लिया  गया  था  कि

 भारत  सरकार  को  बाढ़  ग्रस्त  क्षत्रों  के  लिए  एक  आदर्श  विधेयक  तैयार  करना  चाहिए  और  विधेयक

 तैयार  किया  गया  था  तथा  यह  सभी  राज्यों  को  मेजा  गया  था  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  क्या  उन्होंने  इसे  बनाया  है  ?

 श्री  बो०  शंकरानस्द  :  यह  आदर  विधेयक  एक  वर्ष  पहले  सभी  राज्यों  को  परिचालित

 किया  गया  था  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  फिर  कया  हुआ  है  ?

 करो  थी०  शंकरानन्द  :  मनिपुर  राज्य  के  सिवाय  किसी  भी  राज्य  ने  इस  प्रकार  के

 का  निर्माण  करने  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाया  क्रुछ  राज्य  प्रतिरोध  कर  रहे  थे

 लेकिन  केवल  डोवलाईइवरम  की  घटना  के  पदचात्  आन्प्र  प्रदेश  जैसे  राज्य  भी  राजी  हो  गये  और

 उन्होंने  कहा  ऐसा  कोई  कानून  होना  मैं  आशा  करता  हूं  कि  यह  सभी  राज्यों  के  लिए

 एक  सबक  है  ।  उन्हें  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  समयोजित  ऐसी  कायेवाही  करनी  भाहिए  कि  इस

 प्रकार  का  एक  विधेयक  उनकी  अपने  राज्य  विधान  सभाओं  में  पारित  किया  जाये  ताकि  बाढ़  के

 कारण  मनुष्यों  को  होने  वाले  कष्टों  में  कुछ  कमी

 उनके  नुकसानों  को  कम  किया  जा  सकता  मानव  जीवन  बचाया  जा  सकता  होने  बाली

 क्षति  बचायी  जा  सकती  है  और  मैं  इस  अवमर  पर  सभी  राज्यों  से
 अपील  करता  हूं  कि  दे  अपने  यहां

 ऐसा  विधेयक  पारित  करने  के  लिए  कार्यवाही
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 न को

 बी०

 मुख्य  प्रहन  यह  उठता  है  कि  क्या  हम  इस  देश  में  बाढ़  से  होने  वाले  नुकसानों  को  कम  से  कम

 कर  मैं  यह  इसलिए  कहता  हूं  क्योंकि  प्रत्येक  वर्ष  बाढ़  नियन्त्रण  के  कार्यक्रमों  पर  अधिकाधिक

 घन  खर्न  किया  जा  रहा  है  और  आएचयं  की  बात  यह  है  कि  प्रत्येक  वर्ष  केन्द्र  से  बाढ़-राहुत  की  मांग

 में  अतिरिक्त  वृद्धि  की  जाती  रही  एक  तरफ  हम  प्रत्येक  वर्ष  अधिक  धन  खं  कर  रहे

 दूसरी  तरफ  राहत  पग  भी  खर्च  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  इसलिए  इस  असंगति  को  रोकने  के  लिए  राज्य

 सरका  रों  को  आगे  आना  पड़ेगा  उन्हें  दिलोदिमाग  लगाकर  यह  देखना  होगा  कि  धन  का  उचित

 उपयोग  किया  न  केवल  बाढ़  नियन्त्रण  हेतु  आधार  ढांचा  तैयार  करने  के  उपाय  बढ़ाये

 बल्कि  बाढ़  सम्बन्धी  आधार  तैयार  करने  के  अलाया  कार्य  का  भी  विस्तार  किया  जाए

 जैसे  कि  बाढ़  बाढ़  पूर्वानुमान  को  भी  दृढ़  किया  जाना  चाहिए  जिसकी  आवश्यकता  उन

 क्षणों  में  तत्काल  होती  है  जहां  अचानक  बाढ़  से  मातव  जीवन  को  खतरा  पंदा  हो  जाता  यद्यपि

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  नदियों  को  परस्पर  जोड़ने  के  मुद्दे  को  उठाया  है  परन्तु  इसका  उद्देदय

 बाढ़  कम  या  नियन्त्रण  करने  के  लिए  नहीं  यह  इस  देश  कि  सिंचाई  क्षमता  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य
 से  है  ।  हमें  देखना  है  कि  वे  राज्य  जो  प्रत्येक  वर्ष  बाढ़  क ेकारण  जनजीवन  की  हानि  उठा  रहे  हैं  वे

 एकजुट  होने  को  तैयार  विशेषतया  अन्तरर।ज्यीय  नदियों  के  बारे  में  जहां  नदी  क्षेत्र  का  विस्तार

 न  केवल  राज्य  तक  बल्कि  एक  से  अधिक  राज्य  तक  जहां  ऐसी  नदी  कई  राज्यों  से  होकर  निकलती

 है  और  नदी  क्षेत्र  सभी  राज्यों  क ेलिए  एक  क्या  राज्य  समस्त  नदी  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए
 भिन्न-भिन्न  नदी  बोर्डों  की  स्थापना  के  लिए  एकजूट  होने  को  इच्छुक  बाढ़  नियन्त्रण  उनके

 कत्तेव्य  का  एक  हिस्सा  होगा  ।  अगर  ऐसा  कर  दिया  जाये  तो  शायद  हम  कुछ  कर  सकेंगे  ।  ऐसे
 नदी  बोर्डों  को  नदी  क्षेत्र  के  विकास  से  सम्बन्धित  सभी  उपाय  करने  हैं  जिन्हें  विभिन्न  राज्यों  के

 बीच  आनन््तरिक  समन्वय  की  आवष्यकता  है  ।  ऐसे  नदी  बोडें  इस  समस्या  को  कुछ  हृद  तक  हल  कर

 सकते  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जो०  रंगा  :  ऐसी  स्थिति  में  केन्द्र  को  अपना  प्रभाव  डालना  चाहिए  ।

 श्री  श्ो०  शंकराग-द  :  इसी  कारण  से  केन्द्रीय  जल  संस।धन  परिषद  को  प्रधानमंत्री  की

 अध्यक्षता  के  अधीन  स्थापित  किया  गया

 प्रो०  एन०  जो ०  रंगा  :  क्या  वह  परिषद्  काम  कर  रही  है  ?

 झरो  बो०  शंकरामन्द  :  अन्तिम  मीटिंग  हो  गई  है  यह  अपना  कार्य  कर  रही  है  और  प्रधान

 मंत्री  के  निर्देशानुसार  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  नौति  बनाई  जा  रही  है  जिसमें  बाढ़  नियन्त्रण  का  पहलू
 भी  छ्यामिल  है  ।  इस  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद्  में  सभी  राज्यों  के  मुख्य  मंत्री  सम्मिलित  हैं  ।  वे
 उसके  सदस्य  जल  नीति  बनाई  जा  रही  इस  राष्ट्रीय  जल  संसाधन  परिषद्  को  विभिन्न

 राज्यों  और  नदी  अधिकारियों  द्वारा  बाढ़  नियन्त्रण  के  क्रियाकलापों  की  पुनरीक्षा  भी  करनी
 अगर  ऐसा  कर  दिया  जाये  और  अगर  राज्यों  के  जल  प्रबन्ध  में  केन्द्र  के  अधिकार  के  लिए  सभी
 राज्य  सहमत  हो  जाएं  तो  शायद  सरकार  द्वारा  इस  पर  विचार  किया  जा  सकता  लेफिन  यह
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 सवंविदित  है  कि  राज्य  अपने  अधिकार  को  बांटने  के  इच्छुक  नहीं  हैं  ।  मूमि  या  जल  विकास  में  जहां
 तक  संभव  हो  वे  अपना  अधिकार  रखना  चाहते  :  ।  वे  हमेशा  संवेधानिक  प्राधवानों  की  ओर  संकेत

 करते  हैं  जहां  केन्द्र  हस्तक्षेप  नहीं  कर  रुकता  है  इन  परिस्थितियों  के  अधीन  जब  तक  सभी  राज्य

 सहमत  न  हों  ऐसा  विधान  लागू  करने  में  कठिनाई  होती  जहां  तक  राष्ट्रीय  जल

 नीति  नदी  क्षेत्र  का  विकास  और  बाई  नियन्त्रण  की  संचरना  का  सम्बन्ध  है  वहां  स्वंसम्मति

 रही  इस  देश  की  एकता  बनाये  रखने  में  भी  यह  बहुत  सहायक  होता  देझ्ष  में  80  प्रतिषत

 नदियां  अन्तर्राज्यौय  नदियां  नदियां  स्वयं  को  राज्य  सीमाओं  तक  सीमित  नहीं  करती  सूखा
 और  बाढ़  भी  राज्य  सीमाओं  तक  सीमित  नहीं  है  उन्हें  सभी  राज्यों  के  सहयोग  के  साथ  राष्ट्रीय
 स्तर  पर  कार्यवाही  की  आवश्यकता  मैं  बाढ़  और  सूर्खे  से  सम्बन्धित  इस  देश  की  समस्याओं  की

 ओर  संसद  और  लोगों  का  ध्यान  आकर्षित  करने  के  लिए  डा०  घन्द्रशंखर  वर्मा  की  ु  प्रशंसा  करता  हूं
 लेकिन  विधेयक  के  उपबंधों  मैं  महसूस  करता  इस  भावना  से  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता

 क्योंकि  वे  केन्द्र  के  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  अन्यथा  मेरी  इस  विधेयक  के  प्रस्तुत  कर्ता  के  इरादे  से

 पूरी  सहानुमूति  हम  उनकी  प्रशंसा  करते  हैं  और  हम  इस  विधेयक  पर  चर्चा  करने  वाले  सभी
 सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  विचारों  की  प्रशंसा  करते  मैं  उन  सभी  सदस्यों  की  चिन्ता  में  भी  सम्मिलित

 हूं  जिन्होंने  इस  देश  में  हुए  विनाश  और  बरबादी  और  बाह  के  बारे  में  गम्भीर  चिन्ता  व्यक्त  की

 इस  विषय  में  मुझे  और  अधिक  खोज  की  आवश्यकता  मेरे  विचार  से  एक  व्यापक
 विधेयक  आवश्यक  इसके  मैं  विधि  मंत्रालय  की  सलाह  से  निर्देशित  अगर  यह
 विधेयक  पूरी  तरह  से  अन्तर्राज्यीय  सम्बन्धों  के  क्षेत्र  मे ंहोता  तो  शायद  हम  इस  पर  विचार  करते
 लेकिन  यह  अन्तरराज्यीय  सम्बन्धों  और  अन्त  रराज्यीय  पहलुओं  की  भावना  से  निर्धारित  नहीं  होती  हैं  ।

 इसी  कारण  मु  संदेह  है  कि हूम  ऐसा  एक  विधान  पारित  नहीं  कर  सकते  हस  सदन  के  मानमीय
 सदस्यों  को  मैं  विश्वास  दिला  सकता  हूँ  कि हम  जहां  तक  संभव  हो  राज्यों  को  सभी  आवश्यक

 सहायता  देंगे  ।  बाढ़  नियन्त्रण  द्वारा  लोगों  के  दु:ःखों  को कम  करने  उनकी  सहायता  करने  में
 संसाधनों  को  देखते  हुए  जहां  तक  संभव  हो  तकनीकी  रूप  से  या  दूसरे  ढंग  से  सहायता  करने  के  लिए
 सभी  आवश्यक  कदम  मैं  विधेयक  के  प्रस्तुतकर्ता  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  विधेयक
 को  वापिस  ले  लें  क्योंकि  सदन  एकमत  है  लेकिन  विधेयक  में  कुछ  दोष  और  कमिपंं  हैं  जो  हमें  ऐसे
 विधान  को  पारित  करने  से  रोकता  इस  दृष्टिकोण  से  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  को
 पारित  करने  के  लिए  दबाव  न  डालें  तथा  सदन  में  हस  पर  मत-विभाजन  न  जहां  तक  इस
 विधेयक  के  उद्देश्यों  का  सम्बन्ध  हैं  हम  एकमत  मैं  स्वयं  इस  विधेयक  की  सराहना  करता  हूं  परन्तु
 माननीय  सदस्य  से  राष्ट्र  के  हित  में  विधेयक  वापिस  लेने  का  अनुरोध

 सो  एस०  वर्मा  :  सभापति  मैं  अपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री
 जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  जिस  भावना  से  प्रेरित  होकर  मैं  इस  विधेयक  को  लाया

 वह  इस  देश  की  80  प्रतिशत  जनता  की  भावना  हिन्दुस्तान  के  80  प्रतिशत  गरीबों  की  भावनाओं

 से  यह  प्रइन  जुड़ा  हुआ  है  लेकिन  दुर्भाग्य  है इस  देश  का  कि  जिस  सबजक्ट  को  टाप-प्रायटी  मिलनी
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 सी०  एस०

 चाहिये  उस  सबर्जेक्ट  को  नहीं  गया  ।  देश  में  अगर  कोई  समस्या  है  तो  प्रथम  समस्या  बाढ़
 की  एग्रीकल्चर  की  किसानों  की  यह  देश  किसानों  का  देश  है  लेकिन  हमारी  सरकार  को

 पिछले  40  वर्षों  में  किसानों  के लिये  जो  करना  चाहिये  इस  देश  के  लिये  करना  चाहिये  वह

 नहीं  किया  ।

 हमारे  मंत्री  महोदय  विधि  का  बहाना  बनाते  विधि  का  हवाला  देते  पर  मैं  चाहता  हूं
 कि  इस  विधि  में  परिवर्तन  होना  चाहिये  और  किसी  न  किसी  रूप  में  सरकार  अपनी  ओर  से  इस  बिल

 को  लाये  तःकि  बाढ़  को  नियंत्रण  में  किया  जा  सके  ।  हम  स्वर्गीय  डा०  के०  एल०  राव  की  भावनाओं
 का  आदर  करते  हैं  और  चाहते  हैं  कि उनकी  जो  प्लनिग  थी  कि  गंगा  के  प!नी  को  दक्षिण  भारत  में
 लाया  उसको  कार्यान्वित  किया  जाना  आज  गंगा  का  गण्डक  और  कोसी  का  पानी

 तीन-चौथाई  समुद्र  में  घला  जाता  देश  में  एक  ओर  सूखा  पड़ता  है  तो  दूसरी  ओर  बाढ़  आती

 एक  ओर  अकाल  पड़ता  है  तो  दूसरी  ओर  पानी  का  जमाव  हो  जाता  है  हमारे  मंत्री  महोदय  तो
 साउथ  से  आते  शायद  उन्हें  बाढ़  कः  अनुभव  नहीं  लेकिन  मैं  जिस  क्षेत्र  से  आता  हूं  वहां  पर
 अधिकांश  नदियां  उस  क्षेत्र  में  मिलती  मैंने  प्रधान  मंत्री  जी  से  भी कहा  था  कि  कोई  भी  काम
 अगर  आप  उस  क्षेत्र  के  नाथ-ईस्ट  जोन  के  लिये  कर  सकते  हैं  तो  वह  बाढ़  नियंत्रण  का  काम  कर
 सकते  बाढ़  नियंत्रण  के  द्वारा  हमारे  देश  में  कृषि  के  क्षेत्र  में  गति  देश  में  खुशहाली
 कृषि  बेस्ड  उद्योग  लगेंगे  ओर  इस  प्रकार  नाथं-ईस्ट  जोन  का  विकास  होगा  ।  आज  नाथं-ईस्ट  जोन  में

 बड़ा  रिजेटमैंट  है  |  हमारे  क्षत्र  से  दिल्ली  में  एक  लाख  मजदूर  आये  हुए  कलकत्ता  में  हमारे
 क्षेत्र  क ेलाखों  मजद्र  असम  में  लाखों  मजदूर  इसका  एक  ही  कारण  बाढ़  है  जोकि  वहां  के

 लोगों  को  मजबूर  करती  है  कि  वे  अपने  घर-बार  और  बच्चों  को  छोड़कर  बाहर  जायें  ।  यदि  आप

 उनकी  तकलीफ  को  ध्यान  से  देखेंगे  तो  मैं  समझता  हूं  कि भारत  सरकार  अपनी  ओर  से  इस  विधेयक
 को  जरूर  मैं  मंत्री  महोदय  से  पुनः  गुजारिश  करता  हूं  कि  इस  विल  को  लाने  में  आपको

 कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।  आप  विद्वेद्दव  रं्या  रिपोर्ट  डा०  के०  एल०  राव  की  रिपोर्ट  देखें  या
 जितने  भी  कमीशन  आपने  बनाये  हैं  इरिगेशन  और  एग्रीकल्चर  यह  सारी  रिपॉट

 फ्लड-कन्ट्रोल  के  फंवर  में  जल  जो  वह  जीवन  है  भौर  जल  हमारी  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  है  और

 हमारा  जल  जो  वर्वाद  हो  रहा  है  उसको  अगर  डा०  के०  एल०  राव  की  रिपोर्ट  के  अनुसार
 गण्डक  के  पानी  को  डेम  बनाकर  साउथ  की  ओर  ले  जा  सकते  हैं  तो  पूरा  साउथ  ग्रीन  हो  जायेगा

 और  कुषि  में  रंवोल्यशन  जिससे  हमारा  देश  खुशहाल  होगा  ।

 आपने  सेंट्रल  इलेक्ट्रिसिटी  अथारिटी  बनाई  इसलिये  फूलड  कन्ट्रोल  अथारिटी  बनाने  में

 भी  आपको  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  पूरा  सदन  इस  फ्लड  कन्ट्रोल  अथारिटी

 के  साथ  है  ।  मैं  यहां  वोटिंग  नहीं  कराना  चाहता  लेकिन  हिन्दुस्तान  की  जनता  की  जो  भाबना
 उसको  देखते  हुए  मैं  आपसे  गुजारिश  करूंगा  कि आप  अपनी  और  सरकार  की  ओर  से  इस  बिल  को

 यहां  पर  लायें  ताकि  इस  देश  के  80  प्रतिशत  लोगों  को  राहृत  मिल  सके  ।  इन  शब्दों  क ेसाथ  समाप्त
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 करता  हूं  और  मंत्री  महोदय  से  पुनः  औग्रह  करता  हूं  कि  अगले  संशन  में  आप  इस  बिल  को  अवधश्य
 लाने  की  कपा

 सभापति  चूंकि  मंत्री  महोदय  ने  इसको  वापस  लेने  का  आग्रह  किया  है  और
 शादवासन  दिया  है  कि  वे  इस  बिल  को  लाएंगे  और  फ्लड  बन्ट्रोल  इसलिए  मैं  सदन  की  अनुमति
 से  इस  बिल  को  विदड़ा  करता  हूं  ।

 सभापति  चंकि  मंत्री  महोदय  ने  इस  बिल  को  वापिस  लेने  का  आग्रह  किया  है  और
 आश्वासन  दिया  है  कि  वे  इस  बिल  को  लायेंगे  और  फ्लड  कंट्रोल  इसलिए  मैं  सदन  की  अनुमति
 से  इस  बिल  का  विदड़ा  करता  हूं  ?

 ]
 मैं  बाढ़  नियन्त्रण  क ेलिए  एक  भारतीय  बाढ़  नियन्त्रण  प्राधिकरण  स्थापि

 उससे  सम्बन्धित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  वापस  लेने  की  अनुम
 प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रदन  यह

 बाढ़ों  को  नियन्त्रण  में  रखने  के  लिए  भारतीय  बाढ़  नियन्त्रण  प्राधिकरण  स्थापित

 करने  तथा  उससे  सम्बन्धित  बिषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  वापस  लेने

 की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 डा०  सौ०  एस०  वर्मा  :  मैं  विधेयक  वापस  लेता  हूं  ।

 जज

 ञं
 |
 4

 5.00  म०  १०

 शी  एच०  एन०  नम्जे  गौड़ का

 राष्ट्रगोरव  अपमान  निवारण  विधेयक

 2  में

 [  अनुवाद  ]

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  राष्ट्रगोरव  अपमान  निवारण  1971  में  और

 संशोधन  करने  के  लिए  श्री  एच०  एन०  नन्जे  गोडा  द्वारा  प्रस्तुत  विधेयक  पर  विचार

 भी  एच०  एन०  मम्जे  गोडा  :  मैं  प्रस्ताव*  करता  हू  :

 राष्ट्र  गौरव  अपमान  निवारण  1971  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 पर  बिचार  किया  जाये  ।

 नि  की तहत

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  ।
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 एच०  एन०  नन््जे

 मैं  यह  विधेयक  बड़े  नाजुक  दौर  में  लाया  मैंने  नाजुक  दौर  इसलिए  कहा  क्योंकि

 देश  में  कुछ  अलगाववादी  ताकतें  हैं  जो  देश  की  एकता  और  राष्ट्रीय  अखण्डता  के  लिए  खतरा  उत्पन्न

 कर  रहो

 मुझे  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  40  वर्षों  बाद  यह  विधेयक  लाते  समय  प्रसन्नता  का  अनुभव  नहीं

 हो  रहा  विशेष  रूप  से  40  वर्षों  का  समय  राष्ट्रीय  प्रतीकों  का  आदर  करने  की  मूल  अवधारणा  पनपने

 के  लिए  बहुत  अधिक  होता  हम  अपने  राष्ट्रीय  संविधान  राष्ट्रीय  पक्षी  तथा

 राष्ट्रीय  पशु  के  प्रति  श्रद्धा  रखते  चाहे  यह  हमारे  विर्यात  कवि  तथा  महान  देशभक्त  श्री  रवींद्र

 नाथ  टैगोर  द्वारा  लिखित  राष्ट्रगान
 *'  **  ”

 हो  या  अन्य  देशभक्त  एवं  प्रेरणात्मक

 कवि  श्री  बंकिम  चंद्र  चटर्जी  द्वारा  लिखित  मातरम्ਂ  अथवा  शांतिप्रिय  राजा  अशोक  के  चक्र

 वाला  तिरंगा  भंडा  हो  या  सदा  प्रेरणा  देने  वाला  सारनाथ  में  शोर  की  आकृति  वाला  स्तम्भशणीर्ष

 जिसे  हमने  अपना  राष्ट्रीय  चिन्ह  माना  हम  इन  सभी के  प्रति  श्रद्धा  रखते  हैं  ।

 हमारे  देश  में  अनेक  धर्म  रीति-रिवाज  तथा  परम्परायें  हमारी  कोई  ऐसी  भाषा

 नहीं  है  जो  हम  सभी  को  एक  सूत्र  में  बांध  सके  ।  हमारे  इस  प्रकार  के  कोई  रीति-रिवाज  भी  नहों  हैं
 और  ना  ही  हम  सभी  का  एक  धर्म  केवल  ये  राष्ट्रीय  प्रतीक  ही  हमारे  राष्ट्  का  गौरव  हैं  और

 हमें  एक  सूत्र  में  बाँधते  हैं  ।  हम  इन  प्रतीकों  के  प्रति  बड़ी  श्रद्धा  रखते  हमारे  राष्ट्  गौरव  में

 हास  तथा  मूगोल  दोनों  का  ही  योगदान  जेस'कि  कन्नड  कवि  डा०  पुटप्पा  ने  ठीक  ही  कहा  है  ।

 दिव्य  चेतता  *  ***  नी  अनिकेतना  ।/”

 यह  पंक्ति  हमारे  राष्ट्  गोरव  के  अर्थ  की  प्रतीक  ऐसा  ही  हुआ  है  जब  इन  प्रतीकों  का

 मानवीकरण  करके  इन्हें  देवी  शक्ति  के  बाद  माना  गया  है  और  कई  बार  ये  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण

 होते  य ेजाति  धर्म  ओर  भाषा  से  पहले  हैं  ।  मैं  इस  माननीय  सभा  को  22  1947  में

 संभिधान  सभा  हमारे  प्रथम  प्रधानमन्त्री  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  द्वारा  राष्ट्रीय  कंडे  के  सम्बन्ध  में

 संकल्प  प्रस्तुत  करते  हुए  की  गई  निम्नलिखित  टिप्पणी  की  याद  दिखाता  हूं  :

 भी  याद  है  और  इस  सभा  में  अनेक  व्यक्तियों  को  याद  होगा  कि  हम  इस  भंडे  को  न
 केवल  गये  और  उत्साह  से  देखते  अपितु  अपनी  रंगों  में  एक  कनकनाहट  भी  महसूस
 करते  और  यह  भी  कि  जब  हम  कठिन  समय  से  गुजर  रहे  इस  भंडे  से  हमें
 आगे  बढ़ने  का  उत्साह  प्राप्त  होता  था  "  वे  व्यक्ति  जो  आज  उपस्थित  नहीं  हमारे
 अनेक  साथी  जिनकी  मृत्यु  हो  चुकी  उनमें  से  कुछ  ने  मृत्यु  तक  इस  मंडे  को  ऊना

 उठाए  रखा  और  अपनी  मृत्यु  के समय  इसे  दूसरों  को  थमा  दिया  ताकि  वे  इसे  ऊ  चा

 उठाए  रखें  ।  इसलिए  इस  राष्ट्-गौरव  के  पीछे  स्वतंत्रता  के  लिए  लोगों  के  संघर्ष  के

 उतार-चढ़ाव  और  असफलताएं  और  एक  निश्चित  विजय  जिसे  मैं  इस
 संधर्ष  की  समाप्ति  पर  यह  संकल्प  प्रस्तुत  करते  हुए  महसूस  कर  रहा

 ”
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 यह  भंडा  जो  हमें  पंडित  श्रीमती  सरोजनी  नायड  तथा  श्रीमती  हुंसा  मेहता
 ने  दिया  है  जिन्होंने  यह  भांडा  संविधान  सभा  को  प्रस्तुत  किया  ।  इस  मंडे  के  आरे  दादांतिक  एवं
 राजनीतिज्ञ  राधाकृष्णन  ने  कहा  था  कि  यह  ऐसी  शक्ति  है.जो  भर्म  का  जीवन्य

 और  यह  हमारे  लिए  सब  कुछ

 देश  उन  बच्चों-बूढ़ों  तथा  समर्थ  ओर  असमर्थ  लोगों'को  नहीं  कल

 जिम्होंने  इस  मंडे  को  ऊपर  उठाए  रघ्ा  और  पूरे  देश  में  यह  गाते  स्हे  ।

 तिरंगा  भंढा  ऊ  भा  रहे

 जान  जाए  तो  जाए  पर  इसकी  शान  न  जाने  पाए  ।

 ]

 शब्द  गहरी  भावनाओं  को  व्यक्त  करने  में  असमर्थ  रहते  हैं  और  हमारे  देशवासी  इस

 अंडे  को  बहुत  अपना  मानते  हैं  ।  हमारा  सबसे  बड़ा  राष्ट्-गौरव  हमारा  भंडा  है  किन्तु  अफसोस  की

 बात  हैं  कि  पिछले  कुछ  दिनों  में  हुई  से  जो  कि इसके  प्रति  लकादर  कीजशमंताक  घटनायें

 देश  के  गर्व  को  ठेस  पहुंची है  ।

 मेरे  विचार  में  यह  उल्लेख  करना  अनुप्युक्त  न  होगा  कि  अन्य  देशों  में  प्रकार  आदर

 किया  जाता  मेरे  विचार  में  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  उच्चतम  न्यायल्य  द्वारा  मिनसंविले  स्कूल

 डिस्ट्क्ट  बाम  गोबाइटस  मुकदमें  में  दिया  गया  निर्णय  उद्धत  करना  अनुपयुक्त  न  होगा  अधिकांश

 न््यायाधीष्षों  की  राय  अर्थात्  नौ  में  स ेआठ  की  राय  बताते  हुए  जस्टिस  फ्रेकफर्टर  ने  कहा
 ' कि  धामिक

 स्वतन्त्रता  से  राजनीतिक  अधिकार  क्षेत्र  बड़ा  कम  से  कम  तथ  जब  तक  कि  उसका  प्रयोग

 धर्म  को  बढ़ाने  अथवा  उसे  रोकने  के  लिए  न  किया  गया  हो  ।

 उन्होंने  कहा  :

 राजनीतिक  समान  में  कुछ  ऐसी  बातों  के  होते  मात्र  से  जो  कि  धाभिक  मान्यताओं

 के  विरुद्ध  किसी  नागरिक  को  राजनैतिक  कठंव्यों  के  निर्वाह  से  छूट्टी  मिल
 जाती  ।  राष्ट्रीय  एकता  राष्ट्रीय  सुरक्षा  का आधार  है  और  न्यायालय  को  इसे  मानना

 चाहिए  कि  भंडे  को  सलामी  देना  राष्ट्रीय  एकता  स्थापित  करने  का  एक  प्रभावकारी
 तरीका

 इस  प्रकार  के  अनेक  उदाहरण  हैं  ।

 हाल-की  घठनाओं  पर  आते  हुए  मैं  समा  का  खत्म-इत-आत  पर  भक्ति  उच्ना  जाहतां हूं
 जो  जो  कि  हमारे  राष्ट्र-मौसन  का  प्रतीक  है  गे  ७ण्यतभः  न्याजलयਂ  के
 निश्चय  को  देखते  हुए  मुझे  रष्ट्र-आन  के  विवादास्थद  मामले'को  बढ़ावा भहों  मिक्स
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 /झ/ऊख्ऋख  उच्चतम स्यायालय द्वारा केरल उच्च न्याथालय

 एच०  एन०  नन््जे

 उच्चतम  स्यायालय  द्वारा  केरल  उच्च  न््याथालय  के  निर्णय  के  विरुद्ध  यह  फैसला  दिए  जाने  पर  कि

 राष्ट्रगान  सभी  के  लिए  बाध्यकारी  नहीं  पूरे  देश  में  चिता  तथा  सनसनी  फंल  गई

 जैसा  कि  आप  जानते  हैं  इस  मामले  पर  दोनों  सदनों  में  भी  विचार  किया  गया

 एक  बात  जो  हमने  नोट  की  है  यह  है  कि  हमारे  देश  में  सभी  लोगों  ने  चाहे  वे  शिक्षित  हों  या

 धहरी  या  राष्ट्रगान  के  समय  खड़े  होकर  उसे  आदर  देना  सीखा  इस

 प्रकार  वे  राष्ट्र-गौ रव  के  प्रति  सम्मान  दशाते  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  पश्चात्  अगले  दिन  से  ही  कोई

 दिन  ऐसा  नहीं  आया  जब  स्कूलों  ने  अपना  कायें  राष्ट्रगान  के  बिना  शुरू  किया  कई  बार  मुझे

 आदचर्य  होता  है  कि  यह  प्रथा  उच्च  दिक्षा  के  में  अर्थात्  विद्वविद्यालय  स्तर  पर  क्यों  नहीं  है  ?

 वहां  ऐसा  क्यों  नहीं  मेरे  विचार  में  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  को  अनुदेश  जारी  किए  जाने

 चाहिए  कि  वे  सभी  विष्वविद्यालयों  में  यह  परम्परा  शुरू  करने  के  लिए  लिखें  ।

 स०  प०

 महोदय  पीठासोन

 राष्ट्रगान  के  साथ  जुड़ी  हुई  पवित्रता  के  सम्बन्ध  में  मुझे  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  एक

 और  बात  याद  आती  है  जब  एक  घोर  चोरी  के  इरादे  से  एक  घर  में  घर  का  स्वामी  उसे  लूटा

 हुआ  सामान  ले  जाने  से  रोक  न  सका  |  जब  वह  सब  कुछ  उठाकर  जाने  लगा  तो  घर  के  स्वामी  ने

 राष्ट्रगान  की  टेप  चला  दी  और  चोर  सारा  सामान  नीचे  रखकर  सावधान  की  मुद्रा  में  खड़ा  हो
 घर  के  स्वामी  ने  फौरन  उसे  बांध  दिया  और  पुलिस  को  बुला

 इस  घटना  में  अमेरिका  की  न्यायपालिका  का  वास्तविक  राष्ट्र  चरित्र  तथा  देश

 भक्ति  का  दृष्टिकोण  सामने  आता  है  कि  जब  मामला  न्यायालय  में  गया  तो  उन्होंने  चोर  को  तो

 छोड़  दिया  किन्तु  घर  के  स्थामी  को  सजा  दी  गई  ।  न्यायालय  का  यह  विचार  था  कि  घर  के  स्वामी

 मे  राष्ट्रगान  की  टेप  का  दुरुपयोग  किया  जबकि  चोर  ने  उसके  प्रति  आदर  दर्शाया  ।  यह  घटना  यह
 दर्शाने  क ेलिए  कि  एक  राष्ट्र  किस  प्रकार  राष्ट्रगान  का  आदर  करता  एक  उदाहरण

 वर्तेमान  अधिनियम  में  सजा  की  अवधि  बढ़ाने  वाले  खण्ड  पर  विचार  करने  का  सुभाव  देते
 मैं  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  बात  पर  निम्नलिखित  पहलू  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 विचार  करें  :

 हमारे  देश  की  युवा  पीढ़ी  को  हमारे  राष्ट्रीय  प्रतीकों  के  पीछे  जो  विरासत  है  उसके  बारे  में

 सही  जानकारी  दी  जानी  केवल  राष्ट्रीय  प्रतीकों  का  उल्लेख  करना  ही  काफी  नहीं  होगा
 और  इससे  हमारे  भावी  नागरिक  इन  प्रतीक  के  पीछे  छिपे  बलिदान  अथवा  संदेश  को  समझ  नहीं
 पायेंगे  ।  अतः  केवल  प्राहमरी  स्तर  तक॑  इन  प्रतीकों  का  केवल  उल्लेख  करना  मात्र  ही  पर्याप्त  नहीं

 है  ।  राष्ट्रीय  गौरव  विश्वविद्यालय  स्तर  तक  छिक्षा  में  पाठ्यक्रम  का  एक  भाग  होना  अतः

 विषयविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  विषवविद्यालयों  को  यह  विषय  पढ़ाने  की  सलाह  देनी  चाहिए  ।
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 मेरा  यह  सुझाव  है  कि  संचार  माध्यम  जंसे  कि  आल  इण्डिया  रेडियो  तथा
 दर्शान  द्वारा  लोगों  को  राष्ट्र-गौरव  के  सम्बन्ध  में  शिक्षा  दी  जानी  मैं  सभा  का  ध्यान  एक

 बहुत  छोटी  सी  किन्तु  महत्वपूर्ण  बात  जिससे  कि  राष्ट्गान  में  बाधा  उत्पन्न  होती  की ओर  दिलाना

 चाहता  हूं  ।

 आपने  देखा  होगा  कि  सार्वजनिक  सभाओं  में  जहां  अति  विशिष्ट  व्यक्ति  भाग  ले
 रहे  होते  हैं  वहां  प्रेस  फोटोग्राफर  तथा  कमरामेन  राष्ट्रगान  के  समय  फोटो  ले  रहे  होते  यद्यपि

 हम  अपने  काये  के  प्रति  समपंण  की  उनकी  भावना  को  समभते  हैं  तथापि  उन्हें  राष्ट-गान  का  अनादर

 नहीं  करना  चाहिए  ।

 जब  राष्ट्र-गान  हो  रहा  उन्हें  भी  उसके  प्रति  आदर  दर्शाना  उसके  बाद  वे  फोटो
 ले  सकते  मैंने  ऐसा  कई  अवसरों  पर  देखा  है  ।

 जहां  तक  प्रभावकारी  तन््त्र  का  सम्बन्ध  मैं  समझता  हूँ  कि  राष्ट्रीय  प्रतीकों  के  प्रति  आदर

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  कड़ी  तथा  सतक॑  कार्यवाही  की  आवद्यकता  इसमें  संदेह  नहीं  कि सरकार
 ने  हाल  ही  में  समाचार  पत्रों  तथा  पत्रिकाओं  को  संप्रतीक  और  का  अधिनियम  के  उल्लंघन  के
 सम्बन्ध  में  चेतावनी  दी  यह  काफी  नहीं

 पिछले  माह  बंगलौर  में  एक  गणतंत्र  दिवस  समारोह  सलामी  गाड़  का  निरीक्षण

 राज्यपाल  द्वारा  किया  गया  ।  उस  समय  जीप  पर  भंड़ा  नीचे  झुका  हुआ  ऐसी  गलतियों  से

 पता  चलता  है  कि  प्रभावी  अधिकारी  किस  प्रकार  लापरवाही  बरतते  मेरे  विचार  में  वे  इन

 प्रतोकों  का  आदर  नहीं  करते  ।  उन्हें  इनके  प्रति  श्रद्धा  दर्शानी  चाहिए  ।

 मैंने  एक  नया  खण्ड  जोड़ा  है  जिसमें  राष्ट्रीय  प्रतीकों  का  अनादर  करने  वाले  व्यक्तियों  के

 बारे  में  कहा  गया  वे  लोग  ऐसा  क्यों  करते  हैं  ?  यह  सबसे  अधिक  दुखदायी  बात  है  कि  हमारे  कुछ
 इस  सभा  में  निर्वाचित  प्रतिनिधि  कुछ  अन्य  विधायक  सूतपूव॑  मुख्यमंत्रियों  ने  भी  ऐसा  किया

 एक  भूतपूर्व  मुख्यमन्त्री  ने  संविधान  के  कुछ  पृष्ठ  फाड़  एक  सदस्य  ने  गणतंत्र  दिवस  समारोहों
 का  बहिष्कार  करने  को  कहा  !  हमें  अन्य  व्यक्तियों  क ेलिए  आदर्श  प्रस्तुत  करना  जब  हमें
 अपने  कर्तव्यों  का  ही  पता  अपने  राष्ट्रीय  राष्ट्रीय  झंडे  तथा  संविधान  का  आदर  करने

 की  समझ  नहीं  तो  हम  आदछए्श  कंसे  बन  सकते  हैं  प्रतिनिधित्व  कंसे  कर  सकते  हैं  ?

 अतः  इस  विधान  का  लाया  जाना  आवश्यक  है  ऐसे  लोगों  को  मतदान  चुनाव  लड़ने  की

 अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि  राष्ट्र-गौरव  के  प्रति  निर्वाचित  प्रतिनिधियोँ  द्वारा  अनादर
 दर्शाया  जाना  एक  गंभीर  बात  अतः  उन  निर्वाचित  प्रतिनिधियों  जिन  पर  राष्ट्र  को  मंजिल
 तक  पहुंचाने  की  जिम्मेदारी  होती  है  ऐसा  किए  जाने  पर  कड़े  दण्ड  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 अगर  हम  नहीं  जानते  कि  राष्ट्रीय  चिन्हों  और  राष्ट्रीय  गौरव  का  सम्मान  कंसे  करना  है  तो

 हमारा  क्या  अधिकार  है  ?  जब  तक'****ਂ  कक  errors
 हमारे  समाज  में  हमें  विधानसभा  या  संसंद

 में  उनके  प्रवेश  पर  रोक  के  लिए  यह  विधान  लाना
 क्राकाराककवाककमन

 ee  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  बृत्तांत  स ेनिकाल  दिया  गया  ।
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 झोंबललरद कक
 :  माननीय  सदस्य  सभा  के  एकः  सदस्य  के  विरुद्ध  यह  कंसे  कह

 हैं  ?

 उपाध्यक्ष  सहोक्य  :  मैं  देखूंगा  ।

 करी  एच०  एन०  नम्जे  गोडा  :  दूसरे  दिन  माननीय  अध्यक्ष  ने  भी  कहा  था  कि  उच्चतम

 भ्याधालय  का  निर्णय  चिम्ता  का  विषय  है  ।  उन्होंने  भी  महसूस  किया  कि  राष्ट्रगान  अभिवाय  रूप

 से  गाने  के  लिए  संसद  को  एक  कानून  बसामा

 एक  बात  और  है  अन्य  कई  अधिनियम  भी  हैं  ज॑से  नागरिक  स्वतन्त्रत  है  और  अस्पृइता

 निमय  हमने  कई  मामलों  को  देखा  है  जहां  लोगों  को  इनका  उल्लंघन  करने  पर  सजा  दी  गई  है  ।

 लेकिन  इस  अधिनियम  के  यद्यपि  कई  अपराध  किए  ऐसे  कई  उदाहरण  हैं  जिनमें

 हमारे  राष्ट्रीय  गौरव  का  अपमान  किया  गया  परन्तु  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि एक  भी  मामला

 ऐसा  नहीं  है  जिसमें  ऐसे  अपराधियों  को  सजा  दी  गई  हो  ।  यह  बहुत  निराशाजनक  स्थिति  मैं

 यह  इसलिए  बता  रहा  हूं  क्योंकि  जिसने  भी  इस  कानून  को  लागू  करना  चाहे  वह  राज्य

 सरकार  हो  या  केन्द्रीय  सरकार  या  पुलिस  वह  इस  मामले  में  गंभीर  नहीं  मुझे  संदेह  है  कि

 उनमें  इनके  प्रति  कोई  सम्मान  की  भावना  यही  समस्या  उन्हें  इसे  लापरवाही  से  मत

 लेने  दीजिए  क्योंकि  हमारे  राष्ट्रीय  गौरव  का  अथ  है  एक  करने  वाली  शक्ति  जंसाकि  मैंने  कहा  है

 हमारे  समात  रौति  समाम  समान  भाषाएं  नहीं  हमारी  भिन्न-भिन्न  भाषायें

 हैंआदि  ।  हमारे  राष्ट्रीय  हमारा  हमारे  राष्ट्रीय  मंडे
 के

 सिवाय  हमें  एकता  में

 बांधने  वाली  और  कोई  शक्ति  नहीं  है  ।

 मन्त्री  जी  अन्त  में  कह  सकते  हैं  कि  यह  संशोधन  अपर्याप्त  हो  सकता  है  अब  इस  बारे  में

 फैसला  करना  सरकार  का  कप्म  लेकिन  हमें  यह  सुमिद्िचत  करने  के'लिए  कि  हमारे  राष्ट्रीय
 गौरव  की  रक्षा  हो  सके  और  कोई भी  हमारे  राष्ट्रीय  गौरव  का  अपमान  न  कर  कठोर  कदम

 उढाने  हैं

 इन-बाब्दों  के  स्लाथ  मैं  मंत्री  जी  से अपने  संशोधन  का  स्वीकार  करने  का  अनुरोध  करता

 भरी  हरिंद  दिश्वे  उस्तर  :  उपाध्यक्ष  महोदम  इस  संशोधनकारी  विधेयक  को

 प्रसकक कर  इस  विधेश्वक  के  अस्तुतकर्ता  ने एक  बार  फिर  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  को  उठाया  इस
 वरैःपिछक्रे  सक्ञ-में  पहले  ही  भर्चा  हो  चुकी  है  और  सदन  के  सदस्मों  की  भावनाएं  भी  ज्ञात  हैं
 जँंड  रिकार्ड  में  इसी  प्रकार  सरकार  की  प्रतिक्रिया  भी  रिका्ड  में  यद्यपि  इस  विधेयक  का

 बहुँश  अफ़छा  है  किन्तु  यह  उस  वतमास  स्थिति  से  निपटसे  के  लिए  अपर्याप्त  जिसके  लिए

 इश्ले  प्रस्तुत  किया  गया  माननीय  सदस्य  इस  विधेयक  द्वारा  सज़ा  को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  कर  रहे

 वह  सजा  वर्षों  क ेबजाय  पांच  वर्ष  कराना  चाहते  हैं  और  जुर्माने  को  5000  रुपये  निर्धारित

 कराना  भाहते  हैं  ।  इसके  बाद  वह  यह  भी  सुझाव  देते  हैं  कि  अगर  यह  अपराध  दूसरी  बार  किया
 व्यक्ति  को  मतदयन-देने  से-या  यहां  तक  कि  स्थानीय  निकायों  के  किसी  पद  पर  बरकरार

 रहने  विधान  सभाओं  या  संसद  या  चुनावों  में  भाग  लेने  से  भो  बंचित  किया  जा  सकता
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 अब  जहां  तक  इन  अपराधों  का  सम्बन्ध  है  इसके  दो  भाग  जहां  तक  मुख्य  अधिभिबमਂ

 अर्थात्  राष्ट्रीय  गौरव  अपमान  निवारण  अधिनियम  का  सम्बंध  इसमें  केवल  दो  मुद्दों  का  उल्लेख

 है  ।  प्रथम  अगर  कोई  व्यक्ति  भारतीय  राष्ट्रीय  या  भारत  के  संविधान  या  उसके  किसी  भाग
 का  अपमान  करता  जलाता  विकृत  करता  हैं  चिरुषित  करता  है  या  अपविज्र  करता  नष्ट
 करता  ठोकर  मारता  हूँ  तो  उसे  सजा  दी  जायेगी  ।  अब  इस  अपराध  के  लिए  प्रस्तुतकर्ता  का

 सुझाव  है  कि  यह  सजा  तीन  वर्षों  के  बजाय  पांच  वर्ष  और  5000  रुपये  का  भी  होना  भौर

 मुहुय  अधिनियम  में  जिस  दूसरे  अपराध  उल्लेख  हैं  जो  कोई  भी  जानबूक  कर  राष्ट्र-गान  को  गाने
 से  रोकता  है  राष्ट-गान  गा  रही  सभा  में  बाधा  उत्पन्न  करता  है  तो  उसको  सजा  दी  यहां
 भी  विधेयक  का  प्रस्तुतकर्त्ता  सजा  बढ़ाना  चाहता  है  और  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  हस  दूसरी  बार  भी

 वह  चाहता  है  कि  इस  अपराध  के  लिए  ऐसे  व्यक्ति  को  मत  देने  के  और  राज्य  विधान  सभा  में  संसद

 में  या  स्थानीय  निकाय  में  चुनकर  जाने  के  अयोग्य  ठहराया  जाए  ।

 अब  जहां  तक  प्रथम  अपराध  जैसे  कि  मंडे  या  संविधान  का  नष्ट  करने  या  फाड़ने
 का  सम्बन्ध  है  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  है  मुख्य  अधिनियम  में  पर्याप्त  प्रावधान  है  औरं  यह  अच्छी

 बात  है  कि  विधेयक  का  प्रस्तुतकर्ता  इसके  लिए  सजा  बढ़ाना  चाहता  है  जिससे  कि  एक  कठोर  दृष्टि
 कोण  अपनाया  जा  सके  |  पिछले  महीनों  में  कई  धटनायें  घटी  जिनमें  संविधान  को  जलाया  गया  है
 और  जहां  तक  तमिलनाडु  का  सम्बन्ध  है  उन  सदस्यों  को  स्वयं  अध्यक्ष  द्वारा  अयोग्य  ठहराया  गया  है

 जिन्होंने  संविधान  को  जलाया  था  |

 मंडा  जलाने  की  घटनायें  भी  हुई  हैं  और  जहाँ  तक  मुझे  याद  है  पिछलेਂ  गणतन्त्र  दिवस  पर

 एक  राज्य  में  आतंकवादियों  और  अन्य  लोगों  द्वारा  कुछ  जले  हुए  भंडे  फहराबे  गये  निस्श॑देह

 ऐसी  गतिविधियों  के  लिए  सजा  दी  जानी  चाहिए  और  अगर  आवश्यक  होਂ  तो  ऐसे  लोफों  को

 घिकार  किसी  पद  को  ग्रहण  करने  से  या  किसी  चुनाव  लड़ने  से  भी  वंचित  किया  जा  सकता

 जहां  तक  दूसरे  अपराध  अर्थात्  भारतीय  राष्ट्र  गान  को  गाने  से  रोकने  का  संबंध  है  वह्

 अधिनियम  में  मौजूद  लेकिन  मुरुय  समस्या  यह  नहीं  है  कि  कोई  व्यक्ति  ऐसे  लौगों  को  रोकता  है

 बल्कि  यह  है  कि  कुछ  लोगों  ने  हसे  गाने  से  इन्कार  किया  केरल  में  मामला  उठा  है  उसमें  तीन

 बच्चों  ने  धर्म  के आधार  पर  राष्ट्रगान  गाने  से  इन्कार  ये  विटनेसਂ  में  विध्वास  रखते

 हैं  जोकि  इसाईयों  का  एक  विदव  व्यापार  सम्प्रदाय  यह  सम्प्रदाय  किसी  भी  राष्ट्र-गाम  को  भामे

 से  इन्कार  करता  है  ।  ये  लोग  न  केवल  इस  देश  बल्कि  जहां  कही  भी  थे  रह  रहे  हैं  वहां  अन्य

 देशों  में  भी  जैसे  आस्टे  लिया  इ  अमेरीका  आदि  में  भी  उन्होंने  यही  फैसला  किया  हुआ  वे

 कहते  हैं  अन्तकरण  के  अनुसार  हम  किसी  भी  झंडे  को  नमस्कार  नहीं  हम  राष्ट्र-गान

 नहीं  गाते  और  इसलिए  जब  यह  बात  हमारे  देदा  में  हुई  तो
 केरल  के  एक  सकल  राष्ट्र-भान

 न  गाने  का  यह  मामला  केरल  उच्च  न्यायालय  में  गया  और  इस  संबंध  में  शिक्षा  महानिदेशक  के

 दी  गई  सजा  केश्ल  उच्च  स्यायालय  से  अनुमोदन  किया  जिसके  तहत  उन  अच्चों  को  स्कूल  से  निकाल

 दिया  गबा  था  ।
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 शरद

 अब  जब  यह  मामला  उच्चतम  न्यायालय  में  गया  तो  उच्चतम  न्यायालय  ने  केरल  उच्च

 न्यायलय  के  फैसले  को  रह  कर  दिया  |  अब  वह  मुख्य  मुह्ा  जिसके  आधार  पर  उच्चतम  न्यायालय  ने

 केरल  उच्च  न्यायालय  का  फंसला  रह  कर  दिया  यह  है  कि  ऐसा  कोई  कानून  नहीं  है  जो  इस  देश  में

 किसी  भी  नागरिक  को  राष्ट्र-गान  गाने  पर  मजबूर  उच्चतम  न्यायालय  के  उस  जिसका

 कि  मैं  हवाला  दे  रहा  पैरा  10  का  उल्लेख  1986  के  3  सितम्बर  बोल्यूम  उच्चतम

 न्यायालय  के  मामले  पृष्ठ  615  पर  किया  गया  है  और  उसके  फैसले  का  प्रासंगिक  पैरा  10  है  जो

 कि  पृष्ठ  623  पर  है  तथा  इसमें  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  :

 राष्ट्-गान  गाया  जा  रहा  होता  है  अगर  उस  समय  कोई  व्यक्ति  सम्मान  पूर्वक  खड़ा
 हो  जाता  है  लेकिन  राष्ट्र  गान  नहीं  गाता  तो  हम  तुरन्त  कह  सकते  हैं  कि  ऐसा  कोई

 कानून  नहीं  है  जो  उस  व्यक्ति  को  राष्ट्ू-गान  गाने  के  लिए  बाध्य  करे  ।”

 इसलिए  जो  कानून  हमारे  यहां  है  भर्थात  राष्ट्र  गौरव  अपमान  निवारण  अधिनियम  1917  में

 केवल  यही  कहा  गया  है  कि  यदि  कोई  भी  किसी  व्यक्ति  को  राष्ट्  गान  गाने  से  रोकता  है  या  बाघा
 उत्पन्त  करता  तो  यह  केवल  एक  अपराध  इसलिए  मुख्य  कानून  को  इस  तरह  से
 संशोधित  करना  कि  राष्ट्र-गान  न  गाना  भी  एक  अपराध  हो  ।  यह  किया  जा  सकता  है  या  नहीं
 यह  व्यवहाय  है  या  इख्व  पर  विचार  करना  विधि  मन््त्रालय  का  काम  मुख्य  बात  न
 केवल  कठोर  सजा  का  प्रावधान  करना  है  बल्कि  एक  ऐसा  कानून  भी  बनाना  है  जो  कि  इस  देश  के
 नागरिकों  को  अनिवायं  रूप  से  राष्ट्  गान  गाने  के  लिए  मजबूर  कर  सके  |  तब  अगर  हम  बुनियादी
 कर्तव्यों  पर  निर्मर  रहते  हैं  जिनका  अनुच्छेद  51  अ  में  उल्लेख  किया  गया  उसका  भी  इस
 फ्रेसले  में  उल्लेख  किया  गया  है  इसमें  यह  भी  कहा  गया  है  :

 सच  है  कि  संविधान  का  अनुच्छेद  51  अ  भारत  के  प्रत्येक  नागरिक  पर  यह
 कतंव्य  डालता  है  कि  वह  संविधान  का  पालन  करें  ओर  उसके

 राष्टर-घ्वज  और  राष्ट्रगान  का  आदर

 यह  उच्चतम  न्यायालय  का  दृष्टिकोण  इसलिए  मुख्य  समस्या  यह  है  कि  हसारे  पास  कोई
 स्पष्ट  कानून  नहों  है  जिस  पर  हम  भरोसा  कर  सके  ।  उस  विश्वेष  मामले  में  केरल  उच्च  स्यायालय
 ने  सावेजनिक  अनुदेश  द्वारा  जारी  किए  गए  परिपत्रों  पर  भरोसा  किया  उच्चतम
 न्यायालय  मे  कहा  है  कि  ये  परिपत्र  अनुच्छेद  19(1)  और  अनुच्छेद  25  के  अधीन  भी  बुनियादी
 अधिकारों  का  हनन  करते  इसलिए  केवल  सजा  बढ़ाने  से  समस्या  का  समाधान  नहीं  होगा  ।
 इसलिए  एक  स्पष्ट  कानून  बनाने  की  आवश्यकता  है  और  कानून  इस  प्रकार  से  बनाया  जाना  चाहिए
 कि  यह  संविधान  के  अनुच्छेद  25  और  19  के  अधीन  भारत  के  सागरिकों  की  प्रदत्त  बुनियादी
 अधिकारों  का  हनन  न  पिछली  चर्चा  के  समय  हमें  बताया  गया  था  कि  सरकार  द्वारा  इस निर्णय  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  और  सरकार  ने  उच्चतम  म्यायालय  में  एक  पुनरीक्षा  याचिका
 दायर  की  निस्संदेह  उस  पर  विधि  विभाग  ओर  सरकार  को  विचार  करना  लेकिन  मैं
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 अभी  भी  महसूस  करता  हूं  कि  केवल  एक  पुनरीक्षा  यात्रिका  या  आवेदन  पत्र  दायर  करने  से  समस्या
 का  समाधान  नहीं  इस  संबंध  में  दिए  गए  तकों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  यह  कहने  का  साहस
 भी  कर  रहा  हूं  कि  आपकी  पुनरीक्षा  यात्रिका  या  आवेदन  पत्र  सफल  नहीं  इसलिए  सरकार
 को  उच्चतम  न्यायालय  के  फंसले  से  उत्पन्न  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सभा  के  समक्ष  एक  विधेयक
 पेश  करना

 इस  लिए  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  का  एक  अच्छा  उद्देश्य  है  और
 पिछली  धर्चा  में  हमने  राष्ट्रगान  पर  पहले  ही  अपनी  भावनायें  व्यक्त  की  मैं  सरकार  से
 अपील  करूंगा  कि  जितनी  जल्दी  हो  सके  सरकार  ये  संशोधन  करे  और  उच्चतम  न्यायालय  में  दायर
 की  गई  पुनरीक्षा  आवेदन  पन्न  पर  निर्मर  न  रहे  ।  इस  स्थिति  से  उचित  रूप  से  अन्ततः  कानूनी  ढंग  से

 ही  निपटा  जा  सकता

 इन  शब्दों  क ेसाथ  मैं  इस  विधेयक  के  आशय  का  समर्थंत  करता  हूँ  ।

 झी  थी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  अपने  मालनीय  साथी  श्री  नन््जे  गौडा  द्वारा

 लाये  गये  इस  विधेयक  की  भावना  का  मैं  विशेष  रूप  से  समर्थन  करता  ५

 आज  मुझे  अपने  विद्यार्थी  जीवन  की  याद  आती  है  अर्थात्  45  वर्ष  पहले  जब  मैंने  बंगलौर  में

 विद्यार्थी  कांग्रेस  का  उद्घाटन  करने  और  राष्ट्र  ध्वज  फहराने  के  लिए  अनुभवी  सभा  चतुर  और  इस

 सभा  के  वरिष्ठ  सदस्य  प्रो०  एन०  जी०  रंगा  को  निमंत्रण  दिया  महोदय  मुझे  आज  भी  उनके

 दधाब्द  याद  हैं  ।  उनके  धाब्द  अब  भी  मेरे  कानों  में  ग्ज  रहे  उन्होंने  हमें  इस  ध्वज  की  रक्षा  करने

 और  आजाद  भारत के  प्रतीक  इस  ध्वज  की  रक्षा  करने  के  लिए  किसी  भी  बलिदान  के  लिए  तैयार

 रहने  के  लिए  कहा  यहां  तक  कि  आज  भी  उनके  शब्द  मेरे  कानों  में  गूज  रहे  सिफे  जिस
 बात  पर  मुझे  दु  ख  होता  है  वह  यह  है  कि  हमारे  आजाद  भारत  की  40  वीं  वर्ष  गांठ  के  दौरान

 हम  इस  तरह  के  मामले  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं|  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  यह  मौलिक  अनुशासन
 जिसकी  नागरिकों  से  अपेक्षा  होती  काफी  लोगों  में  नहीं  पापा  जब  हम  ऐसे  विधेयक  को

 अब  भी  पारित  करते  हैं  तो  दूसरे  देश  हमारे  बारे  में  क्या  सोचेंगे  ?  राष्ट्रीय  गान  गाने  संबंधी  मामले

 में  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  निर्णय  से  विशेष  तौर  से  उत्पन्न  हुई  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 इस  तरह  का  विधान  बनाना  अनिवाय॑  हो  गया  है  इस  संबंध  में  मैं  एक  या  दो  सुकाव  देना  भाहता

 हूं  ।  वास्तव  श्री  नन््जे  गौडा  ने  भी  यह  सुझाव  दिया  है  परन्तु  जो  एक  अतिरिक्त  सुझाव  मैं  देना

 चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  इस  संशोधन  विधेयक  में  सरकार  द्वारा  एक  संशोधन  पेश  किया  जाना

 चाहिए  कि  भारत  के  राष्ट्र  ध्वज  से  मिलता-जुलता  कोई  अन्य  ध्वज  नहीं  विशेष  तौर  पर

 रंग  बहुत  भ्रामक  है  ।  मैं  खुद  एक  कांग्र  सी  था  ।  हमारे  देश  के  स्वतंत्रता  आन्दोलन  के  दौरान  इस

 घ्वज  के  लिए  लड़ा  हूं  .....  ।
 -

 भरी  शांताराम  भायक्र  :  हमारे  देश  के  ध्वज  का  भी  कुछ  इतिहास

 भी  बी ०  एस ०  कृष्ण  अस्यर  :  मैं  जानता  कृपया  मुझे  मैं  स्वयं  एक  कांग्र ंसी
 कृपया  अपने  दल  को  राष्ट्र  के  बराबर  न  )
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 बी०  एस०  कृष्ण  अस्यर ]
 अगर  मैं  यह  कहता  हूँ  तो  इस  में  कोई  अतिशयोक्ति  नहीं  है  कि  कई  बार  मैंने  देखा  है  कि

 जहां  राष्ट्रीय  ध्वज  फहराना  होता  वहां  उसी  रंग  का  दल  का  ध्वज  फहराया  जाता  आप  इस

 पर  हैराम  होंगे  कि  हमारे  देश  में  ऐसे  लोग  भी  परन्तु  तथ्य  यह  है  कि  हमारे  देश  में  65  प्रतिशत

 लोग  अधिक्षित  होने  क ेकारण  कई  लोग  राष्ट्रीय  ध्वज  और  कांग्रेस  (Tao)  के  ध्वज  अथवा  कांग्रंस

 के  ध्वज  अथवा  ऐसे  ही  ध्वज  के  बीच  मेंद  नहीं  कर  सकते  धान  )

 मैं  उस  दल  का  बहुत  सम्मान  करता  हूं  जिसने  यह  ध्वज  अपना  रखा  यह

 ध्वज  राष्ट्रीय  च्वज  से  भिन्न  मैं  रंग  की  थात  कर  रहा  हूं  मैं  सत्यमिष्ठा  और  नम्नता  के  साथ

 कहता  हूं  क्रि  यह  उचित  समय  है  कि  हम  किसी  भी  दल  को  राष्ट्र-धवज  के  रंग  का  ध्वज  अपनाने  की

 इजाजत  नहीं  देनी  चाहिये''''**  ।

 इनमें  भिस्तता  है  ।  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  किस  तरह  राष्ट्र-ध्वज  के

 ब्रदमः  पर  यहां  बादभविवाद  हुआ था  ।  सुझे  यह  भी  पता  है  किस  प्रकार  राष्ट्रीय  रंग  का  विकास

 किया  गया  ||

 एक  सरमभोय  सदस्य  :  हमारे  रंगों  में  परिवर्तन  न

 भी  ची०  एस०  कत्ण  धस्पर  :  आप  राष्ट्रीय  ध्वज  के  साथ  दल  के  ध्वज  की  बराबरी  नहीं
 कर  राष्ट्रदल  से  ऊपर  मैं  न  तो  मजाक  कर  रहा  हूं  ओर  नहीं  कोई  निन्दा  कर  रहा
 शायद  आप  मेरे  बारे  में  नहीं  जानते  होंगे  परन्तु  हमारे  कर्नाटक  के  मित्र  मुझे  अच्छी  तरह  जानते  हैं  ।

 वास्तव  में  मैं  ऐसा  महसूस  करता  हूं  क्योंकि  सिर्फ  आपका  दल  ही  ऐसा  नहीं  है  जिसने  उस  रंग  को

 अपना  रखा  यहां  तक  कि  कांग्रेस  ने  भी  उस  रंग  का  ध्वज  अपना  रखा  है--परन्तु  मैं

 यह  नहीं  जानता  कि  उसी  रंग  का  ध्वज  उन्होंने  अब  भी  अपना  रखा  है  या  नहीं  ।  इससे  भ्रम  उत्पन्न

 होता  है  ।

 हमारे  देश  में  अधिकतर  लोग  नई  पक्षिक्षा  नीति  में  मह  शामिल  किया  गया है
 राष्ट्र  इत्रज  राष्ट्र  मान  और  अ।रत  के  संविधान:का  किस  प्रक/र  सम्मान  किया  जाये  बहुत

 ही  आवदयक  है  ताकि  हमारे  युवा  बच्चे  सिर्फ़  यही  नहीं  जान  सके  कि  राष्ट्र  ध्यज  का  सम्मान  कंसे
 किया  झ्ञाये  परन्त ुवे  ध्वज  के  महत्व-को  भी  जान  सके  ।  श्री  नन््जे  गौडा  ने  बतलाया  है  कि  इस  ध्यक्
 का  विकास  अंसे  हुआ  ।  एक  स्वतंत्रता  सेनानी  होने के  मैं  भी  यह  जानता  हुं  ।  हमारा  ध्वज

 हमारे  राष्ट्र-का  प्रतीक है  ।  यह  हमारे  देश  की  अखंडता-और  एकता  का  प्रतीक  है  और  इससे
 रिक्त  प्रत्येक  मह  जानता  है  कि  यह  शुद्धता  और  ईमानदारी  का  प्रतीक  यह  सिर्फ  एक

 कपड़े  का  ही  टुकड़ा  नहीं  यह  बहुत  अधिक  महत्व  रखता

 प्रत्येक  विशेष  तोर  पर  हमारे  स्कशी  सिफे  माध्यजिक  और  प्राथमिक

 स्कूल  के  बच्च  ही  नहीं  परन्तु  कालेज  के  विद्याथियों  को  भी  अनिवायं  रूप  से  राष्ट्र-ध्वज  फहराने  के

 कार्यक्रम  में  भाग  लेना  चाहिए  ।  प्रत्येक  भारतीय  तागरिक  ते  चाहे  वह  कट्टी  पर  भी  हो  राष्ट्रीय  ध्वज
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 को  सलामी  देनी  चाहिए  और  उन्हें  राष्ट्र  गान  गाना  यह  बहुत  प्रनिवायं  मैं  सरकार

 से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  देखें  कि  यह  काये  अनिवाये  रूप  से  किया  जाये  ।

 प्रत्येक  व्यक्ति  को  राष्ट्र  ध्वज  का  सम्मान  करना  सिखाया  जाना  चाहिए  ।  स्कूलों  में  प्रत्येक

 विद्यार्थी  को  यह  सिखाय  जाना  चाहिए  कि  राष्ट्र-ध्वज  का  सम्मान  कंसे  किया  जाये  ।  उनको  ध्वज

 के  महत्व  के  बारे  में  और  राष्ट्र  गान  का  सम्मान  कंसे  किया  जाये  इस  बारे  में  बताया  जाना
 *

 जो  कुछ  मैंने  कहना  है  उसका  स्पष्ट  रूप  से  नियमों  में  उल्लेख  किया  गया  है  और  राष्ट्र  ध्वज
 कब  फहराया  जाये  इस  बारे  में  सरकारी  अधिसूचना  समय-समय  पर  जारी  की  जाती  हमने
 प्रत्येक  अवसर  यहां  तक  कि  हमारी  साधारण  बंठकों  में  भी  राजनैतिक  दल  की  बंठकों  में  नहीं

 परन्तु  सावंजनिक  सभाओं  में  देखा  है  कि  राष्ट्र  ध्वज  फहराया  जाता  सम्मेलनों  में  भी  राष्ट्र-धवज
 फहराया  जाता  इस  को  रोका  जाना  चाहिए  ।  नियम  स्पष्टतया  यह  कहते  हैं  कि  दो
 अवसरों  पर  ही  राष्ट्र  ध्वज  को  फहराया  जाना  चाहिए  ।  ऐसा  स्पष्ट  बताया  गया  है  ।  ऐसा  भी  बताया
 गया  है  कि  मकानों  पर  राष्ट्र  ध्वज  को  केसे  और  कब  फहराया  जाना  परन्तु  इसका
 पालन  नहीं  किया  इसकी  उचित  रूप  से  शिक्षा  दी  जानी  भाहिए  ।  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि
 से  रकार  को  दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  के  माध्यम  से  जनता  को  यह  सिखाना  चाहिए  कि  कब  राष्ट्र
 ध्वज  फहराया  जाना  चाहिए  और  उस  समय  हमारा  क्या  कतंव्य  होना  चाहिए  और  राष्ट्र  गान  को
 कब  गाया  जाना  चाहिए  और  उस  समय  हमारा  क्या  कतंठ्य  होना  चाहिए  |  यह  बहुत  अनिवायं  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  अनजाने  में  लोग  राष्ट्र  ध्वज  अथवा  राष्ट्र  गान  के  प्रकि  आदर  व्यक्त  नहीं
 करते  हमें  उनको  माफ  कर  देना  परन्तु  अगर  ऐसा  जान  बूक  कर  किया  जाता  हैं  तो
 अगर  यह  संशोधन  अगर  इतना  कठोर  नहीं  है  तो  इसे  अधिक  कठोर  बनाना  चाहिए  |  श्री  नन्जे  गौडा
 ने  विधेयक  भें  कहा  है--कि  ऐसे  व्यक्ति  का  मतदान  का  अधिकार  चुनाव  लड़ने  का  अधिकार  इत्यादि
 को  हमेशा  के  लिए  समाप्त  कर  देना  ।  यह  बहुत  ही  अनिबाय॑  है  अगर  ऐसा
 जान  बूक  कर  किया  जाता  है  तो  यह  सजा  दी  जानी  चाहिए  ।

 केरल  में  राष्ट्र  गान  के  मामले  में  ऐसा  जानवूक  कर  किया  गया  वे  जान  बूककर  ऐसा
 कर  रहे  इसके  लिए  बच्चे  जिम्मेवार  नहीं  या  तो  संस्था  या  कोई  हो  उत्त  रदायी
 हैं  मतदान  का  अधिकार  समाप्त  करने  की  सिर्फ  सख्त  और  कठोर  सजा  ही  नहीं  बल्कि  कोई  और

 अधिक  सजा  दी  जानी  चाहिए  ।

 ,  मैं  इस  बात  से  बहुत  प्रसन्न  हूं  कि  श्री  शरद  दिधे  ने  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  आशय

 का  अभी-अभी  स्पष्टीकरण  दिया  है  और  एक  अच्छे  अधिवक्ता  होने  के  नाते  श्री  चिदम्बरम

 यह  जानते  हैं  कि  इस  मामले  में  क्या  किया  जाये  ।  कुछ  करने  के  लिए  यह  उचित  समय  सर्वोज्य

 न्यायालय  ने  तो  अपना  आदेदा  दे  दिया  हम  नहीं  जानते  कि  पुनविवेखन  के  दौरान  क्या

 अन्यथा  सरकार  के  लिए  संशोधन  लाने  का  यह  उचित  समय  अगर  अनिवाय॑  हो  तो  सरकार  ने

 यह  देखने  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  लाना  भाहिए  कि  किसी  भी  हालत
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 राष्ट्र  राष्ट्रगान  और  भारत  के  संविधान  का  अनादर  नहीं  किया  इन  छाब्दों  क ेसाथ

 श्री  नन््जे  गौडा  द्वारा  पेश  किये  गये  संशोधन  विधेयक  पर  विचार  और  उसे  पारित  करने  का  मैं

 समथ्थंन  करता

 ओर  बल्लभ  पाणिप्रही  ;  इस  बाद-विवाद  में  भाग  लेने  का  अवसर  दिये  जाने  के

 लिये  मैं  आपका  आभारी  हूं  मैं  यह  विधेयक  लाने  के  लिए  श्री  नन््जे  गोडा  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 जैसा  कि  आप  जानते  हैं  जान  बूमकर  राष्ट्र  गान  को  न  गाने  के  संबंध  में  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा

 दिये  गये  निर्णय  पर  पिछले  साल  में  गर्मा-गर्म  बहस  हुई  थी  ।  सरकार  ने  उतनी  ही  चिन्ता  जाहिर

 की  थी  और  यह  स्पष्ट  आइवासन  दिया  था  कि  वह  पुनरीक्षा  के  लिए  सर्वोच्च  न्यायालय  में  जायेगी  ।

 राष्ट्रीय  सम्मान  के  अनादर  से  संबंधित  चाहे  यह  राष्ट्र-ष्वज  का  द्वो  अथवा  राष्ट्र
 गान  को  सरकार  के  लिए  यह  उचित  समय  है  कि  वह  इसके  कानूनी  पहलू  पर  नये  सिरे  से

 विचार  करें  ।

 माननीय  साथी  श्री  दिघे  ने  निर्णय  के  कानूनी  पहलुओं  का  विद्लेषण  किया  है  और

 वर्तमान  त्रुटि  की  तरफ  भी  ध्यान  दिलाया  कि  आज  तक  राष्ट्र  गान  को  गाता  अनिवाये  बनाने  के

 संबंध  में  कहीं  भी  कोई  उपबंध  नहीं  है  ।  इस  इसको  अभिवायं  बनाने  वाला  कानून  नहीं  है  तो

 सजा  देने  वाला  पक्ष  भी  तक  संगत  नहीं  हो  सकता  जिस  संशोधन  विधेयक  पर  अब

 चर्चा  की  जा  रही  इसमें  सिर्फ  सख्त  से  सखत  सजा  का  ही  प्रावधान  नहीं  है  बल्कि  इसमें  बढ़ी  हुई
 सजा  का  भी  प्रावधान  है  तीन  वर्ष  की  बजाय  अब  बढ़ाकर  पांच  वर्ष  कर  दिये  हैं  और  अयोग्य  घोषित

 करने  वाले  उपबंध  के  साथ-साथ  5000  रुपये  के  जमाने  का  प्रावधान  जो  कोई  भी  दूसरी  बार

 गलती  करता  है  उसको  चुनाव  लड़ने  इत्यादि  से  अयोग्य  घोषित  कर  दिया  जायेगा  ।  यह  बहुत  अच्छा

 मैं  विधेयक  की  भावना  और  इरादे  से  सहमत  हूं  ।  परन्तु  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  ध्यान  दिलाता

 है  कि  इस  राष्ट्रीय  गौरव  अपमान  विधेयक  के  संबंध  में  तीन  गर  सरकारी  सदस्यों  ने  विधेयक  प्रस्तुत
 किये  सजा  में  वृद्धि  करने  का  सुझाव  दे  रहा  दूसरा  विधेयक  जो  हमारे  मित्र  श्री  क्यांता
 राम  नायक  ने  पेश  किया  उसका  संबंध  स्कूल  स्तर  पर  राष्ट्र  गान  को  गाना  अनिवायं  बनाने  से  है  ।

 हमारे  बहुत  देश  भक्त  मित्र  की  शाहबुद्दीत  साहब  ने  भी  एक  दूसरा  विधेयक  पेश  किया

 हम  जानते  हैं  कि उनका  विधेयक  विषय  और  भावना  की  दृष्टि  से  अलग  वह  इस  अधिनियम  को
 समाप्त  साधारण  समुदाय  तक  जाना  चाहते  भर्थात्  अनादर  किये  जाने  पर  समुदाय  का  अपमान
 किया  जाना  इस्यादि  ।  परस्तु  स्थिति  यह  कहती  है  कि  हमने  इस  संबंध  में  कुछ  करना

 आजादी  के  40  वर्षों  के  बाद  भी  हमारे  राष्ट्रीय  चिन्हों  जैसे  राष्ट्र  गान  और  संविधान
 भी  के  प्रति  अनादर  किये  जाने  के  मामले  बढ़  रहे  हम  कभी  तो  इसका  ध्यान  करते  हैं  और  कमी

 नहीं  करते  ।  कभी-कभी  ऐसा  जान-बूक  कर  किया  जाता  है  और  कभी  बगेर  जान-बूक  कर  ।  परन्तु
 यह  अज्ञानता  से  बाहर  इसलिए  दो  बातें  अनिवायं  एक  तो  यह  है  कि  हमें  जो  अधिकतर

 अनपढ़  लोग  हैं  और  इस  बारे  में  तहीं  जानते  उनमें  अधिक  जागरूकता  पैदा  करनी  जब  कोई
 राज्याध्यक्ष  किसी  गांव  में  जाता  ह ैऔर  एक  आयोजन  में  भाग  लेता  है  तो  वहां  पर  काफी  संक्या  में

 अनपढ़  लोग  जिनमें  औरत  भौर  बच्चे  भी  होते  हैं  वहां  जाते  हैं  भौर  उनको  इसके
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 गाने  के  बारे  और  क्या  यह  अनिवायं  इत्यादि  के  बारे  में  जानकारी  नहीं  होती  इसके  बाद
 जहां  तक  हमारी  युवा  पीढ़ी  का  संबंध  हमने  इसमें  देश  प्रेम  की  भावना  भरनी  होगी  ।

 :  स्कूल  पाठ्यक्रम  में  इस  प्रकार  का  भी  कुछ  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  बिन्हों  पर
 पाठ  होने  चाहिए  ।  वे  हमारे  राष्ट्र  के  गौरव  हैं  ओर  उनका  गौरवपूर्ण  इतिहास  रहा  राष्ट्रीय
 चिल्लों  का  सम्मान  कंसे  किया  यह  उनको  पढ़ाया  जाना  यह  एक  बहुत  गम्भीर  मामला

 है  ।  राष्ट्रीय  चिल्न  बहुत  ही  पवित्र  और  अलंधनीय  है  ।  हमारा  हमारा  राष्ट्रीय-ध्वज  और

 हमारा  राष्ट्र  गान  हमारे  लिए  बहुत  पवित्र  हम  किसी  भी  परिस्थिति  में  इन  राष्ट्रीय  चिन्हों  का
 कोई  भी  अपमान  सहन  नहीं  कर  सकते  ।  राष्ट्र  की  भावना  और  आत्मा  उनमें  परिलक्षित  होती  है  ।

 राष्ट्र  गान  केवल  एक  गाना  नहीं  यह  गुरूदेव  रविन्द्रनाथ  टंगोर  की  रचना  है  और  इसमें

 राष्ट्र  की  अखण्डता  का  संदेश  समाज  और  राष्ट्र  क ेलिए  इसका  महत्व  सर्वोच्च  है  और  राष्ट्र
 गान  में  हमारे  देश के  प्रत्येक  क्षेत्र  का  उल्लेख  हमें  अपना  राष्ट्र  गान  गाते  हुए  गौरव  अनुभव
 होता  है  ।

 पुनः  राष्ट्रीय  ध्वज  को  केवल  कपड़े  का  एक  टुकड़ा  नहीं  समझना  यह  अनेक  बातों
 का  धोतक  है  और  स्वतन्त्रता  के समय  हुए  बलिदानों  को  प्रतिबिम्बित  करता  अनेक  बलिदान

 किए  गए  ।  अनेक  युवक  यूनियन  जैक  को  गिराने  और  इसके  स्थान  पर  तिरंगा  झण्डा
 राने  की  कोशिषण  में  अंग्र जों  की  गोली  का  शिकार  हुए  थे  ।  उन्होंने  अनेक  आदमियों  को  यह
 देश  भक्ति  और  क्रान्तिकारी  ऐतिहासिक  मूमिका  से  ओत-प्रोत  है  और  हम  इन  भीजों  का  किन्हीं  भी

 परिस्थितियों  में  कोई  अपमान  सहन  नहीं  कर  सकते  ।

 अपमान  करने  के  मामले  बढ़  रहे  मैं  नहीं  समझता  कि  दोषियों  को  पकड़ने  के  लिए  जो

 भी  उपबन्ध  हमारे  पास  वे  पर्याप्त  कई  मामले  में  दोषियों  को  पकड़ने  का  प्रयत्न  ही  नहीं  किया

 हम  इसे  थम्भीरता  से  नहीं  लेते  हैं  ।  हाल  ही  तमिलनाडु  में  क्या  हुआ  ?  हमारे  संविधान

 को  वे  सम्मान  नहीं  करते  ।  वे  इसे  विधान  समा  स्थल  पर  फाड़ते  हैं  और  निस्संदेह  अयोग्य  करार

 दिए  गए  कठोर  दण्ड  दिया  जाना  चाहिए  ।

 भूतपूर्व  प्रिय  प्रधानमंत्री  ने कहा  था  कि  हमारा  राष्ट्रीय  ध्वज  और  राष्ट्र  गान  मामूली  भीजें

 नहीं  हैं  ।  वे  देश  को  जोड़ते  हैं  और  बांधकर  रखते  इसीलिए  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  ध्वज  की

 महिमा  की  रक्षा  जीवन  की  कीमत  चुका  कर  भी  की  जानी  चाहिए  यही  राष्ट्र  गान  के  बारे  में  भी

 होना  इस  पहलू  पर  विस्तार  से  अध्ययन  किया  जाना

 कानूनी  पहल  से  जांच-पड़ताल  करने  में  कोई  संकोच  नहीं  किया  जाना  चाहिए  और  यदि
 श्यक  हो  तो  मारत  के  संविधान  में  भी  संशोधन  शीघ्रताशीध्र  किया  जाना  जब  अवज्ञा  और

 अपमान  आदि  जानबूक  कर  किया  जाये  तो  उसके  लिए  अवश्य  ही  कठोर  दण्ड  का  प्रावधान  किया

 जाना  चाहिए  और  इससे  कंसे  बचा  जाए  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 माननीय  मंत्री  स्वयं  एक  बकील  उन्हें  अपने  विभाग  में  इसकी  जांच-पड़ताल  करानी
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 बललभ  पाणिग्रही  ]

 समय  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  उन्हें  भी  इस  समय  एक  व्यापक  विधान  लाना

 मैं  इस  संशोधन  कारी  इसकी  भावना  और  इसके  अभिप्राय  से  सहमत  मैं  महसूस
 करता  हूं  कि  अभी  भी  बहुत  सी  बातें  रह  गई  हैं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से निवेदन  हूँ  कि  स्थिति  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए

 एक  व्यापक  विधेयक  के  साथ  सभा  में  आएं  जिसमें  हमारे  राष्ट्रीय  चिन्ह  के  प्रति  आदर  भाव  तथा

 पवित्रता  सुरक्षित  हो जिससे  किसी  भी  समय  कोई  भी  इसके  प्रति  अपमान  करने  का  साहस  न

 कर  सके  ।

 *  डा०  एस०  जगत  रक्षकन  :  माननीय  उपसभापति  मैं  राष्ट्र-गोरव
 अपमान  निवारण  1987  का  समर्थन  करता  अनेक  माननीय  सदस्य  हमारे

 राष्ट्रगान  और  राष्ट्रीय  ध्वज  के  ऐतिहासिक  उद्भव  के  बारे  में  बता  भके

 जहां  तक  राष्ट्रीय  ध्वज  का  संबंध  तमिलनाडु  में  इसका  अत्यधिक  महत्व  तमिलनाडु
 माननीय  गृह  राज्य  मंत्री  की  धर्म  पत्नी  के  जन्म  स्थान  तिरुपुर  एक  महान  देशाभकत  पंदा

 हुआ  ।  वह  तिरुपुर  कुम्तरन  था  जिसने  खून  की  आखरी  बूंद  तक  ध्वज  की  रक्षा  की  ।

 राष्ट्रीय  ध्वज  और  राष्ट्  गाम  हमारे  सावंभौम  सत्ता  के  जीते  जागते  चिन्ह  इनकी  रक्षा

 महात्मा  भगत  सिहू  और  अन्य  देश  भक्तों  द्वारा  देशभक्ति  के  जोश  के  साथ  की

 मैं  यह  सोचकर  कांप  उठता  हूं  कि  भारत  में  एक  ऐसी  स्थिति  आ  गई  है  कि  एक  नाजूक
 बालक  भी  राष्टू-गान  गाने  से  इन्कार  करता  है  ।  मैं  यह  देखकर  भयभीत  हूं  कि  हम  किस  सीमा  तक

 गिर  गए  कुछ  शरारती  तत्वों  ने  उस  बालक  के  दिमाग  भारत  में  पंदा  जिसका  भारत

 में  पालन-पोषण  हुआ  ओर  जिसे  किसी  भी  भारतीय  मागरिक  को  मिले  सभी  अधिकार  प्राप्त  जहर
 भर  दिया  लेकिन  उसे  राष्टू-गान  को  गाने  स ेमना  करने  का  अधिकार  निदिबत  ही  नहीं

 मुझे  यह्  जानकर  बहुत  दुख  हुआ  |  इस  मौके  पर  इस  बंधानिक  उपाय  का  हादिक  स्वागत

 फरता  हूं  ।

 राष्ट्रीय-ध्वज  हमारे  राष्ट्र  और  इसकी  प्रतिष्ठा  का  एक  महत्वपूर्ण  चिन्ह  हमें  विदेशी

 राष्ट्रों  का उदाहरण  लेना  चाहिए  जहां  सभी  सावेजनिक  और  सरकरी  दफ्तरों  में  प्रत्मेक  सुबह  राष्ट्रीय
 घ्यज  लहराया  जाता  है  भौर  उसके  समक्ष  सिर  भुकाया  जाता

 तथापि  भारत  में  विशेषकर  तमिलनाइ  में  स्थिति  विपरीत  मैं  पूर्ण  निष्ठा  से  यह  अपील
 करता  हूं  कि  कम  से  कम  सरकारी  दफ्तरों  में  राष्ट्र-धवज  प्रति  दिन  फहराया  जाना  चाहिए  और
 उसके  सामने  सिर  भुकाया  जाना  राष्ट्रीय-ध्वज  एक  दलीय  ध्वज  नहीं  यह  सभी  दलों

 तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्र जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर  ।
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 की  मान्यताओं  से  ऊपर  प्रत्येक  नागरिक  के  रक्त  और  दिमाग  में  राष्ट्रीय  ध्वज  के  प्रति  सम्मान
 होना  मुझे  डर  है  कि  हम  इस  मूल  शिक्षा  को  जबता  में  फैलाने  में  असमर्थ  रहे  इसलिए
 माननीय  सदस्य  यह  उपाय  लाने  को  बाध्य  हुए  हैं  ।

 मैं  यह  देखकर  अत्यन्त  दुखी  हूं  कि  स्वतन्त्रता  के  40  बर्षों  बाद  भी  हम  अपने  राष्ट्रीय-इबज

 राष्ट्र-यान  और  संविधान  का  सम्मान  करना  नहीं  सीखे  इसके  बदले  हमते  उनकी  अवमानना  शुरू
 करदी  -

 हात  ही  तमिलनाडु  में  एक  दुखद  घटना  संविधान  की  प्रतियां  जलाई  द्रविड़

 मुनेत्र  कषगम्  के  मूत  पूर्व  मुख्य  मंत्री  सहित  अनेक  विधायकों  ने  संविधान  की  प्रतियां  जल।ई  ।  लगभग

 10  द्रविड़  मुनेत्र  कषगम्  के  विधायकों  जिन्होंने  संविधान  की  शपथ  ली  संविधान  की  प्रतियां

 जलाई  और  उन  सबको  माननीय  डा०  एम०  जी०  रामचन्द्रन  की  सरकार  ने  विधान  सभा  से  बर्खास्त
 कर  दिया  ।  यहां  दिल्ली  में  निर्वाचन  आयोग  ने  निर्णय  को  अनुमोदित  नहीं  किया  हमने  द्रविड़

 मुनेंत्र  कषगम्  के  सदस्यों  को  राजनैतिक  कारणों  से  बर्खास्त  नहीं  किया  है  बल्कि  इसलिए  बर्खास्त  किया

 है  क्योंकि  उन्होंने  संविधान  को  जलने  का  घृणित  अपराध  किया

 विदेशी  राष्ट्रों  क ेमामले  यह  एक  अलग  बात  है  ।  परसों  मैंने  समाचार  पत्र
 में  पढ़ा  कि  विदेशों  में  जो  भी  राष्ट्रीय  ध्वज  या  राष्ट-गान  का  अपमान  करेगा  उसे  मौत  की  सजा

 मिलेगी  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  हमें  इस  हद  तक  जाना  लेकिन  मैं  महसूस  करता  हूं  कि
 यक  में  सजा  का  सुझाव  5  वर्षों  की सजा  और  5000  रु०  का  जुर्माना  पर्याप्त  नहीं  कठोरतम

 सजाएं  दी  जानी  चाहिए  ।  उन्हें  लटकाने  की  जरू  रत  नहीं  है  लेकिन  कम  से  कम  इस  देश  से  निर्वासित
 कर  देना

 6.00  भ०  १०

 आपात  काल  की  अवधि  स्कूलों  में  बच्चों  हारा  राष्ट्रगान  गाया  जाता  था  और  सिनेमा

 घरों  में  भी  राष्ट-गान  गाया  जाता  था  ।  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  केरद्र  सरकार  और  राज्यों  के  मंत्री

 और  अधिकारी  जिन  समारोहों  में  उपस्थित  होने  हैं  वहां  राष्ट-गान  अनिवार्य  बनाया  जाना

 राष्ट्र-गान  गाने  का  अर्थ  कंसेट  बजाता  नहीं  राष्ट्र-गान  कंठ  से  गाया  जाना  जब  हमारे
 प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  इस  देश  के  एक  महान  कवि  भारती  की  प्रतिमा  का  अनावरण

 किया  तो  उन्होंने  वास्तव  में  स्वयं  राष्टू-गान  गाया  इसी  तरह  उस  समारोह  में  हमारे  माननीय  मुख्य

 डा  जी०  रामचन्द्रत  ने  भी  स्वयं  राष्टू-गान  गाया  ।

 मैं  इसलिए  कहता  हूं  कि  राष्ट्रीय  धवज  और  भारतीय  संविधान  के  प्रति  किसी

 के  प्रति  किसी  भी  अपमान  का  अथं  देश  की  एकता  और  अखतण्डता  को  गुप्त  रूप  से  तोड़-फोड़  का

 प्रयात  करना  है  ।
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 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सम्मान  करता  हूं  और  उपाय  का  समन  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  कल  5  म०  प०  पर  पुनः  समबेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित  होता
 है  ।

 6.01  म०  प०

 लोकसभा  28  1987/9  1908  के  5.00
 स०  १०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 मुदक  ;  सनलाईट


